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 वासियों  के  लिये  जलपान  ग  पोज  T  Employees  in

 wie  67
 at  की  सुविधा

 ह
 7255  शेरपुर के  डाक  तार  Tl  =  111]  to  »*&T  Employees

 amshec  ह  68

 ...
 चिकित्सा  सुविधायें

 7256  शाहबाद  और  बिहार  में  खोले  Telegraph  offices,  public
 11  offices

 ypened  in  Shahabad  nd  Dar- गये  तार  घर  और  सार्वजनिक  टेलीफोन

 केन्द्र
 bhanga,  Bihar  68-69

 Post  offices 7257  सं  द  सदस्यों
 की  सिफारिश  पर  बिहार  Telegraph  offic  ;  and

 सकील  में  खोले  गये  डाक  तार  घर
 Public  Call  Offices  01116  n  Bihar

 Circle  on  Recommendati
 तथा  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  n  of

 M.  Ps  69
 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  कर्मचारी  राज्य  Hospital  proposed  to  be  se  nder

 बीमा  योजना  के  अंतगर्त  स्थापित  किये  ESI  Scheme  during  Fo  Five

 Year  Plan  69-70 जाने  वाले  प्रस्तावित  अस्पताल

 भिवानी  मन्डी  में  कर्मचारी  राज्य  वीमा  Employees  under  ESI  sc  In

 Bhavani  Mandi  and  Amo  at  Spent योजना
 के

 अन्तर्गत
 आने  वाले  कर्मचारी

 thereon  70
 तथा  उन  पर  किया  गया  व्यय

 कर्मचारियों  में  कैन्सर  को  रोकने  के  Arrangem  DY
 Col  y  workers

 \  oe controlling
 i  के  खात  कर्मचारी

 कल्याण  निधि  द्वारा
 |  #

 एसा  ए  a

 किये  ग  ये  प्रबन्ध
 y  Warkers  70

 Scheme  for  retirement
 7261

 कर्मचारी  प्रबल  fee  providing

 (vi
 )
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 Subject
 पृष्ठ  Pages

 पता  प्र०  Ao
 oe U.S. 0.  Nos.

 as  ५10  n  =nefits  to

 सदस्यों
 मत  AVA,  es  Security

 दन  की
 यो  ह  ह  दि

 security
 70-71

 7262  कोयला  खान  श्रमिक  कल्याण  सिधि  Tar  get t  for  struction  of  USES
 under  Collieries  worke  Ifare

 .  योजना  के  अन्तरगत  मकानों  के  निर्माण  का  ™
 Funds  scheme  71

 लक्ष्य

 726  गुंजित  अश्क  खान  श्रम  कल्याण  Recommendation  of  reconstituted
 We

 सलाहकार  समिति  तथा  केन्द्रीय  सलाहकार
 Mica  Mines  Labour  lfare
 Advisory  Board  Commit  e  and

 ne  की  सिफारिशें  71 Central  Advisory  Board

 626  गार  दफ्तरों  में  दर्ज  अशिक्षित  लोगों  Employment  to  Educate  nemployed

 Registered  with  फ्  loyment को  रोजगार  दिलाना
 Exchanges  72

 726  कानपुर  में  कर्मचारियों  द्वारा  भविष्य  Non  deposit  of  EPF  Dues  by  Employ-
 72 नदी  में  देय  राशियों  का  जमा  न  कराया

 ees  in  Kanpur

 पना

 Persons  or  in 7266  दिल्‍ली  दग्ध  योजना  के  टोकनों  की  प्रती  क्षा
 ist  for  issue  of

 Milk  T  क  72-73
 रने  वाले  व्यक्ति  क

 7268  भारतीयों  में  सार्वजनि  Opening  की  v
 aie

 73 ग्लिकमैन  घर  का  खोलना  गा

 office  81

 Licences  is  ed  for  Ra 79  रेडियो  टांजिस्टरों  तथा  टेलीविजन  सेटों  Transis-
 tors  and T.  V.  sets  73-74.

 के  लिये  किये  गये  लाइसेंस
 Eradication  of  corrupt  and

 7270  दिल्‍ली  में  बेरोजगार  कार्यालयों  में
 Bribery  in  Employment  Exchanges

 वार  तथा  घूसखोरी  का  उन्मूलन  in  Delhi  74

 Post  Offices  and  sub-pos  ffices  in
 7271  भोपाल  सिटी  जिला  सिहोर  तथा  जिला

 Bhopal  city,  district  of Siho  >  and

 शार  में  डाक  घर  और  उप  डाकघर  District  Dhar  ह

 4° 441G  कानपूर  जिले  में  डाकघर  तथा  उप-डाक  Post  offices  and  sub  pos

 Kanpu  district
 ian

 in

 75-76

 7273  क  बतौर  विभाग के  चपरा  Pay
 of  Masters

 peons
 e

 nners,  of

 Depar  76-77
 तथा  हरकारों  का  वेतन

 nelyv ि  nic 7274  ज्यों को  गेहूं  चावल
 तथा  चीनी

 की  जै  Le  ९  sugar  to

 ears  stall  77-78

 7275  स
 सतलुज  सम्पर्क

 के
 €  in  Beas  link  Project  78-79

 हड़ताल

 7276  देशी  तथा  उर्वरक  की  खरीद  Purchase  price  and  results  of  use  of

 indigenous  and  imported  fertilisers  79
 मूल्य  तथा  प्रयोग  के  परिणाम

 (  vii )



 प्रश्नो ंके  लिखित  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS-(contd.)

 Subject  पृष्ठ/? 9४९5

 पता

 U.S.
 eee Ser  —s-_—sPeferre 727  सरकारी  विज्ञापन  देने  मे ंव

 at  reatment  lotting
 wv  79-80

 7278  वाणी  |  द  oe  दि  औ  सेवा  प्रसारण  External

 ices  Uni  80-81

 7275  हुं  तथा  चावल  के  नये  बीजों  [|  अन्तगंत  Acreage  of  land  under  new  of
 wheat  and  rice  and  distribut  of डच  भूमि  तथा  राज्यों  को  बीजों  का  i
 seeds  to  States  81

 वितरण

 Measure  for  increase  in  mil ्  उत्पादन में  विधि  करने  के  उपाय  yield  81-82

 Production  of  Suratgarh  Ag 72.0  सूरतगढ़  काम  का  उत्पादन  itural
 Farm  82

 728  Applications  pending  for दिल्‍ली  में  छट  प्राप्त  श्रेणी  के  अन्तर्गत  Jephone

 श्लोक  कनेक्शनों  के  अनिर्णीत  पढ़े
 Connections  under  exem  cate-

 gory  ia  Delhi  83
 आवेदन  पत्र

 72  |  )  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  खेती  वाले  Irrigation  facilities  for  enti  area
 under  cultivation  during  ourth

 समुचे  aa
 के  लिये  सिचाई  सुविधायें  Plan  84

 728  मनीपुर  में  इंजीनियरों  डिप्लोमा  Employment  of  Engineer  nd  Dip-

 प्राणियों  को  रोजगार  loma  Holders  in  Manipu  84

 72%
 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  मणिपुर  के  Upgrading  of  Agriculture  001  of

 कृषि  cea  का  दर्जा  बढ़ा  कर  उसे  कृषि
 Manipur  to  an  Agricultur  ollege
 in  Fourth  Plan  84

 कालज  बनाना

 त्रिपुरा  नेफा  तथा  नागालैंड  के  Telephone  Advisory  commi  ees  for

 Manipur  Tripura  NE  A  and faa  टेलीफोन  सलाहकार  समितियां
 Nagaland  84-85

 निधन  कलाकारों  को  वित्तीय  सहायता
 Conditions  for  Financial  sistance

 to  Indigent  Artistes
 देने  के  लिये  शतं

 85

 मनीपुर में  कामिक  संघों  के  पंजीकरण के  Applications  for  registratio  no ne
 trade

 लिये  आवेदनपत्र
 Unions  in  Manipur  85

 कृषि  विश्वविद्यालयों  तथा  अनुसंधान  Conference  of  Representati  of

 Re- संस्थानों  के  प्रतिनिधियों  का  सम्मेलन  Agricultural  Universities  ६

 search  Institutions  85-86
 0

 नये  किस्म  के  बीजों  का  किसानों  को  बेचने  Field  trials  of  new  varieties  of  5  ds

 before  their  sale  to  farmers  86 से  पहले  परीक्षण

 ॥ 7291  भारतीय  खाद्य  निगम  दाय  आलू  का  Diversified  uses  of  potatoes  ood

 अन्न-शिकन प्रकार  से  प्रयोग  Corporation  of  India  86

 7292  भा  Appointment  of  Emer  scientists य  कृषि  अनुसंधान  परिषद
 ba  क for  Indian  Co गलत  Agricultural

 काश  प्राप्त  वैज्ञानिक  की  नियुक्ति  Research  86-87

 (viii)



 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS-(contd.) प्र बनों केलि खित के  लिखित  खातर-जारी )

 है
 क  ०8०5

 गि  न
 शता ०  प्री

 5.  (  चे  ्

 728  फिल्म  प्रोड्यूसरों  दारा  फि  सेंसर  बोर्ड
 Fee  paid  by

 Film  producers
 to  Board

 of  Film  censors  for  certification  87
 | प्रमारीकरराी  के  cl  lee  |

 ure  of  US  Ai
 ष  के  विकास  के  लिये  दी  जाने  aia

 t

 A  gricu  87

 ak  अमरीकी  सहायता  स्वरूप  ह  न

 cencermen  of

 7296  सीप
 क्षेत्रों  में  रेडियो  तथा  टेलीविजन  Radio  and  Television  clu  sin  rural

 areas ¢  ब्  हावर

 7297  पत्र
 तथा  तारों  के  सेंसर  किये  जाने  को  Legislation  to  check  —

 of  letters

 and  Telegrams  88
 रोकने  के  लिये  विधान

 eettin  ‘Trit  al  to  deal  with 7198  भूमि  सुधार  नियमों  को  कार्यान्वित  करने

 dispute
 ar  ng  01 द  implemen-

 के  फलस्वरूप  पैदा  होने  वाले  विवादों  के
 ALIOII  of  wa  |  88-89

 ल  करने  के  लिये  न्यायाधिकरण  af

 अपना
 क  क

 7299  द  M  Ppr  10  its  by  Post
 हिन्दी  रामनगर  )  Mas  AIAN  st  office

 पट  मास्टर  द्वारा  निक्षेपों  का  गबन  Ad  pore)  89

 7300  °  ref  पंचवर्षीय  योजना  में  टैक्स  एक्स
 1g  Fourth  Plan  89-90

 ज  स्थापित  करना  ः

 Demand  of  U.  Governme  t  to 730
 उत्तर

 प्रदेश  सरकार  की  गन्ने  के  मूल्य  में
 increase  price  of  sugarcane  90

 करने  की  मांग

 730  Central  aid  for  developmen  minor वर्ष  1970-71  में  बिहार  में
 लघु  सिचाई

 rrigation  in  Bihar  durin;  90-92
 विकास  के  लिये  केत्द्रीय  सहायता

 970-71

 730  अश्व  संचार  उपग्रह  व्यवस्था में  भारत  का  Contribution  of  India  towards  »bal

 गर्दान  Communications  Satelite  systen  92

 7304  ग्रामीण  ऋण रा  का  सहकारी  ऋणी  तथा  Integration  of  rural  credit  with  00  pe-
 rative  credit  and  credit के

 गें  के  ऋण  से  एकीकरण
 banks  92-93

 730  ी  पुर्जों का  प्रयोग  करके  आयातित  Assembling  of  imported  actors
 93 टरों  को  जोड़ना

 with  indigenous  componel!

 द्
 730  Pilot  scheme  of  financing  of पब्लिक  ऋगरादात्री  समितियों  को  वाणिज्य

 7  mary

 बैंक  द्वारा  धन  fea  ma की  प्रायोगिक
 credit  societies  by  rcial

 banks  93-94

 7307  े  पाकिस्तान  से  आए  शरणार्थियों  के  Additional  loans  to  States  for  settle-

 mep  94 के  लिये  राज्यों  को  अतिरिक्त  ऋण
 ak

 refugees
 वलि

 7308  भा  तत
 में  ua  फ  क्रान्ति

 के
 बारे  में  Views  of  British  prteesor  on  fertiliser

 ब्रिटिश  प्रोफेसर  के  विचार  revolution  in  India  94-96

 (
 ix

 )



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर-जारी )  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS-(contd.)

 Subject  पुष्ट  Pages विषय

 पता  To  सं०

 ULS. |  ५5

 7309  चीनी
 का  फालतू  क

 Surplus  production  of  sugar  96

 731  इलाहाबाद  से  प्रकाशित  होने  वाले
 of  publication  of

 Alla  2615  96-97
 चार  पत्र  के  प्रकाशन को  बन्द  करना

 certincate  or  Public ट  कन्नड  फिल्म  सरकार  के  दिखाये  जाने
 Refusa  |  ot

 Screening  to  Kanr  ja  Film
 के  लिये  प्रमारापत्र देने  से  इन्कार  ‘Sanskar  97

 महिला  सरकारी  आसनसोल  Representation  from
 Mal

 shila  Gov-

 ernment  1501,  Distt.
 जिला  बदं वान  से  अभ्यावेदन  ylony,

 Bur  97

 Prosecution  director  f  Samachar
 14

 समाचार  भारतीय  लिमिटेड  के  निदेशकों
 td  97-98

 पर  मुकदमा  चलाना
 Indian  D  Cob  98

 इण्डियन  डाइजेस्ट

 पूर्वी  बंगाल  से  आये  शरणृाई्शि  का  fugees  from
 ः

 बसाया  जाना
 98-99

 73  17  अनाज  के  लिये  storage  TACDAILLY  foodgrains  99-100

 आकाशवाणी  arian  ore A
 Re  Progra  for

 ™  Tod  ay  100-101
 zz

 ा  Targets  of  production  of  cot  n  du-
 731  rex प्रदेश

 में  चौथी
 योजना

 में  कपा
 त

 ring  Fourth  Plan  in  11198
 उत्पादन का  लक्ष्य  Pradesh  102

 7320
 प्रदेश नभ केन

 गदर
 शिर

 कवि के  Employees  of  P  &  T  Depart:  lent
 in

 Madhya  Pradesh  and  ision
 री  और  उनके  आवास क  व्यवस्था

 102 for  their  Accommodation

 732  1968-69  और  1969-70  मध्य  प्रदेश  में  Area  uncer  improved  quality  of  om-

 SS

 किस्म  की  वाणिज्यिक  ज्वार  की
 mercial  Jowar  in  Madhya  P

 [6511
 during  1968-69  and  1969-70  102

 ti

 वाला  क्षेत्र

 Progress  made  in  manufa  re  of
 7322  मध्य  प्रदेश में  ट्रक्टर  और  उब  रक  के

 Tractors  and  FertiJisers  in  103

 व

 निर्माण में  प्रगति

 | हग  survey  on  Farm आकाशवाणी  को  काम  सुचना  यूनिटों  के
 1115  of  /  103

 बारे  में  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  द्वारा  सर्वेक्षण

 | लखनऊ  रेलवे  मेल  सेवा  के  अधीन  Delay  in  payment  allow-

 alt  | ह  mpt  ९8128  080 वाद  कार्यालय  के  कर्मचारियों  को  समयों
 wR  104

 परि  भत्ता  दिये  जाने  में  विलम्ब

 7325
 बिना

 च

 चलती फिरती सीमा ६ वर्णों में उस्नियाति अस्क
 le  custom  Service  in  Bibar  104

 7326  गत  तीन
 में  राज्यों  शो  त्व  रनों  की  Supply  of  Fertilizer  to  states  during

 सप्लाई  104-105 last  three  years

 (x)



 RITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS-(contd) प्रश्नों  के लिखित  उत्तर-जारी  )

 Subject fae  पृष्ठ  /  pases

 रखता  ९ ह  स०

 5.  0.  Na
 ८७  ः  an

 7327

 Fanett/ag W Tiksnes

 दिल्‍ली में  रोजगार  काय  थ  Oe  dates  registered

 Employment

 t  Exchange  In
 रजिस्ट्रीकृत  अनुसूचित  जातियों  Tye  105-106

 आदिम  जातियों  के  उम्मीदवार

 73  देशिक  स्वेच्छा  संस्थाओं  का  भारत  को  =a  nations  to

 उपहार  स्वरूप  खाद्य  देने  का  कार्यक्रम
 India  by  क  reign  Co  y  Organi-
 sations  106

 7329  रक  की  सप्लाई कमी  Fall  in  u  1  Fert  107

 7330  तर  प्रदेश को  रासायनिक  उर्वरक  की  1.0  Ch  1ca  isers  to  U.P  107

 प्लाई
 है

 7331  म्  गांव  गोदी  में  निर्मित  ne
 ot  steel  1  Trawlers

 ocks  107-108
 युक्त  इस्पात  की  मोटाई  क

 ्  mene fe
 7332  बीड़ी

 ।  कर्मचारियों  पर  बोनस  Delay  in
 AD  of  Bonus  Act

 उ  म
 ers

 109

 लागू
 व  रने  विलम्ब  े

 and  Tibet 7333  आकाशवाणी  में  नेपार्ल  तथा
 तिब्बती  दे  थी a गी  ह  ग oo

 Ne

 109
 भाषाओं के  लिये  sank

 7334 |  त  में  सोयाबीन

 क

 v
 few  Variety  of

 Soyabeen  in  Japan  109-110

 ere  adio  Transistors
 ड्योढ़ी सेक्टरों  क दरों  Allotment  of  fee  हर ६  110

 7335

 an

 at  निःशुल्क

 निवास
 ि  ry  11.0  ce  for  Industrial 7336  औद्योगिक  कर्मचारियो ंके  च्  110

 gq

 ‘hristmas 7337
 a  परीक्षा  तथा  अन्य  देशों  को  क्रिसमिस  Delay  in  Transmission  of

 क  भेजने में  विलम्ब
 Dak  to  USA  and  other  yuntries  110~111

 73  Loss  suffered  by  Forest  Dep  ment कलकत्ता  तथा  मद्रास  के  इमारती  लकडी
 in  Calcutta)  and  Madra

 के  डिपुओं  में  वन  विभाग  को  हुई  हानि  Dep  ots  क  112

 9  अंदमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  में  Number  of  Cooperative  Societi

 Andaman  and  Nicobar  Islan  112-113
 सहकारी  समितियों  की  संख्या

 Seniority  List  of  ‘A’  Grade  M  165 )  अंदमान  वन  विभाग
 के  एਂ  ग्रेड के  मूर्तियों

 ™
 of  Andaman  Forest  Depart  113 at  वरिष्ठता  सूची

 73  Siol  conservation  in  Andaman  1cO-

 sere
 आर

 सौदों  में  bar  Islands
 भूमि  संरक्षण

 113-114

 7342
 ईस्टर्न  कोर्ट

 डाक  नई  eat
 के  .  16199  and  दमकता  .  shown  at

 करण  काउन्टर  पर  काम  में  विलम्ब  तथा  ho ——_—— ~ registration  दा counter  of  Eastern

 दुर्व्यवहार
 Court  Post  Office,  New  Delhi  114
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 Subject  ats  |
 Pages

 करता  प्र  Ac
 ्

 5.  0.  Nos.
 ्

 7343  बम्बई वे के  हाजी  मस्तान  मि  ्
 conne  >ction  [0  Haji  Mastan

 ~—---T Mirza  of

 paBeiap

 ute  exempted
 वाले  र  अन्तर्गत  टेल

 लियोन

 की
 मंजूरी  114-115 category

 734  पर  में  गन्ना  उत्पादन  nt  of  fair

 ver
 य मन

 ग
 5

 115

 73  बढ
 ड़े  उत्पादकों  द्वारा  खुलें  बाजार  में  धान  Selling  of  in

 open  mi  rket  by
 115-116

 a  बिक्री
 ्

 346  ललकता  की  टेलीफोन  डायरेक्टरी  WHT  Delay  Teleph  Directory
 for  ¢  cu  a  116 त  करने  में  विलम्ब

 734  od  adic  Amravati  116-117 अमरावती  आकाशवाणी  जिसे

 स्थापित  करने  का  वचन  दिया  गया  था

 uction of  Employee:  Provident 7348  महाराष्ट्र  में  बिनौला  निकालने  तथा  गांठ
 Fund  Scheme  in  cotton  |

 Inning
 बांधने  के  उद्योग  में  कर्मचारी  भविष्य  and  Baling  Industry  in  M  117

 निधि  योजना  लागू  करना  ः
 Bin

 ee

 7349  वनस्पति  उद्योग  द्वारा  स्वैच्छिक  मुल्य  ह  ह  funt

 ol  by  Vanaspati  fadus
 ay  को  प्रयोग में  लाना

 rr  re  oned
 7350  पत्रिका  में  इंडियन  गवर्नमेंट  श  सो  रण  एटा

 ca
 or  Commie

 र  कौमी  फ्रंट  शीर्षक  के  अन्तर्गत  पगता  [18

 समाचार

 posts  in  clerks
 7351  में  क्लर्क  ग्रेड  में  रिक्त  ||

 ATR  118
 की  पूति  ः  का

 थ

 bility
 of  class IV  staff  of  P  &

 73529  लीय  श्रेणी  लिपिकीय  संवर्ग :  ह्
 के  लिये डाक  सिविल  विंग  त्  vr  र  wing  for  promotion  to  class

 1  1.0  119
 श्रेणी  कर्मचारियों  की  पात्रता

 1181.  in  AIR  119-120 133  आकाशवाणी  में  विभागीय  पदोन्नतियों

 आकाशवाणी  के  एनाउंसर  AIR  Announcers  120

 Postings  १  Chief  Produ ब्य  प्रोड्यूसरों  की  egional)

 f
 नियुक्तियां

 ‘Proc  me)  120-121

 बर्ड  एण्ड  कम्पनी  की  Malpractice  in  No.  18  se  haga

 im

 Bandh  Colliertes  at  ria, बाद  में  भागाबांध  कोयला  खान  + Dhanbad  (Bihar)  and
 त  संख्या  18  में  भ्रष्टाचार  Company  121

 ._ 7357  m4  में  sional  .Postal]
 9  Bolangir  Orissa अधीक्षक

 के  क

 c
 ी  पवन  में

 Superintendent
 to  a  New-Building  121-122 स्थानान्तरित  करना

 (
 xii

 )
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 go क

 vig

 दत  Shifting  of  Local  Office  of  Bolan  gir 7358
 बो  नाग

 र  के
 स्थानीय  डाकघर  Orissa  to  another  private  building  122-123

 as  अन्य  गर  में

 स्तरित  करना

 लग  फारस  में  jaan  कारपोल  में
 के  "5088 tion)  survey at Aaal  for ilam

 irrigation
 at  Aaaralam  Farm  123

 7359 a =  पे  जांच  सवाल

 ट्लोफार में  (Madhy

 ndof  telephone  f
 -Kantafod

 Pradesh)  123
 की  मांग

 सहकारी  समितियों  के  प्रबन्धक  निकायों  Misuse  of  cooperative  Soc  $  by
 736.0  mili- में  अपने  परिवारों  के  सदस्यों  को  लाकर  Installing  members  of  own

 es  on  the  Governing  bodie
 समितियों  का  दुरुपयोग किया  जाना  ः

 7362  नर्वास  विभाग  के  मुख्य  सेटलमेंट  आयुक्त
 Surplus  daftries  in  Chie  द  ttlement

 ्

 Commissioner’s  Office,  D  rtment
 कार्यालय में  फालतू  दफ्तरी  of  Rehabilitation  124-125

 736  at  काशी  के  बडे  डाकघर  A  गोलमाल  Bungling  in  General  Post  Of  ce  of

 Uttar  Kashi  125 t  घटना

 7364  राम  मनोहर  सतिन्द्र  नाथ  Issue  of  Commamorative  51  $  in

 Memory  of  Dr  Ram  Manohar
 तथा  ऊधम  सिंह  की  समति  में  डाक

 Lohia  Jatindra  Na  as  and
 ट  जारी  करना  Udham  Singh  125-126

 >  Serr
 Callit  ention  to  ma

 नीय  लोक  महत्व
 f  urgent

 यान  दिलाना
 u  mportance

 Circular  railway  in  (8101  126-134
 wha  में  वृत्ताकार  tara  का  1

 सभा-पटल  पर
 रखे  गये  पत्र  ss  Papers

 he
 Table  134-135

 सर
 री  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  publ  135-136

 ii
 gs

 कार्यवाही-सारांश  (1)  Minutes  a
 135

 65  at  प्रतिवेदन  (ii)  Sixty-fifth  rep. report  136

 ता  के  अन्तगंत  मामला  ः  Matter  under  rule  377  136  and  154-158

 6
 1970

 को  कुछ  dag  सा
 द
 B  eating  by  police  of  M.  Ps.  and  SSP

 oh  demonstrators  on  6.4.70  136
 समाजवादी

 प्र

 बग

 को  पुलिस  द्वारा

 137 आसाम  में
 ल

 में

 पुर  में
 हुई

 पटनाओं

 incidents  in  Lakbimpur  in  Assam

 बारे  में

 Demands  for  grants,  1970-71  137-154 अनुदानों  की  1970-71

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  =  Ministry  of  Labour,  Employment  and

 Rehabilitation
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 $  भागवत AT  ATs  Shri  Bhagwat Jha

 cn

 हा अजय

 बंगाल  राज्य  est  Bengal  State  Le
 gislature  (Dele- W
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 Shrimati
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 अब  Shri  A  en
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 Ranga परि  act ने  (.  कार्य

 ्  she
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 Shri AT
 थ

 थ

 3  Shrimati  Sushila  Rohtagi

 Shri

 [०  ना०  मुकर्जी  Shri

 ज्योतिमंय  बस  Shri

 at  देवेन  सेन
 Shri  Dev

 ्
 श्री  सर  Shri  Sar

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  Shri  Tridib  Kumar  Chuadhuri

 Sto  मैत्रेयी  बसु  Dr.  (Shrimati)  Maitreyee  Basu
 श्री

 े ०  Fo  दासचौधरी
 Shri B.  K.  Das  Chowdhury

 (
 xiv

 )



 seit  के  लिखित  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS-(contd.)

 विषय  Subject  पृष्ठ  Pages

 अता ०  घर  स०

 U.S.  Q.  Nos.

 श्री  शिव  चन्द्र  AT  Shri  Shiv  Chandra  Jha

 खण्ड  2,  3, 1
 ,

 Classes  2,  3,  1.

 पारित  करने  का  प्रस्ताव  Motion  to  pass

 तीसरे
 वेतन

 आयोग
 की

 नियुक्ति  के
 बारे  Resolution  re.  Appointment  of  third

 Pay  Commission.
 में  संकल्प
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 लोक-सभा

 3)  बाद  विवाद
 सभी

 रत

 LOK  SABHA  DEBATES  AARTS  ISLATED  VERSION)
 नम  UMMARISED

 TRA
 —---——

 लोक-सभा

 OWS.  SAA  DE
 =

 sana
 23  1892

 )
 av!

 Yhursday,  April  1970
 hakha  3,  1892  (Saka

 —

 त्चचा  ग्यारह  बजे  समव लो

 The  Lok  Sabha  met  at  ह  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 e

 ह
 पका

 CHAIR

 om  HT!  स्तर
 ति

 oF ORAL  TQ  1.0  ESTIONS

 इह  न  UTS ह  बारिशें

 *1172.  श्री  रवि
 र

 पा  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्र  aa  की  कृपा
 करेंगे  कि

 कि  1967-68  में  चीनी  क े:  आंशिक
 विनियंत्रण  के  बाद  सरकार  ने क्या  यह

 qua  की  गई  चीनी  के
 a.  प्र  निर्धारित  करने  का  कार्य  चीनी  जांच  को  सौंपा

 य
 तो  उस  आयोग  ने  क्या  सिफारिशें  और

 A  क्या  सरकार  ने  उनको  स्वीकार  कर  लिया  और  यदि

 ad
 न  पर

 क्या

 वाही  की

 a,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  साहिब

 शि  रकार ने )  जी  नहीं  ।  चीनी  की  आंशिक  विनियंत्रण  की  नीति  लागू  करने  के  बाद

 टैरिफ

 द

 ग
 से  चीनी  उद्योग  के  लागत  ढांचे  की  जांच  करने  का  अनुरोध  किया

 ।

 का और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते
 ।  तथापि  जहां  तक  टैरिफ  आयोग

 Fe  tat
 उद्योग

 के
 लागत  er

 और  चीनी
 के  लिए

 उचित  मूल्य  सम्बन्धी AS
 Ves  आयोग  की

 1969  की  प्र प्रति  साथ  में
 के

 संकल्प  संख्या  १--1/70--शुगर
 दिनांक  20

 23.1



 Oral  Answers  April  23,  1970

 19  पि जिसमें  आयोग  की  र  सरकार के  fa  के  बारे  में  स्थिति

 स्पष्ट  की  be  1970 को  सभा  के

 द

 रख  दी  गयी  थी  V

 | iri  Rabi  Ray  After  th  c  1eCONU  OF  ड  gs  ment’s  policy
 has  1  this  that  60  percent  sugar  will  be  sold  through  Cont  101  and  Op  ent  in  open
 Mar  But,  the  present  ratio  between  control  and  open  market  sugar  is  30.  What»

 he  reasons  for  sucha  wide  difference  ?  Will  the  Hon.  Minister  explain  position

 egard  ?

 ठ्
 4  )  प्रतिशत श्री  झन्ना साहिब  शिन्दे  :

 70  प्रतिशत  और  प्रतिशत  के  अनुपात  का  कार

 काजोल  के  माध्यम  के  बेची  जाती  है  और  30  प्रतिशत  चीनी  खुले  बाजार  में  बेची

 तक  मास नहीं  कि  प्रत्येक  मास  यहीं  अनुपात  हो  और  न  ही  यह  आवश्यक  है  कि

 ट्ट  fe  [  हमें कुछ मात्रा  भी  वही  हो  क्योंकि  इसके  कई  कारण  हैं  ।  कभी-कभी  धार्मिक  उत्सवों

 |  देनी  पड़ती  है  ताकि  किसी  विशेष  मांस  में  चीनी  की  उपलब्धता  अनुपात  व

 यदि  हम  पूरे  वर्ष  के  उत्पादन  को  यान  में  रखते
 तो

 यही  अनुपात
 रखा

 जाता
 2

 Shri  Rabi  Ray  What  are  the  details  of  sugar  sold  in  retail  during  the  |  st  three

 m  ths ?  What  is  the  difference  between  the  prices  of  the  sugar  sold  in  whol  ale  and

 of  the  sugar  made  available  to  the  users  in  retail  and  the  steps  Govt.  propose  to  take

 to  atch  up  the  said  difference  ?

 श्री  श्रन्नासाहिब  शिन्दे  :  यदि  गत  तीन  महीनों  में  सरकार  द्वारा  दी  गई  गी  के  सही

 देने  तो  उसके  लिए  नोटिस  की  आवश्यकता  है  ।  सामान्यतया  खुले  बाजार
 बिक्री  के

 एदीगई  चीनी  की  मात्रा  लगभग  1  लाख  मीटरिक  टन  है  और  कन्ट्रोल के  माध्यम
 डडा

 ची  जाने

 ली  चीनी  की  मात्रा  2,30,000  अथवा  2,31,000  मीटरिक  टन  है  ।  इस  महीने  कुछ  चीनी

 तरण के  लिए दी  गई  अर्थात  2,61,000  मीटरिक  टन  काजोल के  माध्यम  से  बेचे  जाने  के  7  और

 लाख  मीट्रिक  टन  खले  बाजार  में  बेचे  जाने के  लिए

 Shri  Balraj  Madhok  Whether  itis  afact  that  the  Tariff  Commission  ha  livided

 been ar  factories  into  14  zones  in  order  to  fix  sugar  prices,  and  the  prices  of  sugar  h
 d  on  their  average  cost  of  production  ?  Whether  it  is  also  a  fact  that  the  cos  pro-

 du  ion  of a  large  number  of  factories  is  lower  than  the  average  cost  so  fixed  result
 of  hich  the  said  factories  would  earn  profit,  but  there  are  so  many  factories  11

 >
 ch  zone

 W  cost  of  production  is  more  than  the  average  cost  ?  Now,  the  factories,  se  cost

 of  yuld
 li  a

 oduction  is  more,  should  either  be  closed  down  or  should  stop  production.
 द  to  know  Gifether  Govt.  have  adopted  some  definite  policy  in  regard  to  sugar  gs,

 So  Ins
 as  थ

 vat  these  mills  continue  to  run  and  the  quantity  of  sugar  produced  at  present  re

 श्री  अन्ना साहिब  शिन्द े:  यह  सच  है  कि  टैरिफ  आयोग ने  देश को  15  जोनों में  बांट

 सिफारिश
 की  है  और  उन्होंने  लागत  अनुसूचियों  की  भी  सिफारिश  की  है  जिनके  आधार

 ८

 जाता है  ।  चीनी  उद्योग  के  हित  में  यह  आवश्यक  है  कि  कीमतें  क्षेत्रीय  सत  के
 आध  टैरिफ  आयोग  की  आई  बारिशें

 र  निर्धारित  की  जानी  चाहिएं  और  मेरे
 विचार  में

 किसी वि  सिद्धान्त  पर  आधारित  हैं  ।  इसमें  कत  द  (|  सव  पर  रट  रफ  आयोग
 ह  द द्वारा  चीनी व  सोक

 त  ~~ .*  का  भी Ste  से

 लार  अथवा ध्यान  रखा  गया  है  ।

 2



 3  1892  मौखिक  उत्तर

 i  प्त

 xf  50  प्रतिशत  मिलों  में ज  मधोक

 उत्पादन  निर्धारित  औसत  लागत  बात  जांच  ते  हैं  ।

 ri 1६.  N.  Tiwari  There  is  no  difference  between  the  prices  of  fre  .e-sugar  and
 n  of

 controled
 ugat  The  limit  which  was  fixed  on  bank-loans  due  to  excess  1010

 sug  since  crossed  over  and  the  banks  are  not  advancing  them  any  further ae  anasa

 resul  which  the  growers  are  not
 getting

 the  money  and  the  sugar  is  lying  in  the
 80.0 y\downs.

 Tt  is  not
 itrolled ar, ha: alt of w

 ing  sold.  I  would  like  to  know  the  steps  being  taken  by  Gov  0  meet  the

 situatiol

 श्रन्नासाहिब  शिन्दे  :  यह  सच है
 कि  इस  ay  उत्पादन  उत्साहजनक

 दा
 है  ।  लगभग

 34  लाख  रिक  टन  तक  उत्पादन  हो  चुका है
 जो

 गत  वर्ष
 3¢  दन  न  मरा  लाख  मीट्रिक

 टन  अधिक है  ।

 भ  sy  से  1 q  इसी  कारण  से  उत्पादन  न  ||  विश

 हे  स्टॉक  अधिक ह
 परत ताहिद

 शिन्दे  :  सरकार  द्वारा  घोषित  न्यूनतम  मुल्य  बना  रहेंगा
 च

 हो  अथवा  हो  ।  जहां  तक  ऋण  देने  का  सम्बन्ध  चीनी  उद्योग ने  भ्या
 त्रेहन  दिया  ते  जो

 हमने  वित्त  WA  तथा  रिजर्व  बैंक  को  भेज  दिया है  और  वे  इसकी  जांच  कर  रह ेहै

 काजोल _  श्री  एस०  कडप्पा  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  तामिलनाडु
 के  लिए  निर्धन

 ee
 उस के  पड़ौसी  राज्यों  के  लिए  निर्धारित  मूल्य  से  15  रुपये  अधिक  है  और  पड़ौसी  राज्यों  ' कम  मूल्य

 क ेक  [  उपभोक्ताओं  में  भारी  असंतोष  फैल  रहा  है  ?  क्या  यह  मुल्य  राज्य
 सरकार

 की  इच्छा  के

 निर्धारित  किया  गया  था  ?  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  राज्य  सरकार  ने
 अलग-अलग  मूल्य

 निध  करने  की  बजाय  विनियंत्रण  की  सिफारिश  की  थी ?

 af  श्रन्नासाहिब  शि  दे :  जैसा  कि  मैंने  पहले  ही  स्पष्ट  किया  है  कि  टैरिफ  क आयोग द्वारा तै तयार

 की  गई  2 लागत-अनुसूचियों  और  उसके  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  आधार  पर  ही  Sad  निर्धारित

 की

 y red Tl

 किसी  क्षेत्र  विशेष  में  कीमतें  गन्ने  से  उपलब्ध  चीनी  की  मात्रा  और  are  क्रि  अवधि  पर

 aq निसार  ती  हैं  ।  जिन  सदस्यों  को  इसकी  पेचीदगियों  का  ज्ञान  G  वे  शायद  होंगे  कि  फार्मूले

 के  एक ब र  स्वीकृत  हो  जाने  के  बाद  हम  स्वेच्छा  का  प्रयोग  नहीं  कर  सकते  हैं  ।
 ्

 श्री  एस०  कन्डप्पन
 :  आन्ध्र  प्रदेश  में  चित्तर  और  तामिलनाडु  में  जिनके

 fa

 15
 या

 20  ल
 की दूरी  की  कीमतों  में  कोई  अन्तर  नहीं  होना  चाहिये

 ।

 श्री  श्रन्नासाहिब  शिन्दे
 :

 आन्ध्र  प्रदेश  और  तामिलनाडु
 sara  धकधक परक्‌ जोन हैं

 ।  यदि

 खाने  भिन्न-भिन्न  राज्यों में  स्थित  हैं  तो  दरें  भी  अलग-अलग  होंगी  क्योंकि  ग

 पेराई
 की  अवधि  थी

 एक
 राज्य  से  दूसरे  राजय  में  अलग-अलग  है

 ।  तामील 6-74 Tey 3 |¢  गनी  की  माता

 की  मात्रा

 योग  द्वारा  तैयार  की  गई  अनुसूची  पि  उ  द्वारा
 wie  उर

 ut  =  आधार  पर

 निर्धन किए  गे  गई  है  ।

 mae  महोदय  :  यह  प्रश्न *  . G \ ~  प्रश्न  सभा  में  न-किसी  रूप  में
 समय-समय  पर  उठाया  गया  है  ।

 मेरे  विचार  में  अगले  प्रश्न  पर  चर्चा  की  जाये  |
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 Insurance  of  Foodgrains  Stocked  in  Warehousing  Godowns

 ल
 *1173  Shri]  Raghuvir  Singh  Shast

 >  Shri  Prakash  Vir  Shastri:

 Will  |  ह  ह Minister  of  Food  and  Agriculture  be  plea

 (a) w  | 1eT ह  tis  9,  fact  that  the  oodgrains  stocked  ral
 Godowns  ar  ured  with  the  Oriental  Insurance  Company

 हि which  the  ry:
 (b)  ner  itis  also  a  fact  tha  Cl  i  ies  mey  rance  companies

 are  prepare  or  the  insurance  of  the  said  grain:  coul  ie  vi  ing  of  lakhs  of
 TOV  1ent  but  || rupees  to  th  gis  ot |  possible  because

 of  the  acts  of  some

 officers

 mr
 ह

 ether  some  01161  ee  in

 this  regard  nd  कमयाबी

 a  ns  for  which  their  proposals  favourable  to  Government  have  not
 (4)

 been  consi

 ~

 salle  न
 NUTS

 क
 विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहिब

 att :

 ही

 जो
 a

 (2) (xr)  a
 नहीं

 ।

 ल  एक  बीमा  कम्पनी  अर्थात्‌
 नयन  Tazfeq

 इंशोरेंस
 सोसायटी  लिमिटेड

 ने  इस  Tawa
 पय  सोप  रत  के  जीवन  बीमा

 = ख़बर adele  खि  Ee  केन्द्रीय  भ

 निगम  हित  कई  बीमा  कम्पनियों  से  पहले  कोटेशन  प्राप्त लगाए

 , उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  की  दृष्टि  में  प्रश्न  ही  नहीं  उठत

 ~~ Shri  Raghuvir  Singh  Shastri:  The  Hon.  Minister  has  stated  that  Gove  Nment  had

 sent  for
 quotations  from  several  insurance  companies.  I  would  like  to  know  ४

 jhet  her  Govt.

 had a  ‘cepted  the  quotations  of  the  Company,  which  had  submitted  the  lowest  otations

 Whe  ver  itis  afact  thatin  case  Govt  agreed  for  this  insurance  with  some  é  operative
 soci  the  department  could  have  been  benefited  much  and  it  could  have  sav  lot

 श्री  श्रन्नासाहिब  शिन्दे  :  इस  मामले  में  हम  सरकार  के  सामान्य  निर्देश  के  अन्तर्गत  आश

 चरण  के  तौर  सरकार  ने  एक  निर्देश  जारी  किया  है  कि  सरकार  के  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष

 वा ऋण  में  सम्पत्ति  और  सामान  का  बीमा  इंडियन  इन्शोरेंस  कम्पनीज  एसोसिएशन  qa
 रतीय  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  कराया  जाना  चाहिये  ।  जहां  तक  ओरिएंटल  फायर  एण्ड

 ही  + पोरें  कम्पनी  का  सम्बन्ध  यह  शत  प्रतिशत  जीवन  बीमा  निगम  की  सहायक  कम्प

 यह  लगभग  सरकारी  क्षेत्र  की  एक  संस्था है  ।  सौभाविक  तौर पर  बीमा  कराते  a
 रकार  के  सामान्य  निर्देश  को  ध्यान  में  रखना  पड़ता  है  ।  इसके  अतिरिक्त  निगम  के

 हतों पान  में  रखना  चाहिये  ।  इस  विशेष  मामले  में  मैंने  तथ्यों  की  जांच  करायी  है  और  मुझे  पत  1  चला है
 ि

 वसियत  फायर  एण्ड  जनरल  इंशोरेंस  कम्पनी  की  दरें  अन्य  कम्पनियों  की  दरों
 क

 अधिक  अनिल  थी ं|

 बद  ६  है  nu
 ि

 ‘Shri  ज्ज्  There  is  no  question  of  quotations  being  favourable.
 The  Hon.  Minis  nust  state  clearly  whether  the  quotations  of  this  company  were  the
 lowest  Ones

 4
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 अ  अ

 ड

 बीमे
 क े3

 श्री mara  Hes  (<UTR  कई  पहलुओं पर  विचार  किया  जाता  है  ।  कुछ

 बीमा  rf  fz |  |  rat  नए  विशेष यों  की  गैर-टैरिफ  मदों के के  मुकाबले  होती हैं  ।  इन  सभी

 पहलुअ  विचार  किया  जाता  है  न  कि  किसी  एक  पहलू  पर  |

 Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  What  is  the  quantity  of  food-grains  insured  by  Govt

 the  last  year  and  the  amount  paid  to  the  insurance  company  therefor

 ।  जो  माल  निगम  के

 durin MOUEL Lid, 9 vs]

 श्री  भ्रन्नासाहिब  शिन्दे  :  सही  धनराशि  के  लिए  नोटिस  आवश्यक

 गारों
 में  स्टाक  किया  जाता  उसका  बीमा  कराया  जाता  है  ।

 ie  Shri  Raghuvir  Singh  Shashtri:  What  are  the  difficulties  being
 faced  by

 the  Hon.

 Mi  er  in  stating  the  amount  of  insurance  commission  paid  to  this  compan;  Govt.  ?

 The  notice  of  this  question  was  given  21  days  in  advance  specific
 vant and

 My  question  1s

 द

 की
 भ्रन्नासाहिब  शिन्दे :  यह ह  कम्पनी  जीवन  बीमा  निगम  की  शत  प्रतिशत  ए  शायक  कम्पनी

 यस ।
 in यह  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी

 है
 यह

 लगभग
 एक

 के  सरकारी
 कम्पनी है  और  Q  मी  व्यक्ति

 न  के विशेष  अथवा  व्यक्तियों  के  समूह  को  कोई  लाभ  धनराशि

 रूप मे  गई
 हो  ।  यदि  माननीय सदस्य

 जान  तਂ  सत
 PENT  धनिया  सदस्य हू  ५१३

 समय  |
 व

 थ्

 Shri  Sharda  Nand  wou T  Id  like  t  kne
 स

 of  the  Insur
 ance who  ubmitted  their  quotations

 a  नमन
 श्री

 खन्ना
 शिन्दे

 सरकार  ने  स  री  क्षेत्र  की  संस्थाओं  को  सामान्य  निर्देश  दिया  है

 किवे यातो उ
 न

 बीमा  निगम  या  चत  शगटन  जिसका  मैंने  उल्लेख  किया  सामान

 का  बीमा क  पकती  |  ate  we  कारी  कम्पनियां  कुछ  दरें  भेजती  हैं  तो
 हम  उनके  द्वारा

 बीमा  नहीं
 लक  नपता  >  ie

 Landless  Unemploye

 त्  Shri  Om  Prakash  Tyagi  Will  M  of
 ta

 थ  Labour  and  Rehabilitation
 be  pleased  tc  ्

 Government  are  h (a)  ७  aware  (1
 are  crores

 of  people  in  India  who
 are  landless,  hav  means  of  livelihood  and  are  >

 (b)  ther  Government  are  aware  that  t

 ग

 able  to  get  any  employment  in
 Governmen  Offices,  industries  and  other  places  des  te 16 €10115 :

 if  so,  whether  Government  would  formulate  s
 cs  for  the he  benefit  of  the

 said  hel  ss  people  under  which  they  can  be  provided  at  on  prior  8515 5

 if  so,  the  details  thereof  and

 if  not,  the  reasons  therefor  ?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  oh
 the  AMEE  tion  (Shri  Bhagwat

 Jha  Azad)  Government  are  AT (  existence  nt  inthe  country
 (including  tha  dU  he  precise  manta  of  the  problem  is  not  known.

 (b)  neni  '€  not  aware  of  any  discrimination  against  landless  labeur  in  the
 matter  of  employment.
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 (0)  to  (ce)  Do

 Ot arise 10 UC alls ank Neem 2 = Sh  rrakasn
 Mr.  Speaker,  ssi  mean  y has not be aving non

 en
 igiven

 to  my  ques-
 tion  tion  is  whether  thc  BSS,  ट  no  means  1  liveli-

 hood,  rae

 Tf  not
 ill  be  given  some  special]  facilities  for  providing  jobs in  Govt  TGCS

 mercer
 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  Last  time  the  question  of  unemployment  wa  ussed

 1'  tl  Ouse  At  that  time  1  told  that  as  we  are  aware  of  the  unemployment  in  the  try,
 sin  ly  Government  is  also  aware  of  the  unemployme  t  among  the  landless  peopl

 le
 it  1s  ot  possible  to  give  the  actual  number.  There  is  no  specific  scheme  for  these  p

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  Special  facilities  have  been  made  available  by  th  JOvt

 age
 to  provide  jobs  to  the  Harijans,  scheduled  castes  and  scheduled  tribes  and  some  per (0

 has  been  fixed  for  this  purpose.  1  want  to  know  whether  the  Govt.  have  fixed  som«  que
 fo  these  people  in  public  and  private  factories  in  order  to  recruit  them  there

 wh  the  reasons  ?

 some Shri  Bhagwat  Jha  Azad  As  perdirection  of  the  Ministry  of  Home  Aff

 pe  centage  has  been  fixed  for  these  people  and  wherever  it  is  possible,  they  are  giv  obs

 it  in ras  our  Employment  Exchanges  are  concerned,  no  such  systein  exists  there

 lic  and  Private  Sectors  the  direction  of  the  Ministry  of  Home  Affairs  in  this  gard  is

 key  nind  every  time

 e  to  Pitho- Shri  Arjun  Singh  Bhadoria  In  Garhwal,  in  a  big  area  from  Mana  १

 rag  and  from  Nainital  to  Janakpur  which  touches  the  Nepal  border  ah  five  or  Six

 lakh  ndless  people  are  living  On)  a  -service  men Among  these  landless  people

 From  1  strategic  point  of  view  this  area  is  very  important  nt  10w  whether

 the  G  nment  are  trying  to  provide  then  and  or  propose  to  do  so

 Mr.  Speaker  It  does  not  come  under  this  quest

 Major  part  of  Pithoragarh  area  co  under  the
 Shri  Arjun  Singh  Bhadoria

 centr

 Mr
 Deep

 The  attention  of  the  Government  has  been  drawn  t  tre  suggestions
 given  b  भर  Hon.  Member  It  is  enough

 जनजातियों थ्री  लातों  अभी-अभी  मन्त्री  महोदय ने  अनुसूचित  जातियों  तथा
 अनुसूचित

 की  frat  के  के  सम्बन्ध  में  गह-कार्य  मंत्रालय  द्वारा  जारी
 >
 कए  गए  परिपत्र  का  उल्लेख  T  ‘  ।  जब

 गृह-मंत्रालय  को  इस  कारण  सौंपा  गया  कि  योग्य  अभ्यार्थी  उपलब्ध  नहीं  हैं  और  उ  गे  नियुक्त
 का  विचार  नहीं  है  तो  गृह-मंत्रालय  ने  कहा  कि  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के

 गे  नियुक्ति  स्थगित  नीति  के  आधार  पर  की  जायेगी  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  कया  इसका

 किया  गया  है  था  नहीं
 ?

 ः

 श्री  भागवत  भा  ग्रा ज़ाद :  मैं  इस  विषय  पर  कुछ  नहीं  कह  सकता  fi  द्वारा
 कए  गए  परिपत्र  में  आरक्षण  के  कोटे  का  हम  अनुसार  कर  रहे  हैं  ।

 श्री
 श्रद्धाकर न्डि >>»

 सुधार :  अगली  जनगणना  cal  wnat  है  ।  सरकार  यदि
 राहत  नहीं  ही  तो  कम  से  कम  यह  जानने  याग  करे  गी  कि  कितने  fret  बेरोजगार  हैं  और

 यह  समस्या  कार  बढ़  रही
 मने  ध

 श्री  भागवत  का  आजाद
 :

 मैं  नहीं  बता  सकता  कि  जनगणना  द्वारा  इस  विशेष  वर्ग  की



 3  |  Say

 we

 (;  मौखिक  उत्तर

 बेरोजगारी सद  र
 ता

 चल
 सकता  है  ।  पिछली  जनगणना  के  दौरान  बेरोजगारों  की  संख्या

 14  लाख
 पराग  कहा  था

 _  प्रणाली
 सि  समस्या

 का  ठीक  अंकन  करने  के

 लिए  त  नहीं  है  ।  हमने  एक  समिति  की  मनीषा  शि
 प्रतिवेदन  उपलब्ध

 होगा  समस्या  के  महत्व  का  पता  चलेगा

 "Shri  Kamble  I  would  like  to  know  from  the  Labour  Mini  yer  whe sther  some-

 thing ha  done  for  reservation  in  services  for  the  Adivasis  nd  Ha  urije

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  This  question  is  being  reiteré  say  about
 the  Em  yment  Exchange  but  for  the  rest  only  tl  Mu  Affairs  can

 reply  ्
 विन

 श्री  लोबो  प्रभु  :  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  की  जो  अद्यतन

 ं
 हमारे  पास  उपल

 वध  है  उसके क्  6 पैसे >  आर
 अनुसार  कु कुछ  भूमिहीन  लोग  हैं  जिनकी  प्रतिदिन  की  भजदूरी  वह

 106  1  जिसकी  म  उपेक्षा  र  सकते हैं  । रोजगार  मिलता  है  ।  यह  एक  बहुत  बुरी  स्थिति
 है

 अतः  यह
 त्रालय  चौथी  योजना में  जो  इसके  लिए  रोजगार  रास्ता  की  प्रस्ताव  पर

 विचार क  रेगी  ?  यदि  तो  कितने  क्षेत्रों  में  चौथी  योजना  ह  भूमिहीन  श्र  लिए  रोजगार

 देने का  है  ।
 पा सवा

 |  भागवत  wet  आजाद .  मुझे
 र  2

 ह  पि  एसा
 होई  प्रस्ताव  नहीं

 है
 ।

 श्री  लोबो  प्रभ  क्या  मैं  आपकों
 ATU Tro  पंचवर्षीय

 जना के  प्रारूप  में  इसका  उल्लेख  बता

 दुख  है  कि  5 नापने  अਂ  aar
 में  इसको  नहीं  देखा  है  ।  च

 सकता  हूं
 !

 अध्यक्ष  म  प  राजी

 श्री  पिल  मोडी  हां  वाकी  हम्
 किस  लिए  हैं  ।.

 झ  लोबो  प्रभ  :  मैं और  क्या  कर
 सकता  हूं  ?  अब  मैं

 भारतीय  सिविल  सेवा  अधिकारी

 नहीं  हूं  ।

 ्  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी  :  इस  समय  लोगों  के
 लिए  लीगर

 ढूंढ़ते का  कोई

 संगठन  नहीं  सरकार  ने  जिस  दर नस मिति  का  sera  किया क  क्या  डस  समस्या
 पर  विचार

 करेगी ?  प्रतिवेदन  के  उपलब्ध  होने  पर  क्या  सरकार  कृषि  बेरोजगारी  की  समस्या  को  दुर  करने  के  लिए

 गये वाही  करेगी  ?

 श्री  भागवत  भ्या  आजाद  सच  है  कि  द्वितीय  तथा  तृतीय  पंचवर्षीय  योजन  at के

 त  में  हम  बेरोजगारों  की  संख्या  देते  थे  ।  परन्तु  जेसा  कि  माननीय  सदस्य जानते  हैं  कि  बेर
 a ac  संख्या  मालम  करने  की  इस  प्रणाली  के  बारे  में  इस  सभा  में  बाहर  प्रश्न  गया

 योजना  आयोग  ने  भी  कहा  था  कि  बेरोजगारी  तथा  अल्प  रोजगारी को  मालम  करने की  प्रणाली  पर

 वि  र  करना  होगा  ।  दत्त वाला  जिसकी  नियुक्ति  1968  में  की  गई  ने  अभ्  कि

 अपना
 लिव  प्रस्तुत

 नहीं  किया  परन्तु  हम  इसके  सारांश  को  जानते  हैं  ।  इसमें  कहा
 या  है

 कि

 हमारे  दें
 ककुमानु  ata rey ro.  ढांचे  े

 परिमाण  सम्बन्धी  बात
 बतानी

 संभव
 नहीं  है

 अतः  ठीक  संख्या

 बताना  संभव
 र  माननीय  सद  र  qaTwTa= प  t  स

 सा  न  कहने
 पर  इस  विषय
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 “  किक

 पर  नवम्बर  में  f कया  गया  था |  हम  एक  ष  समिति  नियुक्त  करने  जा  रहे  हैं

 ait  ट  पर  । जो  at
 तपा  के

 च्  ॥
 सुभाव  देगी  |

 गी  पीलू  मोडी  :  सच्चाई  छुपाने  का
 यह

 गलत  तरीका है
 |  क

 Shri  N.  इ  :  The  big  farmers  give  meagre  wages  to  those  ites  agricul-
 rmers  who  work  in  the  fields.  So  want  to  know  theaction  being  contemplated
 Hon.  Minister  to  implement  the  Minimum  Wages  Act.

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  Although  this  question  is  not  related  to  the  original  one

 and  the  Hon.  Member  wants  toknow  about  Minimum  wages.  The  minimum  \  ges  for

 lan  [0- less  farmers  are  determined  by  Various  State  Governments.  We  write  to  them  occ:
 Ily  and  request’  to  revise  their  wages  when  need  arises.  (2)  It  should  be

 implemet
 11  parts  of  States  where  it  is  confined  to  some  parts  and  (3)  an  enforcement  machin

 ats
 be

 set  up  for  its  implementation.  For  this  we  are  discussing  with  State  Governn

 Shri  M.  Joshi:  When  the  question  of  the  proportion  of  Scheduled  Castes

 hedule  Tribes  came  up,  the  Hon.  Minister  stated  that  therewas  acircular  of  ne

 Ministry.  1  want  to  know  from  the  Home  Minister,  as  my  question  is  direct  and  cl

 ther  the  Public  Sector  and  Private  Sector  observe  that  proportion  or  not  ?  If  not, t
 her  we  can  check  the  issue  of  cards  by  the  employment  exchange  to  un-  केक  yed

 pe  ons  and  whether  we  are  ready  to  give  cards  in  proportion  etc.

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad :  This  question  is  very  clear  and  beautiful  But  I

 on  on said  that  this  direction  is  from  the  Home  Ministry.  We  observe  that  di  ec
 bet  fof  the  Employment.  Exchange.  All  the  facts  and  figures  regarding  the  extent  of
 im{  ientation  by  the  various  Ministries  can  be  given  by  the  Home  Ministry  o  far  as

 we  concerned  we  observe  that  direction.

 Shri  S.  M.  Joshi:  My  answer  has  not  been  replied  to  Suppose  th  a  factory.

 gi  ea
 1  example.  There  is  Municipal  transport  in  Poona  where  16  percent  oyment

 is  not ०  given  to  un-skilled  persons  then  why  they  do  not  provide  (interruption)

 Shri  Ram  Charan:  I  havea  point  of  order.  There  is  direct  recruitment  in  C.R‘P

 ployment  Exchange  has  nothing  to  do  with  it.  xchange re  Why  not  the  Employme
 is  utilized  for  it

 y
 Shri  Shiv  Charan:  The  agricultural  labourers  do  not  get  work  for  twelve  nonths.

 The:  re  landless  and  mostly  they  are  Harijans.  May I  know  whether  any  arrai  gement
 ७ will  e  made  to  provide  them  land  or  adequate  pensions  as  the  Mill  workers  ge  0  that

 they  may  be  relieved,and  whether  arrangements  will  be  made  to  provide  them  with  paid
 vi  9

 ध  ः
 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  :  The  Hon.  Members  are  angry  on  two  reasons.  tly,

 ther  we  observe  those  rules  or  not  when  the  Employment  Exchanges  sponsor  their  ca
 rivate  and  Public  Sector.  We  are  concerned  only  with  that.  So  far  as  the  questior
 implementation  after  5  Ponsoring  is  concerned,  as  Shri  Joshi  asked  whether  the}

 a
 re

 "nor  not  and  how  many  are  taken,  have  stated  clearly  that  the  Home  Ministr

 0
 to  this  question.  I  have  stated  clearly  and  again  these  questions  are  being  asked

 थ  Shri  Ram  Sewak  Yadav  ;  Just  now  the  Hon.  Minister  has  stated  that  the:  nly can  }  not
 I  wa  nt

 Ovide  jobs  etc.  but  the  Home  Ministry  can  reply  whether  they  got  the  jobs
 [0  know  from  the  Hon.  Minister  the  number  of  such  persons  to  whor  C  bs  were

 provided
 of  Home  Mi

 ir  ing  the
 last  two  years.  I  want  adirect  reply.  Because  it  छह  Iso  the  work

 nl
 om AMBALA  T2uUTe  Ae those  who  got  the  jobs  and

 vice  versa

 8
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 ee

 Shri  Bha

 svat
 Ih

 Ae

 Its  direct  answer  is  that  I  have  no  figures  about  it

 Shr  हम  lrise  ona  point  of  order.  After  all  the  Employment
 Ministry  ha  ra  whether  employments  have  been  given  to  them  or  not

 Shr  abi  Ra  लि  anc  क  iS  are  b  And  he थ  say  that  this  is  the
 of  Home  Ministr

 responsi  eply  is
 comi

 क  iri  Ram  Charan  It is  a  poin  11
 ter  has

 said  that  it  is

 totally  His  men  sponsor  it  n  t  eptt.  informs  f:  )]  anc  S$  that  the  Home

 Minist  be  asked

 Mr.  Speaker  You  wiil  have  to  2000]  Ne  tne  Mint  There  is  no

 quest  है  f  point  of  order  in  it

 hri  Yamuna  Prasad  Mandal  B  Ing  up  ०18  11007  11.0  tf  rivate  Sector
 and  Put  Sector  the  Government  mak  thou  $  01  perso  1911  holdings

 ) Jandles  year  and  thus  they  become  ul  empl  yed  A  he  que
 has

 been  asked
 in  (9)

 an
 c)  whether  the  Government  provose  to  make’  some  special  arrang  for  those

 landle  rsons  whose  lands  are  taken  for  constructing  big  sky-scrapers

 ‘mn

 hri  Bhagwat  Jha  Azad  Mr.  Speaker  it  is  absolutely  correct.......

 मैंने  सुची  में  से  सब  नाम  लेने  का  निर्णय  किया  ह्  के  लिए

 परी  क्षण  चाहता हूं  कि  यदि  मैं  उन  सभी  इच्छुक
 सदस्यों

 को  अवसर  za
 र्

 तो  क्या  हम

 एक  घंटे  प्रश्न  कर  सकते  हैं  ।  यहीं  मैं  ऐसा  करता  |
 en  एक  प्रश्न  एक  घंटे  में  कर  सकते

 मैं  भविष्य  तीन  या  चार  अनुपूरक प्र  हीं  दूंगा  ।

 सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी :  प्रत्येक  अनुपूरक  प्रश्न पूजन  नव
 श्राप

 दस  या  बारह

 प्रश्न  पूछने  तो  इसमें  सभी  आ  सकते  हैं  ।

 ea  महोदय  :  मुझे  प्रयोग  करने  दीजिये  ।  मैं  मान
 से  आशा  करता हूं

 कि  वे

 2 दो  या  पूछने  के  उपरान्त  न  ताकि  is  नियमित  जिरह  का

 रूप न  सरे  दिन  हमने  एक  प्रश्न  पर  होने  वाला  व्यय  हम  3
 yu  सुची  मेंसे या

 a तक  गर  सकते  200  अतारांकित  प्रश्नों  की  बात  ही  क्या

 os Shri  Sheo  Narain :  [have  a  suggestion  Every  question  contal  211  names.  If

 there  is  one  name,  n 11516  then  your  purpose  will  be  served  115.
 way  you  may  take

 the  question

 Shri  Yamuna  Prasad  Mandal  My  question  may  be  answered

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  This  question  is  quite  clear  11  is  struction  and

 on  of  the  Govt.  to  give  priority  in  serviceto  those  persons  whose  land  ken  for
 e  project  and  thus  they  are  rendered  landless

 T  want Shri  Hukam  Chand  Kachwai  The  question  is  related  to  landless  perso
 to  w  whether  the  Govt.  have  formulated  any  scheme  for  those  landless  in  s  who
 have  r  ilized  ? land  for  cultivation  and  in  which  less  money  and  more  labour  m
 May  w  whether  any/such  scheme  is  before  the  Central  Govt  and  Stat  nments

 by  wh  they  may  be  given  more  work  ?  Has  the  Govt  set  up  any  mmiuttee  as
 to  know  2

 number
 of  landless  per  ns  H:  च्

 is  t  for  conducting
 such  survey  ay

 plated  ?
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 Just  now  the  Minister  has  stated  that  so  far  the  question  of  nominal  wage  is
 ह es

 concerned,  it
 ,  it  is  determined  by  the

 State  Governments.

 ड  थ Speaker :  Instead  ny  are  nt.
 Me

 Shri  Hukum  Chand  Kachwal  1  am  asking  question  ACCOrdaIn  to  the  Hon.

 Minis  the  nominal  wages  are  determined  by  State  Governments  I  wan
 al

 the

 nun  r  of  State  Govts.  who  have  determined  nominal  wages  and  the  figures  ther

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  So  far  the  first  question  is  concerned 1.  hether  the

 Gove  ment  propose  to  formulate  any  such  scheme  in  which  more  labour  and  capital
 1S  ut  ized  i.  e.  a  labour  oriented  scheme,  have  replied  that  provision  of  more  am  has

 b  n  made  in  different  allocations  during  fourth  five  year  plan  as  to  make  more  plans  its abc OuUr-

 in  iSive  So  far  the  nominal  wages  are  concerned,  all  State  Govts.  have  taken  d  $10n

 resar  ding
 this  and  they  are  revised  periodically  We  also  request  State  Gor

 enf  Or  cements.  ण

 its

 Shri  Hukum  Chand  Kachwai  My  question  has  not  been  replied  to  ash  much

 has  n  determined  ?  How  much  will  be  the  nominal  wages  ?  The  Hon  inister  has

 avoid  I  had  sked  whether  any  Committee  has  be  p  to  as- the  main  question  set
 certa  16  .  number  of  landless  labourers  in  the  country  ?  You  give  protectior  Govern-

 It  is  a  matter  of  concern  for  us ment  ¢  with  the  result  they  do  not  reply

 Ar.  Speaker  Has  any  appeal  made  by  me  or  Shi  Diwivedi  or  ers  had  any
 rou  ?

 effect  0  Ti

 Shei  Hukum  Chand  Kachwai  Jt  has  such  an  effect  on  me  that  re  my  seat

 Shri  Gunanand  Thakur  Has  the  Govt.  ever  thought  over  this  probl  t  priority
 will  b  and  new given  to  poor  and  landless  persons  in  the  employments  of  Governme

 non  there  any  proposal  under  consideration  of  the  House  ?

 Be  Speaker,  Sir,  we  belong  to  those  areas,  where  all  property  and  have  been

 taken  r  the  use  of  some  plans.  The  Kosi  plan  took  place  and  now  the  Bokaro  plant
 is  un  ह  construction  Not  one  per  cent  of  the  people  in  this  area,  whose  land  an  0  perty
 have  been  taken,  has  been  given  employment  in  these  plans  I  want  to  know  ः er  the
 Go  iment  have  any  scheme  to  provide  employment  to  those  persons  partic  in  Kosj
 are  and  Bokaro  Steel  area  ?

 Mr.  Speaker  Regarding  supplementary  questions  I  want  to  request  $  to  read
 ru  Hypothetical  questions  unconnected  questions  unconcerned  questions  re  not

 d  in  supplementaries.  Their  informations  do  not  come  Yo  ome  ask  direct
 ons, quest

 Why
 you  compel  me  again  to  say  tha  your  tl  ical.

 Shri  Gunanand  Thakur :  How  this  question  is  hy  il  asked  whether
 the  overnment  have  any  such  proposal  before  them  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  यह  प्रश्न  समाप्त  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैं  हता हूं  कि  हम
 वा  कि  इस

 प्रश्न  पर  बहस  कर  सकते  हैं  ।

 दि
 _  मी  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  मैं  नहीं  सोचता  कि  इस  प्र  नाये र

 र
 बात है  ।  जब

 तक  दू
 रे  प्रश्न

 पर  नहीं  यह  ऐसे ही  चलते  रहेगा

 Bhagwat  Jha  Azad :  have.  that  wherever  lands  are  taken  for  some
 plans,  its  owner  Sa  iven  pr  jority.  1  he

 ave ecinied  thatit  is  the  decision  of  the  Govt.  to give  Priority  to  those  in  employment  who  become  unemployed  following  taking

 10
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 कण
 over  their  lands  by  the  OV  ek  oyment  Exchange  send  applications

 u after  checking  it  to  tl  1016  (1) of  the  constitution  and  (2)  and
 article  88  (6)  of ]  -O.  convention,  th  ir  abilit  al  nsidered

 कृषि  में  च्रादयों  दुर  करने  के  सम्बन्ध  में  अनुसूचित ज
 तथा  अनुसूचित

 गुनों  मे ंग्रामीण  जातियों  के  श्रायुक्त  को  सिफारिश

 थ

 1181, भी  द्०७  अमित  श्री  हिम्मत  farts

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  wera  .

 क्या  [  करने  की  = rat bd  से  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 आशिम  जातियों  के के  eat  के  प्रतिवेदन  में  क्ष  कानूनों  की  कुछ  त्रुटियों  को  दूर

 ही  है  ; करने  की

 सिफारिश  ध
 यदि  तो  आयुक्त  ने  किस  प्रकार  की  त्रुटियां  अर

 उनके  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय

 ses

 मंत्री  श्रण्णासाहेब

 =  रिपोर्ट  में  यह  सिफारिश  की  गई  है  कि  कृषि  काना

 ata

 जाये

 और  उन  क्रियान्विति  के  लिये  उपयुक्त  उपाय  किये  जायें  ।

 जनजातियों  से  भूमि  लेकर गैर-जनजातियों  को  देने  के  वारे  काज aan से  संक्रामणों

 को  रो
 ने

 के
 के  लिये  कानून  पर्याप्त  नहीं  होते  ।  जबर  कि  दूसरी  ओर

 हस्तांतरण  अधिकारों
 ह  न  होने

 के  कीर  जनजातियां  सांस्थानिक  ऋण  प्राप्त  करने  में  असमर्थ  होती  हैं e  |  जुट  में  कानन

 नहीं  वन  गये  हैं  या  ऐसे  कानूनों  की  क्रियान्विति  के  लिये  अधि सूना यें  जारी  नहीं  को
 गई |

 रिपोर्ट  में  कृषि  कानूनों  के  बारे  में  की  गई  सिफ़ारिशों  पर  1969  भूमि

 (3 Wax farm ow

 यक  मुख्यमंत्रियों  के  सम्मेलन  में  सामान्य  रूप  से  विचार  किया  गया  था  |

 att  fo  :  ढेबर  आयोग  ने  यह
 सुभाव

 दिया  है  कि  गैर  आदिम  जातियों  द्वारा  आदिम

 oe  की  भूमियों  पर  अवैध  कब्जा  अधिकारियों  की  चिन्ता  का  विषय  होगा  जो  कि  स्वप्  प  से

 कार्यवाह  क्षति
 batt  तथा  गैर  आदिम  जातियों  द्वारा  अवैध  रूप  से  कब्जा  की  हुई  भूमि  को  बिन

 पूर्ति  किए  आदिम  जातियों  को  वापिस  दिलाएगी  ।  अतएव  सरकार  को  विचार  अनुसूचित  क्षेत्र  में

 किस

 !  की  प्रशासन  मशीनरी  स्थापित  करने  का  है  जो  रांची  और  हाटिआ  stn

 अंचलों
 में  गैर  आदिम  जातियों  द्वारा  ऐसे  अवैध  कब्जे  की  जांच  करेगी  और  अनुसूचित  जातियों

 अं
 आदिम  जातियों  को  भूमि  वापिस  दिलायेगी  जो  कि  उनके  वास्तविक  स्वामी  हैं  ?

 श्री  श्रन्नासाहिब  शिन्दे
 :  यह  राज्य  सरकारों  का  मामला है  और  उन्हें  ही  कार्यवाही  करना  पर

 डेग  थ

 तव  में
 राष्ट्रपति

 के
 शासन  के  समय  से  हमने  स्वय  me  प्र ध्या देश  जार  किए  emt

 कि  आदिम
 मामलों

 जातियों  की  f
 हितों

 iS
 रक्षा  उनको

 अपनी
 ia

 पर  अवैध  कब्जा  से  बचाने  अथवा
 ए

 ee  Cy में  जहां  आदि  तियों  ने  उनसे
 भूमिका

 ल  ल्  आदिम  जातिय  को +  भूमि  दिलाने

 सन ेइ
 अ ff.

 सरकारों  को के  उद्देश्य  से  क्रिया  पूर्वी टि  ए  अपेक्षित नत  कानून  बनाया
 और

 ग
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 2

 इसकी  क्रियान्विति वे
 के

 लिए  आवश्यक  कार्यवाही  करनी  पड़ेंगी  ।  माननीय  सदस्य
 जो  सुझाव  देंगे

 उसको
 थ

 अपनाने  के  लिये  हम
 तैयार  a

 दर  अमित  भूमि  का  कानून
 द  दी  पेट  are  शासित

 आद  जातियों  के  लिये

 कोई  टी ंहैं  क्योंकि  वे  उन 9  aa  और  वकीलों  को

 हा दम
 जातियों ad

 द
 सकते  fara  र  fa  दीगर
 1 अ

 किसी न

 रीके  से  अवैध  तथा  बल  प्रयोग
 = a
 कर लिया

 थ

 neg  ere

 पैसे  मुकदमे

 कितनी  धनराशि
 कम  की

 ख

 लिए  आदिम
 जाति  के  लोगों  हवि  ड  -

 ग्
 उसके लिए  मुझे श्री  अ्रन्नासाहिब  शिन्दे  :  माननीय  सत

 _  cs  ee

 तीं  पड़ेगी  |

 ना  रंगा  :  आप  साधारणतया  क  नहीं

 ्र  अन्ना साहिब  शिन्दे  :  जहां  तक
 |  तों  का  प्रश्न  है

 हमारा  दृष्टिकोण  यह

 सान  और  राज्य  के  बीच  कोई  बिचार  थीं  होना  चाहिए  |

 & fr fi
 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  कया  आपने  कान

 यता  देने
 के  लिए  कोई  व्यवस्था  की  है

 ?

 श्री  रंगा  काननी  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।

 ः भी
 अन्ञासाहिब  शिन्दे  :  इस  मामले  में  अपेक्षा

 rat  करना
 राज्य  सर

 सरकार  का  कार्य है
 ।

 -~
 aft  रंगा :  इन  मंत्री  महोदय  से  यह  आशा  हैवीवेट  स  समस्या  i

 ऊ  अति  शीघ्र  आसानी

 और  सहजता  से  प्रश्न  बहुत  स्पष्ट  है  ।  भारत  नयी  द  os  a]

 ह

 कायेवाही

 देने  की  स  भावना  पर  विचार  कर  रही हैं  ताकि  उनकों  अपने  afer  जाने  में  मदद

 मिल  सच

 कन
 ofl  | Ta  तथा  कुंजी  मंत्री  जगजीवन

 मि

 देश  में  भूमि  सम्बन्धी

 अनुभव  कौर  यह  सोचा  जा  सकता  है  वे  जान जानते
 a

 के
 qf

 व

 का  सम्बन्ध  राज्य  सरकार  से
 न

 होकर  केन्द्रीय  सरकार  से  ्  उन
 मामलों  पर ह '  विचार  परिधान  सभा  में  फिया  जाना  चाहिए  न  कि

 श्री स०  कुन्द  :  यह  उतना  आसान  नहीं  है  ।

 ;  श्री  जगजीवन  राम
 :  यह  उतना  ही  आसान  है  ।

 es श्री  उमानाथ
 :  वहुत  से  जमींदार  इसकी  कमि  उठाते  हैं  न्यायालयों

 कानून
 रहूं  करवा  देते  हैं

 ।
 यह  भूमि  कानूनों  क  क्योंकि  संपत्ति

 arf  गार  संविधान  के  मूलभूत  अधिकारों में
 निहित

 हैं  aa
 यह र  हूं  कि  सरक

 करने  के  लिए  किस  प्रस्ताव  पर 1  al  ण---कि  संपत्ति

 अधिकार
 विधान

 के  अंतर्गत  मौलिक
 a  हस्तक्षेप  स  अलग

 करेगी  |
 मैं  मंत्री महोद

 ी  महिला  से  जानना  चाहता  हं  कि  इस  स्थिति  से  निकलने  के  लिए  उनके  पास
 कपा
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 ि

 ee  ett  तक
 दीवाली  oo oma ro

 =f

 श्री  reg
 fr Tea  न्र  सम्बन्ध

 कारों  को  परामर्श  दिया  ने  में  दीवानी

 के
 अधिकार  क्षेत्र  को  समाप्त  कर  दिया  जाना  चाहिए  और  भूमि  सुधार

 के  क्रियान्वयन
 सम्बन्धी  कार्यवाही का  भार  विशेष  न्यायाधिकरण  को  सौंप  दिया  जाना  चाहिए  ।  जह  मूलभूत

 अधिक  रों  का  प्रश्न  इस  पर  बिचार  किया  गया  था  और  मैं  नहीं  समझता  कि  यह  किसी  भांति

 भूरि  धारों  के  कानूनी  कार्यान्वयन  के  मार्ग  में  बाधक  बनेगा  |

 श्री  ई०  के  ०  नयनार  केरल  उच्च  न्यायालय  ने  दो  निर्णय  दिये  जिससे  af  सुधार

 वि  के  उपबन्धों  को  रद  कर  दिया  गया  है  ।  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  यह  राज्य  सर  का

 यादव  है  परन्तु  राज्य  सरकार  ने  इस  मामले  की  केन्द्र  के  पास  उठाया  है  ।  मैं  जानना

 :

 चाहता

 रेगी
 ? हूं  र

 क्या
 सरकार  केरल  भूमि  सुधार  विधेयक  को  नवीं  अनुसूची  में  शामिल  करने  पर  far  र

 ऐसे  कितने  ही  उपबन्ध  हैं  जो  कि  केरल  में  भूमिहीन  किसानों  की  सहायता  करते हैं
 ।  यह  मे  |  पहला

 प्रश्र  त्रिपुरा  में  आदिमजाति  क्षेत्र  में  आदिमजाति  और  गर  आदमजात  हैं  ।  गैर  दिखलाती

 a  कि  सरकार लोगों  की  भूमि  ले  रहे  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  ट  दिखलाती
 म

 गर  आदिमजाति  लोगों  द्वारा  कब्जा  की  हु  ई  भूमि  को  केवल  आदिमजाति  लोगो ंव ेप पास  ही

 ग्  खने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  है  ?

 ८] श्री  अरन्नासाहिब  शहीदे  जहां  तक  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  स

 दृष्टिकोण  यह  रहा  है  कि  आदिम जातियों  की  भूमियों  को  नहीं  ली  जानी च  et  य्  को

 अपन  भूमि  बंधक  में  तभी  रखी  दी  जानी  की  अनुमति  देनी  चाहिए  जबकि  आदिमजाति eis T WaT गों  को

 सरकार  अथवा  सहकारी  संगठनों  से  ऋण  लेना है  |  जिस  प्रकार  से  आदिमजाति  ||  ं  की  भूमि
 ली जाती :  कर हमने  राज्य  सरकारों  को  परामर्श  दिया  है  कि  भूमि  कानूनों  को  कमियों

 a
 fza  mt  चाहिए  ताकि  उनकी  भूमियों  पर  गैर  आदिमजाति  के  लोग  कब्जा  न  कर  लें  ।  जहां

 तवे  सदस्य  के  प्रश्न  के  eat  भाग  का  सम्बन्ध  इसके  तकनीकी  और  काननी  पहलुओं
 पर क  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जांच  की  जायेगी  ।

 द

 ह
 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी :  मंत्री  महोदय ने  अभी  जो  उत्तर  दिया है  उससे  यह प पता  aaa  है

 कि  सर  ने  राज्य  सरकारों  को  परामर्श  दिया  है  कि  विशेषकर  आदिम
 जाति

 तों

 की  कब्जा  की

 हुई
 भरम

 के
  ंविवादों  पर  विचार  करने  के  लिए  भूमि  न्यायाधिकरण  बनाया ज

 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भूमि  न्यायाधिकरण  की  वस्  थापित  किया

 गया  र  यदि  तो  इस  उद्देश्य  के  लिए  ऐसे  भूमि  न्यायाधिकरण  कितने  राज्यों me  प्राचीन  किये

 हन  as पज्ासाहिव  शिन्दे  :  ao  करवा
 ॥

 परन्तु हम समय  पर  स्थिति  न
 करते  हैं  और  |  इस  सम  ITs राज्यों  द्वारा  बनाए  ग  कानून  में  जो

 भी  कमी

 a

 ए  के  की  व्यक्त  था  की  जाती ह 2,  हमने  सभी  राज्य
 सरकारों

 से  इसकी
 सिफारिश  की  है

 समूचे  देश  में  भूमि  न्यायाधिकरण  स्थापित  किया  गया  &  और  राज्य  सरकारों
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 22.

 के  कानून में  त  गत

 य

 पाया

 हैकिरा  ह  रा  बनाया  ग  कुछ  कमियां  हैं  ।  अतएव  हमने  इ  त  कमियों को
 १७ ह  ै

 दूर  करने
 के  लिए  उन  राज्य  सरकारों  ध  |  अनुर  fe  कि  या  है  जिनके  अंतरगत

 स्थापित  किये  गये  हैं  ।

 Shri  Nathuram  Ahirwar  The  Hariians  and  tribals  own  land  less  tha  '€  acres
 an  e  Caste  Hindus  landlords  and  money-lenders  of  the  villages  purchase  t  lands
 thr  ॥  mortgage  T  want  to  know  from  the  Government  whether  they  will  f  nulate

 such  aw  and  give  instructions  to  the  State  Govts.  not  to  allow  the  selling  Of fi  भ् जि  and

 giv  loans  10  those  Harijay  form ands vasis as}  s  who irection  to  Cooperative  Societies  to  provid
 have  क  s  than  five  acres  of  land  ?

 थ

 उस  तरह  का  सुझाव
 feat  था श्री  श्रन्नासाहिब  शिन्दे :  मुख्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में

 जिस  रह
 का  माननीय  सदस्य  ने  दिया  है  ।  राज्य  सरकारों  को  यह  सुनिश्चित करने  के  सुभाव

 दयिा  |  था  कि  वे  यह  देखने  के  लिए  अपेक्षित  पूर्वोपाय  बरतें  जिससे  आदिमजाति  औ  अनुसूचित
 जाति  ऊ  लोगों  को  भूमि पर  कब्जा  न  किया  जा  सके

 11  Ram  Sewak  Yadav  Just  now  the  Hon.  Minister  has  stated  th  ere  are
 loo  sles  in  Land  Reforms  Act  The  Planning  Commission  as  well  asthe  G  nment
 do  this  but  it  is  said  that  this  is  a  State  subject  So  I  want  to  know  from  Govt

 whetl  hey  will  formulate  more  or  less  a  uniform  Land  Reform  Act  for  the  v  ountry
 an  ng  this  in  view  whether  they  are  thinking  of  bringing  any  model  B  West
 Ber  which  is  now  centrally  administered  and  land  problems,  and  also  go  take
 con  eps  for  proper  distribution  of  land

 श्री  ्रन्नासाहिब  शिन्दे
 :  समूचे  देश  के  लिए  समान  कानून  का  प्रस्ताव  व्यावहारिक  न  हो

 ।  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  राज्य  सरकारों  द्वारा  भूमि  सुधार  के  लिए

 atta  सम्बन्ध  म  एक  या  दो  राज्यों  में  ऐतिहासिक  कारणों  से  उसी  राज्यों  में  ए
 देश  की

 fee

 ह

 मे  दिग  होती हैं
 ।  वास्तव में  एक  राज्य के  कानून  के  उपबन्धों  में  संशोधन

 किए  परन्तु  ऐतिहासिक  पृष्ठभूमि  आदि
 के

 कारण  समान  कानून  बनाना  वांछित  t  नहीं  हो

 सकता  है  |  इसके  अतिरिक्त यह
 राजा

 का  विषय  होने  के  कारण  हम  विस्तृत
 मार्गनिर्देश  देते

 और

 अंत  में
 2 यह  र

 गयी  विधान  मंडल है  जो  कि  कानून  बनाती  है  ।

 Shri  Ram  Sewak  Yaday :  had  also  asked  that  keeping  in  vier  the  land  reforms
 which  y  u  des  ire,  would  you  have  Land  Reforms  in  Beng  where 11
 presen

 क
 पे  Se

 rule  at

 थ्री  शिन्द े:  यह  UF  सुभाव |
 है  ।

 To
 ae गी  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  कुछ  समय  पर्व  योजना  आयोग  के

 कि  मुख्यत
 Gece _ वाली  क॑  साझ  की  खेती  के  बारे  में  कुछ  सिफारिशें  की  थीं  जो

 जिल  मन  अथवा  खरीफ  चावल  दोनों  प्रचलित  हैं  ।  उन्होंने  एक  योजना  का  व  कियां

 जि  10  ay  की  अवधि  में  साझे  की  खेती  की  प्रथा  समाप्त  हो  जायेगी  खता  साझा
 को  भूमि  का

 कक
 स्वामी  दिया

 जायेगा
 जिससे  साझे  की  खेती  कें  प्रथा  जनाधार  पर

 अध ma  चिचोली य्यपापा  टाल श्मा  समाप्त  ay  sot
 क्यों  कि

 wos ९
 और  खाद  ,

 वीज  आदि

 लिया है
 ?  coms

 े

 agra  नही  होता  है  ।  क्या  सरकार  ने  इस  पर  विचार
 a  कोई  निर्णय
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 नधना
 पककर

 श्री  श्र
 क अन्नास गट नकि फेड प्  शिन्दे  :  ज

 शिन्दे :  जैसा  कि
 pe  कहा

 हैं  कि
 सरकार

 इस
 निश्चय  पर  पहुंची

 है  कि  साझ ेव ह
 ती  T  प्रथा  समाप्त  जान  न  कवल  f निरुत्साह जनक  है

 a  |  UF  सरकारों  को परन्तु  यह  समस्या  के  मानवी  पहल  के  अलावा  उत्पादन  के  मार्ग  में  बाधक

 यह  विस्तृत
 amend  दिया  गया  है  कि  एक  वर्ष  सें  सभी  बिचौलियों  को  समाप्त  किर  पना  चाहए

 और  काश्तकार  तथा  राज्य  के  बीच  सीधा  सम्बन्ध  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  ।

 कार श्री  स०  कुन्द  केन्द्र  को  सर्वप्रथम  यह  साधन  पड़ेगा  कि  पहली  कमी  को

 ना  पड़ेगा  ।  य  स  बारे  में  कि  किस  प्रकार  केन्द्रीय  जब  वह  अ
 द

 अ
 नियुक्त

 eS

 द
 सिफारिशों  को  क्रियान्वित  कर  सकती  क्योंकि

 दस
 समय  उसके  कोइ

 ।  यदि  स चिया  नहीं  है  ।  यह
 शग

 विशेष  सहायता  और  द्र  त  कार्यक्रम  का  है  rm  उनको

 वास्तव  में  इच्छा है  तो  इसको  करने  के  मार्ग  उपलब्ध  हो  सकते  सरकार

 प्रत्य  उप-मंडलीय  मुख्यालय  और  ताल्लुक  मुख्यालय  में  ऐसे  वकीलों  को  सहायता  देने  लिए

 विशेष  aa  अथवा  जोरदार  कार्यक्रम  अपनायेगी  जो  केवल  भूमिहीन  किसान

 जातियों  का  बचाव  करेंगे  ?  राज्य  सरकार  शव  नहीं  कहने
 द  ]

 थ
 ry

 शिन्दे  WSIS]  Th
 न ेपहले  स्पष्ट  कर

 ig  नि:शुल्क दिया  थ  के  निधन  वर्गों  पर  कानूनी  सहायता  देने  को

 स्वतंत्र  हैं

 oe
 ee

 श्री  ः 4  ह क्टर

 श्री

 wa
 सिटि

 शिदे  :  q  ऐसा
 को  aa

 यदि  माननीय  सदस्य  उड़ीसा  के  लिए

 परकार  क इच्छुक  हूँ  तो  मैं
 राज्य  | ि  Sa  की  ओर  दिखाऊंगा  ।

 3  स०  प्रधान  मंत्री  ने  पेय  जल  के  लिए  रुपयों  की  व्यवस्था  की  है  ।  उन्होंने

 ऐसी  व्यय  यों  की  है
 ?

 क्या  यह  इस
 उदेश्य

 से

 यक्ष  महोदय  :  वे  हर  समय  ऐसा  नहीं  कर  सकते
 अ  ता  घान
 am श्र  स०  Ato  बनर्जी :

 केवल  आज ही  मैं  प्रश्न  काल  के  क
 मैंने  सोचा

 था  कि  लेनिन  पर  प्रश्न  इतना  शीघ्र  नहीं  ica  vt 4 i] OTe  अनुमति  देने  का

 a) arfe

 महोदय :  यह  सदस्यों  का  कर्त्तव्य  है  कि  वे  उर्पा ल  कोई
 प्रक्रिया  नहीं

 मेरे  पार  ऐसा  कोई  अधिकार  नहीं  वे  क्यों एक  गलत  प्रक्रिया  करते  हैं  और

 मुझे भी  गलत  ति  हैं  ।

 पत्तन  तथा  गोदी  कर्मचारियो  मारी  ate  की  सि

 बताने *1186.  श्री  स०  ध  ata
 मंत्री  ह  बताने  रक ही  करेंगे  कि  :

 क्या  पत्तन  तथा  गोदी  कर्मचारी  मजूरी  बोर्ड
 की

 सिफारिशों  को  सरकार  ने  मंजूर  कर

 लिया है  ;
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 बया  सरकार  ने  इ  नहें  किन्हीं  शर्तों  के  साथ  स्वीकार  किया है

 कया  सरकार  इन्हें  भूतलक्षी  अवधि  से  जव  से  मंजूरी  ats  ee  किया  गया  लागु
 भजन

 ;  ar

 ड  पर  3 इन  सि  पर  क  मं चा रियों

 अ  द
 मुख्य  लाभ

 होंगे
 ?

 शय्म
 रोजगार

 तथा
 पुनर्वास  मंत्र

 में  राज्य  मंत्री

 द

 भागवत  भा  आजाद : (क) से जाद) : प

 उस  सरकारी  छुक
 जिसमें  a  =  सा  के  साथ  हरि  ग

 सरकारी  निखर  1  दिये थे  गये  30  1970  को  लोक  सभा  की  मेज  पर  रख  द् rt  ई
 थी  ।  जेसा

 by
 कि  संकल्प  के  पै  राध  में  में  of-  लखित  है  ,  सरकार  ने  मजूरी  बोर्ड  के  विचार  रव  थों

 के
 अन्तर्गत

 की
 सर्वसम्मत  और  बहुमत  सिफारिशों  को  1-1-1969

 से  लागू  करने
 के

 लिये  स्विस  KS  कर  लिया

 ्

 ना  स०
 कुन्द

 ;  इस  मंत्रालय के के  बारे  में  मुश्किल  यह  कि  यह  एक  मजरा  नियुक्त

 करता  जो  पांच  अथवा  वर्षों  के  बाद  अपनी  सिफारिशें  देता  और  यह  प्रथा  हैकि
 ]  |

 उसकी  fa  शीशों  के  एक  भाग  को  उस  तिथि  से  स्वीकार  11  are  की

 नियुक्ति  का
 उद्देश्य  दी  पुरा  नहीं  होता  जब  तक  कि  सरकार  {

 तिथि  से  उसकी
 सिफारि  स् लगी  ae  नहीं  करती  ।  इस  मामले  के  बारें  में  मैं  चाहता  छ  सरकार

 मजूरी  ae aie  की  सर्वसम्मत  अथवा  बहुमत  की  सिफारिशों  को  ats  की  नियुक्ति  की  fa  थ
 स्वीकार

 करेगी  ?

 a
 भागवत  £: 11  माननीय  सदस्य  की  ara  ठीक  है  कि  बो  को  अपनी  फार

 देने में
 त  समय  लग  जाता  है  ।  फिर  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  होती  है  कार्यान्वित ।  सिफ  that  को

 म्ह कानूनी  उर  पर  लागू  नहीं  जा
 हमें  राज्य  सरकारों  को  मनान  ता है  और

 न
 अधिकांश  मामलों  में  राज्य  सरकारों  को  ही  कार्यान्वयन  करना  होता  qe  संभव  नहीं

 कि म  ।
 इस  मामले ats  की  सिफारिशों  को  ats  की  नियुक्ति  की  तिथि  से  लागू  किया  जा

 में
 ह

 नन्हे  1-1-1969  से  स्वीकार  किया है  |

 श्री  स०  कुन्दन  :  एक  जिसे  सरकार  ने  मानी  नहीं  कलकत्ता  पत्त  क

 कर्मी  क्यों
 के

 किराये
 जो  वे  न्यास  को  दे  रहे  को  शामिल  करने  के  बारे  ।  कपा  सरकार

 नौवह
 मालय  से  कहेगी कि  इस

 सिफारिश
 को  भी  स्वीकार  कर  लिय  |

 भरी  भागवत  छह  आजाद :  यह  ठीक  है  कि  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  ते  समय  हमने
 कहा

 कि  इस  पर  हम  अलग  से  निपटेंगे  ।  हमने  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  परिचय
 मंत्रालय

 से

 गीत  की  है  ।

 क  श्री  मनु भाई  पटेल
 :  कौन-कौन  से  राज्य  मजरी  बोर्डे  की  सिफारिशें  मानने

 हैं  और  |
 Sar  नहीं

 कित  wsat  ने  ये  सिफारिशें  स्वीकार
 कर  ली  हैं  अबवा  ऐसा  क्ष  में  हैं  ।

 श्रम ट  जज :  तथा  गोदी  कर्मचारियों  के  बारे  में
 सिफारिशों  को

 कार्यान्वित  ि  ee  सि  ग  ने  मजूरी  बोर्डों के
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 23  1970  अल्प  सुचना  प्रश्न

 वारे  में
 आम

 परस्त  के  उत्तर  मं  कहा  था  कि  कुछ  मामलों  मैं  बह  Te  की  सरकारों
 का  काम  है  ।

 Ne  ५०.
 उस  प्रकार  के

 मामल
 से

 अनुज  ष
 >

 विपरीत  करें  परन्तु
 पत्तनों  पो  के  कमेंट्री  ||  c  गाद

 rn
 परकार  का  दायित्व  है

 और  हम  देखेंगे
 if

 इन्हें  कार्यान्वित  किया  जाये  t

 हंगरी  फिल्म  महोत्सव  श्योर  भारतीय

 क  |  187.
 श शन गी  चेंगलराया  नायक :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण

 sate
 क  आ

 ी  ag  बताने

 को  HAT  करेंगे  कि कक
 ै

 ay  शा क्या  यह स  नहवा  AA,  eas  गरी  फिल्म  महोत्सव  होने  वाला

 यदि  14
 में

 दिखाई  जाने  वाली  फिल्में  भारतीय  संस्कृति  के  खिलाफ

 ;

 यदि  क्या  उन्हें  सलाह  दी  है  कि  जो  फिल्में  भारतीय  संस्कृति  के

 खिलाफ

 द

 उन्हें  इसमें  किया  जाये  ;  और

 ह
 वादि  ही

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सचन ् ै नर्व  ता
 था  प्रसारण  मंत्राल लय

 श्र
 संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  Fo  Fo

 ह  | द

 नहीं
 ।

 तथा  sea  नहीं  उठते  >.

 1  चलाया  नायक  भारत  में  हमारी  कुछ  तात  उनकें  विपरीत

 क  नैतिक  फिल्मों  काਂ  आयात  करते  @  अर  यय x  हमारी  युवा  पीढ़ी

 पर
 इसका

 क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?
 वे  पथभ्रष्ट  हो  जायेंगे  अन्य  देशों के  साथ or  '

 ऐसी  व्यवस्था  करेगी  कि  ऐसी  खराब  फिल्मों  को  भारत  =  ये

 ई०
 Ho  गुजराल  ा  प  वहीदन-प्रस  भाग है । अन्य है  ।  अन्य

 देशों की  बातों  गे  इस  देश  में  लोगों  को  दिखाना  और इस  दे

 as

 की
 aint  उन  देशों

 में  दिखाना ही  का  उद्देश्य  है  ।

 a

 अल्प  पचना
 _

 TORT
 .

 ICE  QUE  STION

 ire  दे

 के
 उपभोग  के  fam

 घटिया  किस्म  के  खाद्यान्नों  की  सप्लाई

 22.  aft  ज्योति  भगवान  दास

 श्री  भी  चन्द्रिका  प्रसाद

 श्रमी  aft  ि  व

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 23.3  17



 Short  Notice  Question  April  23,  1970

 क्या  सरकार
 का

 ध्यान
 इस  र  दिलाया  गया  है  कि  श्री  भानाराम  गुप्ता

 तथा  अन्य  ont  4  त  सैनिकों  के  कारी राल

 की  ओ

 कसम  के  खाद्यान्न  सप्लाई  किये  हैं

 र यदि  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या

 इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  की  गई

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता
 मंत्र  गा Ia  में  राज्य

 राज्य  मंत्री
 (oft  अन्ना साहिब

 :  सरकार ने  श्री  भानी  राम  गुप्ता के  विरुद्ध  छेक  आरोप  सम्बन्धी  प्रेस

 ह रिपोर्ट
 दे  त्री  है  ।

 ॥
 दिल्‍ली  की  एक  फर्म  अर्थात्‌  मगस  बु जन मल क शासन  |  पानी  राम  गुप्ता

 ote
 रसेदार  पिछले  तीन  वर्षों  ar  इससे  अधिक  समय  से  रक्षा  सेवाओं  को  यान  सप्लाई

 करती  रही  है  ।  1967 से  इस  फर्म  द्वारा  सप्लाई की  गयी  62  मोटरों  टन  दाल  और  184

 ब  tad  जौ  की  कुल  मात्रा  में  से  118  मीटरी  टन  दाल  और  23  मीटरी  टन  जौ  अस्वीकार  करने

 पड़े  क्योंकि  वे  ठेके  में  विहित  निर्दिष्टियों  के  अनुरूप  नहीं थे  ।
 थ

 द
 क  ठेके  की  शर्तों  के  अनुसार  खाद्य  विभाग  ने  उपर्यक्त  रद  की

 गयी
 11  मीटरी  टन

 on

 (95  मीटरी  टन  दाल  और  23  मीटरी टन  की  मात्रा को  फर्म  के  जोखिम और  खर्चें

 नः
 खरीदने  का  आदेश  दिया  था  और  रद्द  किए  गए  थ ठेके के  मूल्य की  एक  प्रति  की दर  से

 पर पुन निर्णीत  cae  ee  ea  रुपये की  वसूली  भी  की  गयी  है  ।  इसी  प्रकार  इस
 ने  के  दौरान

 रद  की  गयी  दाल  की
 23

 मीटरी
 टन

 की  शेर  मात्रा  के  बारे
 में  पुनः  ी  दें  tama  और

 हर्जाना  वसूल  करने  के  बारे  में  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बस ु:  मुझे  खेद  है  कि  माननीय  मंत्री  प्र  जो  सप्लाई  करने

 सप्लाई
 *% kk  जो  कि  कभी  सिविल  सप्लाई eee  ब्रिगेडियर  के

 बीच  को  ठीक  प्रकार  समझे  नहीं  हैं  ।

 meat  महोदय :  मैं  व्यक्तियों के  नाम  कहने  अनुमति  नहीं दे
 सकता  ।  वेह

 उपस्थित  नहीं
 हैं  और  अपना  पक्ष  प्र  mae

 _~
 न्च्ल  सकते  |

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  जब  उनका  इसमें  हा
 21  उनका  नाम  उत्तर  में  भी  उल्लिखित

 है--भ
 गुप्ता

 अध्यक्ष  महोदय  :
 आपने  दूसरे  नामों  का  भी  उल्टे  नय

 टे  el

 सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  यदि  किसी  का  नाम  लि  माननीय मं  कह  सकते  हैं  कि

 नहीं  है
 ।

 इस  पर  बात  समाप्त  हो  जाती  है  ।

 Shri  Rabi  Ray
 quest

 Shri  Bhani  Ram  Gupta  and  Brothers  is  tt  in  the  Short  Notice

 How  ca
 It  is  the  right  of  Membe  Ts.  Suppose a  certain  Office  ndulging  in  corruption his  name  be  brought  ?

 Speaker

 There  should  be  some  pr
 edure  for

 that

 The  rules
 S  of  procedur  1

 framed  by  you  for  conducting
 AK  यक्ष  पीठ  के  भ्रादेशानुसार  कार्य

 नति  से  हटा  दिया  गया  |
 Expunged

 as  orderd
 by  the  ch:

 18



 3  विशाल  1892
 )  ey  सुचना  TIT

 the  business  e  of  aperson  whois  not  present  here  to  defend  himself  should
 not  be  mentio:  can

 poe
 his  designation  and  his  official

 position.  Inspite  of  all
 that  you

 एु0 071 ह मी स० ं

 buttin ng  पा  that.

 ie
 बनर्जी  :  नियम

 दला  वकार  है  कि  ate  किसी ह  सरकारी
 अधिकारी  के  विरुद्ध

 ह  xe
 तो  सभा  में  बोलने  से  पूरव  भाषण  की

 अथवा
 अध्यक्ष  को

 ः

 =i  क्ष  महोदय
 :  कया  ऐसा  किया

 गया  है  ह

 ee ue  स०  सो  ०  बनों  :
 मैं  वही  बता  रहा  ह  ।

 अरब
 वा  पर्त  से

 ं  ऐसे  gar  गया  है  कि  क्या

 कार  का  न  इस  आरोप  की  ओर  दिलाया  गया  Ke  er
 ७१  गुप्ता  जो  बुजनमल

 डीन  फर्म

 में  साझीदार  सैनिकों  के  उपयोग  के  ल्  जह
 क  ॉ

 सप्लाई  किये

 हि

 पक्ष  महोदय :
 मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  रहाਂ  कृपया

 बैठिये
 ।

 म

 नह
 ey

 |  यग me
 स०  Ato  बनर्जी :  मैं  किसी  नाम  का  उल्लेख  Sag  we

 मान

 लीजिये
 दो  विभागों

 | WT - att Ac % gsarfirart
 शिकारियों

 के  भ्रष्टाचारी  होने के
 बारे

 toa 11  सन्  न  ने  AIH  &,  .  11 सिर  ati
 ्  क्या  वह  उनके

 नामों  करा  उत  व  नहीं  भार  सकत  पर  मन्त्री
 उ  नहीं  कर  सकते  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  जी  नहीं  ।

 Shi  ह  Molahu  Prasad :  You  can  she  Ae 116९1  1८१11.  How  the  name

 dure  it  has  been of  Bha

 done....

 Ram  Gupta  has  been  m  ntione

 aie  a

 wi a  ie

 ध्यक्ष  आप  उत्तेजित  न  ।  मैं  ऐसे  नहीं  ।  मैं  आप  चेतावनी  देता  हूं

 कि  आ  अपना  व्यवहार  ठीक  कीजिये  |

 लव पा
 न्योतिमंय  बसु

 :
 सरकार  को

 नीति रुपये  की  कुल

 खरीद  में  से
 Ta  कम  52

 लाख  धोखा  देने  की  यह  एक  च  थ  समें  न  केवल  देश  से  धोखा
 किया  गया  है

 बल्कि  यदि  यह  दाल  सैनिक  खाते  तो  उन्हें  पेट  की
 बीस

 शय्या  हो  जातीं  क्योंकि  दाल  कीड़ों  की  खाई

 हु  ।  यह  एक  बड़ी  गम्भीर  राष्ट  विरोधी  करतूत है

 ।  सके  सचिव
 ह  ह

 ।  बु जन मल  एक  गुप्त

 ume

 भानीराम  गुप्ता  को  चोरवाजारी  के  आरोप  में  गिरफ्तार  किया  गया  मेरे  पास

 समाचार  की  कतरन  खादानो ंके
 इस  व्यापारी

 की आयकर के  मामले  में  तलाशी  ली

 गई  थी  r
 कया  था  ।  उनके  एक  भाई  इस  सदन  के

 सदस्य हैं
 स

 क्ति  को  29-9-1964  को गिरफ्तार कि

 ्
 |  ThEAATZ

 हम  उनका  नाभ  जानना  चाहते

 अध्यक्ष  टो दय  पया  कीजिए

 श्रीं  ज्योतिमय  बसु  :  फेडरेशन  आफ  ग्रेन  डील सं  एसोसिएशन  आफ  इंडिया  खाद्यान्नों  के

 पार  के  राष्टीय करण  का  विरोध  कर  रही  इसके  अध्यक्ष  श्री  अग्रवाल  को  संयुक्त  मोर्चा  सरकार
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 Short  Notice  Question  Vaishakha  3,  1892  (Saka)

 के  शासन  के  दौरान  कलकत्ता  में
 निवारक  निरोध  कानून  के  अन्तर्गत  गिरफ्तार  किया  गया  था  ॥

 इसके क
 ह  ब  का

 द्ग
 का पी  थी

 ।
 ी थ्  द

 ली

 लगायी

 जिये
 अथवा  बैठ  जाइये

 । |  अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसकी  आज्ञा  नहीं  दे  सकता  |  आप  प्र

 oat  ज्योति  बसु  :
 क्या  यह  सब  खरीद

 भा पारतीय ख + अ
 खाद्य  निगम  के  OTe  आ

 दन  करके

 a
 rf  साव  afaay

 मैं cat से  निजी  रूप से  की  जाती है  वे  मुनाफा तो  कमाले  बीमारी  फलाने

 इस  प्रकार  के  नीच  कार्य  भी  करते  हैं  ।

 श्री  श्रन्नासाहिब  शिन्दे  :  गेहूं  तथा  चावल  की  सभी  खरीद  खाद्य  निगम के के  माध्यम  से  की

 है  ।  दालों  और  कुछ  अन्य  खाद्यान्नों  के  मामले  में  प्राथमिक्ता  तो  ara  निगम  ब
 को  दी  जाती  है

 परन्तु  क्योंकि  निगम  पुरी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  की  स्थिति में  नहीं
 होता  तव  सेना  सप्लाई

 संगठन  खले  बाजार  से  खरीदता  है  ।

 क श्री  ज्योतिमय  बसु  :  क्या  सरकार  खाद्यान्नों  के  व्यापक  oe  करेगी  ताकि

 बज  सके  अ पल  कुन्दनलाल  फर्म  के  विरुद्ध  कानूनी  कार्य  ोय ee  ae
 करा  ताकि  खरीद  कार्प  के  fart  2  भा  गुप्ता  के  मित्र  हैं  और

 चिन्ह  रिश्वत  ली  दण्ड  दिया  जा  सके

 भी  अन्ना साहिब  शिन्दे  जहां  तक  कानूनी  कायम  न  इस  पर  बिचार

 थ  क

 श्री  उमा नाथ :  मानता हं  कि  किसी  सदस्य के
 वि

 द्र आक्षेप नहीं
 जाने  चाहियें  ।

 ||

 =

 GaGa  होनी  चाहि

 वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसन्धान  परिषद्‌  की  जांच  सम्बन्धी  सरकार  '  समिति  के  8  संसद
 सदस्य

 गव
 डालकर  रिपोर्ट

 ।  कुछ  दिन  पूर्व  यहां पर
 आरोप  लगाया  गया  था  कि

 सदस्यों  पर

 में  परी  तेन
 कराया  गया  है

 ।  इसका  अथ  यह  है  कि  सिद्ध  सदस्यों  पर  दबाव  डाला

 ia
 या  है  |

 Shri  Madhu  Limaye :  I  had  stated  by  Shri  Sarkar  and  not  about  the  members.

 श्री  उमा नाथ
 :  हमें  एक  समान  नीति  अपनानी  चाहिये  ।  सदस्यों  के  बारे  में  प्र  अथवा

 क्ष  रूप  से  आरोप  नहीं  लगाये  जाने  चाहियें  ।

 द  ्
 श्री  पील  मोडी :  क्या  श्री  उमानाथ  द्वारा  प्रस्तुत  प्रतिवेदन  समिति के  मामले  संसद  सदस्य

 के  विरुद्ध  सीधा  आरोप  लगाया  गया  था  अतः  उनका  नाम  रिकार्ड

 में शामिल या गया  ie
 जा  सकता

 थ  इस
 मामले  में  किसी  माननीय  सदस्य  के  विरुद्ध  आरोप  नहीं  लगाया गर

 :

 यह  बात
 समझ

 में  नहीं  आती  कि  उनका  नाम  इस  मामल  में  कयों  घसीटा  जा  रहा  है

 श्री  नम्बियार
 :

 यदि  आप  टेलीफोन  निर्देशिका  देखेंगे  तो  य्य्र्र्  नम्बर

 मुझे  क  हम
 सुनें

 ।  मैं  अनावश्यक  मामलों  में  हस्तक्षेप  नहीं  करता  |  उक्त
 टेलीफोन  नम्बर

 का
 उक्त  फार्म  द्वारा

 प्रयोग  ।  जा  रहा  अंतर्बाधाएं  ने  न

 मे  नें  यक्ष  पींठ  के  श्रादेशानसार  कार्यवाही  ae तात  से  निकाल  दिया  गया  ।

 Expunge  ered  by  the  hair
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 श्री  पील  array
 यों  के  एक  जसे  टेलीफोन  नम्बर  हैं

 श्री  श्र
 लि न्नासाहिब  शिन्द े:

 SUE

 की  जा  सकती  है  |

 थी  नंबर

 लाल  गुप्त :  मेरा  व्यक्तिगत  स्पष्ट  हैग

 श्री
 हेम  बारूद  यदि  किसी  सदस्य  के  भाई  के  far  आर  जाता  है  तो  वह  उक्त

 ए
 सदस्य  के  विरुद्ध  आरोप  नहीं  होता

 हो  रंगा  या  तो  आप  उक्त  सदस्य  के  विरु  वापिस लें  लें  या  उक्त  सदस्य

 को  अप  स्थिति  स्पष्ट  करने  का  अवसर  |

 श

 maa  महोदय :  सरदी  सदन  के  दि केसी  मिल सद  सस्य  के  विरुद्ध  कोई  आरोप  लगाया  जाता

 है  तो  आर  की  एक  प्रति  अध्यक्ष  को  देनी  ae  ।  हम  इस  प्रथा  पहले भी  अनुकरण  करते

 ग आये
 हैं

 विष्य  में  भी  अनुकरण  करेंगे  ।

 ह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चरण  इसका  अनुकरण  नहीं  किया

 जा  रहा है

 meat  महो  दय
 जब  अ

 asses

 a  प्रति  दी  जायेगी  तब  अध्यक्ष  उन  आरोपों  की

 सर्तक  राय वं को  भज  द  वें  विरुद्ध एक  प्रति  आरोप  लगाये  गये  हैं  ।  तब  इस  प्रश्न पर  सभा  में

 विवाद  उठा  जायेगा  ।

 क

 उमा नाथ :  परसों  सरका  ||  के प्रतिवेदन  का  उल्लेख  किया  था  जिससे  सदन

 ioe  य  सम्बद्ध हैं  आरोप  आरोप  ही  चाहे
 है

 वह  प्रत्यक्ष
 रूप

 शे प
 pe  लगाया  जाये

 या
 ++  73
 Ts

 अप्रत्यक्ष  रूप  से  लगाया  जाये
 |  उस

 समय

 कोई

 अग्रिम  सूचना
 नहीं

 ह की
 द  hri  Kanwar  La]  Gupta  Mr.  Speaker  either  giv

 or
 ren

 rks  against  me  should  be  expunged

 ne  12110  x  my  position

 भ्रध्यक्ष  महोदय :  मैं  उसे  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  करने
 व
 की  अन

 ग  अनुमति
 नहीं  दूंगा  ।  चूंकि

 बन्ध  में  नियमित  प्रक्रिया  का  अनुकरण  नहीं  किया  गया
 ह

 |
 इसकी  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।

 ALO  ट  त  ् श्री  नम्बियार  :  ate  आप  उक्त  आरोप  लिखित  में  आरोप  आपको

 लिख  कर  दंगा  |

 श्री स०  मो ०  बरसों  :  तत्र  आप  उक्त  लिये  >
 नहीं  कर  देते  ?

 ह  कुछ
 माननीय  सदस्य  :

 हां
 ।  उक्त  प्रश्न को क  के  लिए ete  कर  दीजिए  ।

 वासुदेवन  नायर :  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  के  भी  यही  होगा कि  उक्त  प्रश्न को  कल
 तक के  लिए  स्थगित  कर  दिया  जाये  |

 लिली
 क्

 कुछ  माननीय  सदस्य  :
 उक्त  एशियन  प्रगित  न  किया  जाये  |

 थी
 कंवर  लाल  गु गुप्त

 उक्त  प्रश्न  मेरे  से  सम्बन्धित  नहीं
 है  ।

 श्री  जि०  सो०  बिस्वास : :  किसी  अन्य  सदस्य  द्वारा  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  के  विरुद्ध  यह  आरोप
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 लगाये  गये  हैं  कि

 उक्त  ल
 कम हँ  के  आयकर

 सलाहकार  हैं
 ।

 मै  आपसे  निवेदन  करता  हूं

 गित
 कर

 दिया  जाये  । कि  उक्त  प्रश्न  को

 कल

 त

 fate  र महोदय  :
 मैं  इसको  ता  ।  यदि  माननीय  सदस्य  आरोपों  को

 लिखकर  तो  उस  पर  प्रक्रिया  के  अनुसार  बाद  कलीग  ।

 व
 जि०  मो०  बिस्वास  :  यह  अजीब  मामला  नजीबा

 Ne  ther  I Kanwar  Lal  Gupta  Or  my  fe  01  my  sons  are  partners  in  that
 firm

 उमसा नाथ
 :  जब  आपने  आरोपों  को  कार्यवाही  वती

 इसे
 नि र्  काल  दिया  है  तो  स्पष्टीकरण

 को  भी  का  परवाही  वृतान्त  से  अवश्य  निकाला  जाना  चाहिए  ।  व्

 प्रत्यक्ष
 महोदय

 :  सबको  कोताही  वृतान्त  से  निकाल  दिया  आ  हम  इस  प्रकार
 तो  मुझे  विश्वास  है  कि  हम  सब  भी  सभा  से  बाहर  निकल  जायेंगे  |

 Shri  Bhagban  Das  This  is  a  very  important  matter.  It  has  been

 cuss  The  corruption  is  increasing  day  by  day  due  to  the  policy  of  th  Goods

 have  Govt  iat  other only  been  supplied  by  them  tothe  Defence  Department  but  to  the  Ja

 depa  ments  also.  There  has  been  great  corruption  prevailing  in  those  departmen
 oF

 want
 to  the  quotation  in  the  market  on  the  date  the  tender  of  Bujan  Mal  Kunda  al  was
 acce  and dand  also  want  to  know  the  number  of  persons  who  submitted  the  tender

 the  person  who  gave  the  lowest  tender  and  the  rate  on  which  his  tende  /as

 acc

 घ श्री  श्रन्मासाहिब  शिन्दे  :  मेरे  मंत्रालय  का  जेलों  को  जाने  वाली  सप्लाई  से  कोई

 1  जहां  तक  सेना  को  की  जाने  वाली  सप्लाई  का  सम्बन्ध  है  इस  बारे  में  test  आमंत्रित

 की
 विस्तृत  प्रक्रिया  है  ।  समाचार  पत्रों  में  सार्वजनिक  सूचना  द्वारा  भो  टेण्डर  जारी  किये  जात

 निक

 देगी
 के म

 टेंडर  स्वीकार  किया  जाता  है  ।  जहां  तक  किस्म  के  नियंत्रण  का  प्रश्न  है  माल  की  सु
 उक्त  माल  में  से  10  प्रतिशत  माल  नमुन ेके  तौर  पर  निकाला  जाता है  और  उसका

 शा  में  परीक्षण  किया  जाता  है  ।  प्रयोगशाला में  परीक्षण  के  पश्चात्‌  यदि  यह  पता  लगता  है  कि  उक्त
 ् माल  की  एक  विशेष  मात्रा  स्वीकार  करने  योग्य  नहीं  है  तो  उसको  अस्वीकार  कर  दिया  जाता  द्  \

 र

 मंत्री श्री  अमृत  नाहाटा  :
 माननीय  मन्त्री  ठीक  जानकारी  नहीं  दे  रहे  हैं  |  खले

 टेंडर

 )  फर्मों के ं  किये  जाते  ।  केवल  20  फर्मों  को  टेंडर  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  दी  जाता  ह  उन
 2

 अलावा  अन्य  फर्मों  को  टेंडर  प्रस्तुत  करने  को  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।  यदि  उक्त  20  प

 र  निम्नतम  टेंडर  प्रस्तुत  करें  तब  भी  मूल्य  बाजार  मूल्य  से  अधिक  होता है

 ब  टेंडरों श्री  अन्ना साहिब  शिन्दे
 :

 मैंने  वास्तव  में  उक्त  विषय  का  उल्लेख  ी  कि किया  था  ।

 मटर धारण  तथा  जारी  किये  जाने  का  उल्लेख  कर  रहा  था  ।  टेंडर  दिये  जाने  वालें  व्यक्तियों की  रजि
 जाकर गौर  उक्त  सूची में

 48  व्यक्तियों  के  नाम  लेकिन  कोई  भी  अपने से
 टेंडरों  को

 करवा
 सकता

 है  ।  इस  बारे में  एक  बात  की
 आवश्यकता

 होती  है  और
 वह

 यह  कि  उम  व
 क्ति को  यह

 दिखाना ह  ae कि  उ  सके  थि  त्  गाय  प  रकम  बकाया  नहीं  और  उसे  नत  के  रूप
 में  लगभग  ak ee  IU)  हाए

 g  ST  MUNG  परा  क  रना  पड़ता  है
 (2 अन्तर्वाधाएं

 22



 3  1892  अल्प  सूचना  प्रश्न

 es  ===
 ———

 ॥  81101  Ka  Prasad  me  me  10  i  Limaye
 it  should  be  expt  rds.  as 1  for  Army 2

 - |Shri ( concemec

 Inge  ध

 ह
 cerned,  names  of  some  persons  have  been  registered  and  the  goods  are  pl

 Faia  1em  only  and  some  applications  have  been  pending  against  them  witl  >  ie

 in

 nd  the  anti-corruption  department.  I  want  to  know  why  the  goods  are  not  pi  chased

 ough  the  Food  Corporation  of India  instead  of  its  being  purchased  from  some  big  ha-
 1  also  want  to  know  why  an  enguiry  has  not  been  conducted  through  the  C.

 jan  inst:those  corrupt  Mahajans  ?

 ह ही

 श्रन्नासाहिब  शिन्दे  :  मैं  पहले  ही  उल्लेख  कर  चुका  हूं  कि  जहां  तक  सेना  को  बड़

 में  र  चावल  सप्लाई  करने  का  प्रश्न  इनकी  खरीद  भारत  के  खाद्य  निगम  द्वारा  की

 क  अन्य  खाद्यान्नों  का  प्रश्न  है  स्वभावतया  भारत  का  खाद्य  निगम  उनको

 ems श
 ह

 Ke

 पड़ती है  ।

 oa

 प्रति  में  नहीं  होगा  ।  अतः  हमें  उनकी  सप्लाई  सार्वजनिक टेंडर  आमंत्रित  करके क

 Shri  Shambhu  Nath  J  want  to  know  whether  you  will  get  the  inve  on  done
 th  C.B. I.  ?

 कौर श्री  श्रन्नासाहिब  शिन्दे
 :

 एक  माननीय  सदस्य  ने  पहले  भी  इस  बारे  में  प्रश्न  किया

 उसके  उत्तर  में  मैंने बता  दिया
 था  कि

 इस  बारे  में  कानूनी  पहलूओं  पर  विचार  किया  जायेगा  1

 Shri  Shashi  Bhushan:  Bad  quality  of  0815  etc.  are  supplied  to  our  Jawa  0  anti-
 nationa  list  elements  who.  sacrifice  their  lives  for  the  sake  of  the  country.  The  f  Bujan

 Kundan  Lal  was  raided  upon  in  connection  with  black  marketing  and  some  arre  vere
 made  They  have  been  charged  for  evading  income  tax  Even  after  that  that  fir  as

 been  black-listed  and  bad  quality  of  dals  are  still  being  purchased  from  it  Th  ;  SO
 d  protectors  of  the  religion  are  doing  this  work  and  inspite  of  that  their  firms  hav

 n  blacklisted  I  want  that  C.  B.  I.  enquiry  should  be  conducted  against  this  firm  10¢ li-
 al  pressure  is  also  being  used  to  save  this  firm.  Income  tax  case  was  withdrawn.  थ  1८
 mber  of  Parliament  is  its  adviseranda  partner.  He  has  deposited  50  thousand  rt upees

 that  firm.  His  telephone  number  is  also  being  used,  by  the  said  firm.  Ido  no  sak
 I  want  to  know  why  a  8.  1.  enquiry  has  not  been  conduct

 zainst  any  person  ह  gainst
 such  anti-national  firm  and  why  this  firm  has  not  been  blacklisted  ?  All  the  good  =  ipplied
 by  firm  should  be  confiscated  and  the  firm  should  not  be  paid  any  money  till  the  iquiry
 is  over  Are  you  prepared  to  accept  this  dernand  ?

 द

 श्री  श्रन्नासाहिब  शिन्दे  :  हम  विधि  मंत्रालय  से  यह  पराग्वे  करेंगे  कि  क्या  इस
 में  इसके

 नाक
 कोई  कार्यवाही  की  जा  सकती  है  अथवा  नहीं  ।

 Shri  Shashi  Bhushan :  I  asked  about  the  C pe
 TENG  I

 en}  prepated
 to  produce

 do  ments  in  support  thereof.

 श्री  श्रन्नासाहिब  शिन्दे
 :

 बात  यह  कि - : gafzea gaz  हर  ई  कानूनी  कार्यवाही
 विवि  े

 चाहें

 Shri  Shashi  Bhushan  What  else  criminal
 act

 can  be
 तिरी  15  These  busi-

 nessm  upplied  rotten  pulse  to  the  arn
 These  peopl  ruld  not  be  excuse  ine

 and

 on  mem

 lives  of  our  Jawans.

 श्री  ज्योति  आप  सभा  को
 कि  यह  मामला  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  को  सौंपा  जायेगा  औ  नके  विरुद्ध  आपराधिक  कार्यवाही  की  जायेगी  ?
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 Short  Notice  Question  Vaishakha  3,  1892  (Saka)

 अ

 क्या  सामुदायिक  विकास  AY  TORU  मन्त्री  |  जगजीवन  राम

 धत  तथ्यों  का  निरूपण  पहले  ही  किया  जा  चुका  है  ।  जहां  तक  सप्लाई  किये
 tn

 म  के
 चावल  की  मात्रा  का  सम्बन्ध  हैं  करार  की  शर्तों  के  अनुसार  ऐसा  चावल  उनसे  qa

 पथ  ।  अतः  यह  प्रश्न  ही  निराधार  है  कि  सेना  को  ऐसा  चावल  सप्लाई  किया  गया  जो

 ce

 था  |  सेना  क्रय  संगठन  माल  खरीदते  समय  इस  बात  पर  ध्यान  देता  है  कि

 माल ते ऊन
 निर्धन

 रत  मानदंडों  के  अनुरूप है
 अथवा  नहीं  ।  यदि  कोई  घाटा  होता  तो  करार  की  शर्तों

 लाता  करने वाली  फर्म  से  घाटा  पुरा  कर  लिया  जाता  है  ।  वेसे  भी  इस  मामले  में  कुछ  सू
 य

 के  वे  val  प्रतिशत  का  माल  दिया  गया  ary  इस  मामलें  में  जो  घाटा  हुआ  था  वह  सम्बन्धित  म॑  से

 पूरा क  लिया  गया  था  ।  उसके  खिलाफ  कोई  काननी  कार्यवाही  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 > तक  मामलें  को  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंपने  का  प्रश्न  ्  इस  बात पर  मन्त्रालय

 के  पर  से  निर्णय  किया  जायेगा  ।  जहां  तक  उनके  खिलाफ  आपराधिक  कार्यवाही  करने  का  सम्बन्ध

 rae  में  विधिवेत्ताओं  से  परामर्श  किया  जायेगा  ।
 इस

 ्  _ श्री  रणजीत  सिह  हमारे  जो  जवान  पंजाब  में  तनात  हैं  उन्हें  खराब  से  खराब  गेहूं  और

 +  | प्  | द  र

 Ee

 न
 दिया

 जा  रहा है  जब  कि  स्वयं  पंजाब  राज्य  में  सबसे  अच्छा ar  गट  पैदा  होता

 में
 भी  ऐसा  होता  था  ।  मैंने  और  कुछ  अन्य  अधिकारियों  ने  इसका  विरोध  भी  कि  था

 था  किन्तु

 हग
 जो  माल  सप्लाई  किया  जा  रहा  उसे  ही  स्वीकार  करने  के  लिए  बाध्य  किया ~  |  इसका

 था  कि  उसमें  बडे-बडे  अधिकारी  अन्त ग्रस्त  थे  ।  न  केवल  उच्च  अधिकारों  बल्कि  कुछ

 मंत्री  का  भी  इसमें  हाथ  होता  है  ।  इस  मामले  की  उच्च  स्तरीय  जां  ी
 जानी  चाहिये

 ।

 श्री  झन्ना साहिब  शिन्दे
 :

 प्रश्न  एक  ot  विशेष  के  बारे  में  था  ।  जहां  तक
 सामान्य

 सप्लाई

 ह का  वध  उसके  सम्बन्ध में  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  ।

 _  श्री  जि०  मो०  बिस्वास  :  इस  मामले  में  आप  संसदीय  जांच  क्यों  महा
 क  १?

 yr  t  श्न्नासाहिब  शिन्दे  :  अब  किसी  व्यक्ति  विशेष  या  फर्म  विशेष  का  प्रश्न  नहीं

 यह  सप्लाई  सरकारी  संगठनों  विशेष  रूप  से  भारत  के  खाद्य  f
 का il  गई थी

 पीलु  मोडी  :  क्या  सरकार  मंत्रियों  के  व्यवहार  के  बारे  में  संसदीय  जांच  बात  स्वीकार

 करेगी
 क

 _  Shri  Kanwarlal  Gupta :  I  want  that  the  minister  should  order

 for an

 ano
 other  enquiry

 In  the  atter,  to  avoid  the  wrong  doings  in  the  future.

 Shri  Bhogendra  Jha  The  House  is  of  the  opinio
 order  into  it  What  is  the  categorical  answer  of  the  minister  in  ग  ui

 should  be

 Shri  Hukum  Chand  Sir,  ask  the  Minister  to  reply  (int  ptions)
 Shri  Bhogendra  Jha  The  Minister  should  clearly  state  द  ther  he  is  prepared  to

 order  an  uiry  into  it  or  not

 -enqul META  "Eacest  fa  | कि  ME  ee ताकि  -_ seara f a  स्राव  लिया  जाये  ।

 श्री  पोल  मोडी  म  ee  rr
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 23  1970  मौखिक  उत्तर

 =  =
 श्री  रण  क

 चाहता हूं  कि  1946 में  खराब  खाद्यान्न  सप्लाई  के  कारण

 ही  सैनिक  ह  हुआ था  कया  आप  उ

 Sir,  I  want  to  raise Madhu  Limaye  १16  calling  the  next
 item  hould  ask  the  Minister  to  reply  clearly  whether  h

 cs
 i  th

 the  proposal  of

 Parlian  ary  probe  into  it,  sothat  protection  in  respect  of  1.0

 ive
 given  to  the

 arm  Last  time  it  was  the  matter  of  supply  of  defective  tyres  to  the  arn  now  it  isa

 matt
 f  supply  of  sub-standard  food  to  army  personnel

 Shri  Sheo  Narayan  Sir,  we  want  the  answer  from  the  Govt.  in  ‘Yes’  or

 श्री  स०  ला  सोंधी :  मेरा  भी  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न है  ।

 श्री स०  इन्दु  :  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुये
 मन्त्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  वह  ame

 को

 केसरी  जांच ब्यूरो  को  सौंपने  और  सम्बन्धित  फर्म  के  विरुद्ध  आपराधिक  कार्यवाही  करने
 के

 प्रश्न  पर

 विचार  कर  रहे  हैं  ।  किन्तु  यह  स्वीकार  कर  लेने  पर  कि  सेना  को  घटिया  किस्म  का  चि  दिया

 गया  है  या  यह  सिद्ध  हो  जाने  पर  कि  सेना को  जो  माल  दिया  वह  निधि  रित  मानदंडों  के
 अनु  नहीं  क्या  आवश्यकता  है  कि  सम्बन्ध  पक्ष  के  विरुद्ध  आपराधिक  काय व  रने के  लिए

 fi af  ary ae  लताओं से  परामर्श  किया  जाये  ?  यह तो  चार  सौ  बीसी का  मामला  है  व
 |
 र

 इसमें  केन्द्रीय
 जांच  ब्यूरो  एकदम  जांच  शुरू  कर  सकती  है

 यक्ष  महोदय  :  इसमें  व्यवस्था  का  प्रश्न  या |

 भी  स०  मो ०  बनों  :  मेरा  भी  एक  व्यय  का  गश्त  हू  ।
 (

 कर  आप  लोग ्  स्व  लोग श्रच्यक्ष  महोदय  व्यवस्था के  प्रश्न  ओट + ane  अपना-अपना  प्रश्न  पूछना

 चाहते ह  ए
 arg  रत  मलाल

 att  स०  मो ०  बनर्जी :  व्यवस्था के  बारे में  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  आपके  द्वारा
 तकंसंगत

 प्रश्न

 स्विस  किया  जाता  है  ।  प्रस्तुत  प्रश्न  श्री  रणजीत  सिंह ने  आपके  माध्यम से  मन्त्री  हों  य  से
 पूछा

 है  कि  क्या  इस  मामले  में  संसदीय  जांच  कराई  जायेगी या  नहीं  ?  इसका  स्पष्ट
 उत्तर

 मन्त्री  महोदय  द्वारा  दिया  जाना  चाहिये  ।  श्री  मधु  लिमये यह  पूछना  चाहते  हैं  कि  कया  यह  मामला

 लोक  लेखा  समिति  को  सौंपा जा  सकता  है  या  कोई  अन्य  संसदीय  समिति  इस  मामले की  जांच  कर

 सक  पीछे  ।  प्रश्न  यह  महत्वपूर्ण  है  किन्तु  मन्त्री  महोदय  इसका  उत्तर  देने  से  बचना  चाहते  हैं  ।

 श्री  स०  लाज  सोंधी :  अध्यक्ष  आपने  उसे  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  दी  ।  सेना  +
 अनाज  का  दिया  जाना  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  ।  इस  प्रश्न  के  उत्तर  के  लिए  मंत्रिमंडलीय  स्तर

 मंत्री  को  सभा  में  उपस्थित  रहना  चाहिये  था  ।  चूंकि  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यहां  उपस्थित  हैं  आप
 ra

 a  हॉ स्थिति  स्पष्ट  करने  के  लिए  कहना  चाहिये  था  ।  इस  मामल  को  सभा  बहुत  गम्भीर  समझती
 ्
 ता  प्रकट  करती  है  ।  ऐसे  महत्व  पण  मामलें  पर  विचार  के  समय  भी  आप  प्रतिरक्षा  मंत्र

 ी
 प्पी

 कसे  बर्दाश्त कर  रहे  हैं  ?
 व  विकि

 ध्रघ्यक्ष  महोदय :
 क

 मंत्र  शेष
 -  mir

 ये  sofrore
 सिफ  इसलिए  उससे  उत्तर

 मैं
 देने  के  लिए  कहन  बत  नहीं a  जहां  तक  अन्य  बातों  का  सम्बन्ध  say  महोदय  उनके

 बारे  में  बता  चके  हैं
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 _  व  हे

 श्री  पी

 कर  पाते

 तू  मोडी डी  :  वरिष्ठ  मंत्री  क ह
 उत्तर  देना

 चाहिये

 ।  राज्य

 मंत्री

 क
 के

 कग
 संतुष्ट  नहीं

 att  प्रन्नासाहिब  शिन्द े:  प्रश्न  TT  |  कट  पि

 a  क  सेना का  अनाज
 दिया  जा  रहा  है  |

 mi

 bo  peers

 नकी नल पाचा" .. चन्
 सप्लाई  को  जाती  है  a यह  सप्लाई  एक

 हास्य
 विशेष  ने  की  थी  ।  माननीय

 ace सा  इसके  बारे
 य  प्रशन  उठाया  और  पूछा  कि  क्या  इस  मामले  में  संसदीय  जांच  हो  सकती

 .  ह

 |  कुछ  भी  नहीं  कहा  यदि  सेना  को  सप्लाई  की  प्रक्रिया  में  सुधार  से  सम्बंधित  |  आप  देना

 तो  मैं  उनका  स्वागत  करूंगा  ।

 शी  स०  मो ०  बनर्जी  :  हम  इस  मामले  में  संसदीय  समिति  ar
 रहते  हैं

 ।

 श्री  श्रन्तासाहेब  शिन्दे  :  इस  विशिष्ट  प्रश्न  की  जांच  के
 लिए  संसदीय  समिति  नियुक्त  करने

 आवश्यकता  नहीं  ः

 श्री  पीलु  सोनी :  क्या  आप  ga  र  से  संतुष्ट
 हैं  ?

 we  पक्ष  महोदय  :  मेरे  संतुष्ट  होने  का  को  ा  उठता  |

 TAT
 श्री

 रणजीत  सिंह  :
 यह  बड़ा  गर्भ

 श्री  कविता  |

 द  प्रश्नों  के  लिखित  दत्त

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUES  INS
 द

 संस्थागत  प्रशिक्षण  का  fe त्रस्त  रि

 क  [171,  श्री  शशि  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह
 बताने  की  क् कपा  करेंगे  कि  :

 क  )  क्या  ता
 प्रशिक्षण

 कार्यक्रम  की  तुलना  में  संस्थानिक  प्रशिक्षण  सुविधाओं
 के  विस्तार सक

 पर  अधिक  जोर  दिया  जा  रहा  है  जब  कि  पूर्वोत्तर  प्रशिक्षण  व्यय  की  दृष्टि से  अनेक
 लाभ

 ह

 क

 क्या अब  जब  औद्यौगिक  क्षेत्र  में
 बहुत  अधिक  विस्तार  हो  गया है  संस्थानिक

 प्रति  rm  के  स्थान  पर  प्रशिक्षुता  प्रशिक्षण  योजनाओं  पर  अधिक  जोर  देने  का  समय  आ  गया

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  अपने  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  का  कोई  लागत  लाभ  विश्लेषण  किया
 हि

 और कया  उनकी  तुलना  अन्य  विकासशील  तथा  विकसित  देशों  में  वर्तमान  स्थिति  से
 ie

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  व्योरा  कया है  ?

 द

 जन्म  तथा  पुनर्वास  मंत्री  डा०
 :  शिक्षित  प्रशिक्षण

 are

 उद्योगों  पर  आधारित  रहता  है  जिसमें  प्रशिक्षित  कुशल  कर्मचारियों  की  आवश्यकता  wed

 लत

 ि  नि  ।
 पहली  तीन

 पंचवर्षीय  योजनाओं
 में

 इस
 तर

 धार
 उपलब्ध

 नहीं  था  ।  इसके  साथ-साथ  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  पर्याप्त  संख्या
 me उपल  +  |  ह

 आधार जनशविः आवश्यव  ज

 a  किये  बगैर  औद्योगिक  विकास  सम्भव  नहीं  होता  ।  औद्योगिक  उन  के  लिए

 कुशल  दस्तकारों  की
 पूरि

 के
 लिए  शरू में  संस्थागत  प्रशिक्षण की  सुविधाओं  का  विकास

 | 2 करना  अनिवार्य
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 1892  ( ay

 लिखित  उत्तर

 =  —

 i  औद्योगिक  क्षेत्र  हुई
 sare

 प्रगति  में  शिक्षता

 प्रशिक्ष  |  कार्यक्रम  के  विस्तार  का  फैसला  किया  है  और  इसके  साथ  दी  नग  sae ओ  wy  पस

 थ्  करने  व  प्रशिक्षण  कार्य  में  विविधता  लाने  के  लिए  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थाओं  v

 ओं  में  आंशिक  विस्तार  करने  का  भी  सुझाव  है  ।  एक  1966  से  संस्थागत
 ब  शत्रुता

 ग  ण  कार्यक्रमों  में  सामन्जस्य  स्थापित  कर  दिया  गया  है  ।

 और  यह  एक  प्रशिक्षण  प्रायोजना  है  जिसका  उद्योगों  के  लिए

 कर्मचारियों  की  मांग की  पूर्ति  करना  है  ।  संस्थागत  प्रशिक्षण के  लिए

 प्रति शिक हीर! घ्रति
 माह  ी  लगभग  100  रुपये  होता है  |

 क
 चुनावों  में  राजनैतिक  दलों  के  उम्मीदवारों  को  निःशुल्क  डाक-टिकट देन

 र
 यह  बताने  की

 क

 श्री  श्रीचन्द  गोयल
 :  सुचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मंत्री

 ती
 कृपा  करेंगे

 क्य  यह
 सच  है  कि  कुछ  देशों  में  सरकार  आम  चुनावों  में  राजनीतिक  दलों  के

 दीवारों
 को  oe

 घोषणापत्रों  और  अन्य  साहित्य  के  प्रचार  कं  ह  नि:शूल्क  डाक  टिकट  सप्लाई

 करती है
 /

 fz  केसर  तो  क्या  सरकार से  इस  प्रकार  की  कोई  मांग  की  गई  ह ैअथव  और

 और  यदि
 ो  यदि  तो  इस  प्रकार  के  किसी  ऐसे  प्रस्ताव  पर  सरकार  विचार  कर

 तो  उ
 का

 व्यौरा  क्या  है

 तथा  प्रसारण  सं  त्री
 सत्यनारायण

 :
 संसार  के

 किसी

 भी  देश  द  चनावों  में  खडे  होने  वाले  उम्  Arca  रो  क  नप  शरत  न वनि'शर्नर्क  डाक-टिकटों  की  सुविधाएं

 सरकार  को  जानकारी  नहीं दिये

 की  जी  नहीं

 it  प्रश्न  ही  नहीं  उठता |

 Reactions  of  State  Governmen  ज्
 mployment  Insurance  Scheme

 #1175  Shri  Ram  Gopal  Shalwa  Shri  Atam  Das :

 ul
 Minister  of  Labour  and  Re

 hablittation  be:pleased
 to  state.

 (a  ether  the  reactions  ofall  the  State  Governm
 nts  in  regard

 to  the
 Proposal

 for  intro  a  Unemployment  Insurance  Scheme  have  since  been  r

 wees

 by  Central

 ifso,  the  details  thereof  and

 (©)
 the  time  by  which  the  said  scheme  would  be  introduced  ?

 he  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  D.  5 Sanji  (a)  and  (b)  The
 ost  all  the  State

 Governments  have  रता  A  majority,  of  the  State

 16 ४/५ 01 11051 1 (०४८ाएाध्ाड वि8४6 1
 nin

 he  prop  ciple.

 (Cc)  The  matter  cing  examined
 0

 ng  Group  in  the  light  of  recommenda-
 tions  made  by  the  Nat  ional

 oe
 nd  it  is  not  possible  to  indicate  at  this

 Stage  when  a  final  dec  UN  laAROl
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 Written  Answers  Chaitra  3,  1892  (Saka)

 ह

 टेलीविजन  पर  विज्ञापनों  के  श्रारम्भ्र  करने  के  बारे  सें  मत  सर्वेक्षण

 1176  देवकी  नन्दन  पाटोदिया

 बताने की  कृपा  ~~  वि

 प्रसारण  कौर  संचार  मन्त्री यह

 a
 कया  टेलीविजन  पर  विज्ञापन  आरम्भ  करने  के  बारे

 में  कोई  गा र
 सर्वेक्षण  किया  गया

 at, तो  उसके  क्या  परिणाम  निक
 co

 र  तो  यह  स्  Tae  सन

 तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  श्रौर
 बनकर

 सें  राज्य  मन्त्री  इ०  कु०  : न

 |

 ्

 (@)
 प्रश्न

 न  उठता
 काका

 —p  oy
 आरम्भ

 करने  क  बारे  में  मत  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  फिलहाल

 कोई  प्रस्ताव  रु उसक  -...
 Ro  et

 लेनिन  पर  वत  faa

 *1177  स०  Alo  बताया  तथा  प्रसारण  शर  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 mat > a ने  ले क्या  सरक
 मत  मो

 जीवन पर  एक  वृत्त  चित्र  बनाने

 के  सब  ध  में  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया

 यदि  तो  वृत्त  चित्र  कब  तक  तैयार  हो  जायेग

 कर
 काल  सस  के  सिपर  सवीन  स  शिला  सारा

 स  ह

 तथा  प्रसारण  मंत्रालय  कौर  संचार  विभाग  में  राज a
 a ia  इ०  कु ०

 नितिन  पर  एक  वत्त  चित्र  बनाने  का  प्रस्ताव  विचाराधी से

 1968  की  हड़ताल  के  बाद  डाक  व  तार
 क्यारियों

 नरसिम्हा  राव

 को  सर्वोपरि  भत्ते  का  बन्द  किया  जाना

 द

 सुचना  तथा  प्रसार  मंत्री यह  बताने
 को

 करेंग

 व  सरकार  ने  अपने  कर्मचारियों  को
 क  }  द

 फ  aga  जाने  वाला
 समयोर्पार  देना  बन्द  कर  दिया  ह

 (  यह
 भत्ता  किन  कारणों  से  बन्द  किया  ग  र्‌ ही

 कर्मचारियों  य
 से  मिलना  आरम्भ  हो  जाएगा

 ?

 सुचना
 त  प्रसारण  जलदी

 संचार  मंत्री  सत्यनारायण  :  जी  नहीं

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 23  1970  लिखित  उत्तर

 राज्यों
 में

 खेती  की

 समापन  खनन  मे  लिऐ  aes  नलिन नाना न  14179  है|  बदलना  बरुआ  क्या  खाद्य  तथा  काष  े  ee  करेंगे  कि  :

 sie फी  खेती  बटाई  प्रणाली  समाप्त  करने  सम्बन्धी  कोई  sey  विभिन्न  राज्यों

 में  परिचालित नि  प्रा  गया

 पा  महाराष्ट्र  के  पट्ट  धारी  कानूनों  को  आदेश  नहीं  म

 (  )  या
 राज्य  आसाम  और  ने

 : ग
 विधान  बनाया

 व है

 यदि  तो  क्या  उन्हें  कुछ  सफलता  प्राप्त  हुई  है
 ?

 समुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्णासाहेब

 fared ae ot  आगामी  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  भूमि  नीति  सम्बन्धी  सिप  रश  भी

 सम्मिलित  ग  ।  इन  ह  का  व्यापक  रूप  है  जिन्हें  स्थानीय  परिस्थितियों  और

 कता  ं
 को  दृष्टि  में  रखते  ह्य  प्रत्येक  राज्य  सरकार  द्वारा  अपनाया  जाना  है  और  जिन्  अनुक्रमण

 नि  जाना  है  ।  चूंकि  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  परिस्थितियों  में  प्राकृतिक  रूप  से

 है
 थ

 खेती  में  बटाई  की  पद्धति  को  नियमित  करने  के  लिए  समग्र  रूप  से  देश भर  में  के

 में  कोई  विधान
 या

 बिल  बनाने  पर  विचार  नहीं  किया  जा  सका  है
 ।

 ्

 (7)
 और  बटाईदारों  तथा  के  अधिकारों  को  नियोग

 त  करने के

 लिए  अस  त  और  पश्चिम  बंगाल  में  उपबन्ध  कर  दिए  गए  हैं  ।  ये  उपबन्ध  उनके  हितों  की  रक्षा  करने

 के  लिए  पाया  त  सिद्ध  नहीं  हुए  हैं  ।  राज्य  सरकारें  और  अधिक  उपायों
 पर

 विचार
 र
 i  हैं

 ।

 बिना  लाइसेंस  के  टेलीविजन  सेटों  के  मालिकों  को  छट

 * 1]  श्री  मुहम्मद  शरीफ  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  ी  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि

 orsrr
 क्या  द  ह  स  टेलीवीजन  सेटों के  र  थ  में  हाल  में  छंट  देन ेकी  घोषणा

 कितना  अवध  के  लिए  घोषित  की  गई  है

 7 द्  चाष  में  कितने
 टेलीवीजन

 सेटों  के  लिए  लाइसेंस  जारी  किये

 और

 कितनी  राशि
 वसूल  ह

 _~£

 सुच
 ना

 तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मंत्री  सत्य नार  र  |  जी  ati

 फरवरी  170  LY
 के

 लिए  ।

 और  (  क  टेलीविजन  सेटों के  लिए  जारी  किए  गए  लाइसेंसों
 की  संख्या  और  उ  नके  लिए  वसूल  की  गई  राशि  संबंधी  सुचना  छूट  की  अवधि  समाप्त  होने  के  बाद

 7  far

 सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी
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 कलात
 | (aa) Gis

 *118  aft  गाडलिंगन  गोड़ af  सु०  Fo  तापड़िया

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 )  क्या  सरकार  का  विचार  कलकत्ता  के  fast च
 भाए पाण्डागारों

 को
 अपने

 हाथ में  ले
 ~

 तथा  उनका  नियन्त्रण  केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम
 को

 सौंपने का

 व द
 तो  इसके  क्या  कार

 क्या  इन  चाय  भाण्डागारों  के  मालिकों  ने  स  प्रस्तावित  कार्यवाही  के  विरुद्ध

 कोई  वीर  प्  पत्र  भेजा है  और  वनगमन

 उस  पर  सरकार  की  क्या
 नया

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहव  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्णासाहंब्र

 )  सरकार  अथवा  केन्द्रीय  भाण्डागार  मीर
 ह  तकी

 ऐसा  कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 गया है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठते  |

 बेरोजगारी  की  समस्या  के  अध्ययन  के  लिएਂ  समिति  मल र्

 श्री  यशपाल  सिंह  :
 क्या

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  26  1970  के  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  11 ins  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  पने  की  कृपा
 करेंगे  किः aad

 बेरोजगारी  की  समस्याओं  का  अध्ययन  करने  के  लिए a
 जाने की  सम्भावना  और

 अ

 त्

 ज़बत

 )  इसके  निर्देश  पद  क्या  होंगे
 ?

 अम
 लथा  पुर्वा

 मंत्री  डी०  इस  समिति  की  स्थापना  शीघ्र

 ही  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।  इस  समिति  के  लिए  नार  fi

 =

 a  द

 =

 संगठन  को  राज्य

 सरकारों
 के

 पराम
 ण  से  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 खाद्य  में  श्रात्म-निर्भरता  प्राप्त  करने  के  लिये  पश्चिम

 में  कृषि  विकास  परियोजना

 - fran are aa wl HT HA

 *1185

 5.  श्री  समर  गृह :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  करेंगे  कि

 यह  सच  है  कि  1968  में  पश्चिम
 बंगाल  में  राष्ट्रपति  श

 के  दौरान  पश्चिम

 बंगाल  र र  द्वारा  खाद्य  उत्पादन  में  1971  तक  आत्म-निर्भरता  ore त  करने
 के  लिए  एक  कृषि

 विकास  परियों  ना  आरम्भ  की  गई

 al  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या

 क्या  पश्चिम बंगाल  की  र संयुक्त  मोर्चा  सरकार  (1969-70)  ने  खाद्य  में  आत्म-निर्भरता
 प्राप्त  करने  के  लिए  खाद्य-उत्पादन  सम्बन्धी  यह  परियोजना  बनाई  और
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 3  1892  )  लिखित  उत्तार

 co
 तो  इसमें अब  ||

 निर्भरता
 हुई

 और  क्या  खाद्य  उत्पादन  में

 करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  समय  ज

 सामुदायिक
 विकास  तथा

 मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री
 श्रण्णासाहेब

 ्  की  अब सन्‌  1968  में  पश्चिम  बंगाल  के  कृषि  विभाग  ने  दो  [|  के  अन्तरगत  राज्य

 श bi

 आवश्यकता  एवं  उत्पादन  के  मध्य  के  अन्तर  को  पू  रण  व  के  लए  नर्स  कार्यक्रम

 प्रारम्भ  क

 स  कार्यक्रम  की  मुख्य  बातें  निम्न  प्रकार  थीं

 अनाज  की  अधिक  उत्पादनशील  किस्मों

 (2)  बहुद्देशीय  फसलों  के  क्षेत्र  का

 (3) उथल ेने  कुंओं
 की  खुदाई  और  अनप  सिचाई  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  द्वारा

 ई  की  सुविधा शिराओं  कीं 1.62
 लाब  है

 टियर  नेत्र  में  अतिरिक्त  सिख

 (  ध  कीटनाशक  ऋण  आ

 आदि  शीरी

 कृषि  आयानों  की

 VT) ayfad angi (Tt) TT

 HT  प्रबन्ध  |

 कय  नार न्यय  कार्यालय  यन  को  19.0 ने  क्रम  क

 अलिक  faery  द

 ि
 उसी  प्रकार

 जारी  रखा  ।

 )  सन्‌

 see  ik

 की
 अवधि

 fo  ei
 की  उपलब्धियों

 तथा  a  70  की  प्र
 में

 दर्शाया
 गया

 किय को
 a4  पस्न तालिका म

 en
 क्षेत्र

 ह

 हैव

 1967-68 |

 दिवस  कार्यक्रम a
 ध ह 1968- 69... द ् क् स कार्यक्रम के

 के  द्वितीय

 सूत्रपात  a  qa  प्रथम  ay
 oe

 नी  की  अवधि में

 आवाज़  क्षेत्र  अवधि  में  आवाज़  आवत्त  क्षेत्र

 क्षत्र  )

 अधिक

 शील  खरीफ  धान  101  195  486

 अधिक

 शील  बोरो  25.0
 51  81

 अधिक

 शील गे  82  176
 न

 51...

 ii  यक्रम rat  प्रथम
 ष॑  की  अवधि  (1968-69)  में  बहुद्देशीय  फसल  कार्यक्रम के

 अंतगर्त  2.3  अतिरिक्त

 क
 क्षेत्र  को  लाया  गया  था  जबकि  उससे  पूर्व  वर्ष  का  1.71

 लाख  हेक्टयर  VEUS aA  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लाया  गया  था  ।  1969-70  की  उपलब्धियों  के  आंकड़े

 अभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
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 2

 ना  मी किर  ताओं की  व्यवस्था व

 गए

 8-69 में  20,000

 नलकूपों
 के लक्ष्य  की  तुलना  में  लगभग  11,500 उ  ले  लगाये  गये  थे  रिन्तु  राज्य  सरकार ने

 rom

 )  की  अवधि  में  20,000  उथले  नलकूपों त की  खुदाई  के  qa  लक्ष्य  को  यथावत्‌  रखा  |

 के  अनुसार  1969  के  अन्त  तक  1333  उथले  नलकूप  लगाये  गये  थे  ।

 ग” द  सरकार  का  1968-69  में  60  लाख  मीटरी टन  तथा  1969-70  में  70  लाख  मी
 प्री

 टन

 a

 व  उत्पादन उत्पादन  का  लक्ष्य  निर्धारित  करने  का  विचार  था  ।  सन  1968-69  की  अर्वा

 अभी लक्ष्य  से  हुआ  था  |  सन्‌  1969-70  की  अनाज  की  फसलों  के  उत्पादन  के  अन्तिम

 उपलब्ध  नह  किन्तु  राज्य  सरकार  को  आशा  है  कि  लक्ष्य  पुरा  हो  जायेगा  |

 Policy  for  Installation  of  Diesel  Engine  and  Power  Engine

 Pumping  Sets  in  Bihar  and  U.  P

 भ्  Shri  Maharaj  Singh  Bharati  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture
 be  pleased  to  state

 Ne
 whether  it  is  a  fact  that  the  total  area  under  cultivation  in  Bi  a  and  Uttar

 Pradesh  one-fourth  of  the  total  agricultural  land in  the  country  and  adequa  water  15

 available
 in

 80  per  cent  of  the  land  in  these  States ;

 _  b)  if  so,  the  reason  for  installing  only  one  lakh  diesel  engine  pumping  s  and
 1,25  hs  power  pumping  sets  is  in  these  States  upto  1969  as  against  2.25  lakhs  diesel  ump-

 ing  and  5  lakhs  power  pumping  Sets  operating  in  Tami]  Nadu  and  Maharashtra

 (c)  whether  Government  propose  to  make  study  of  the  policies  followed  by

 and  Uttar  Pradesh  Governments  and  remove  the  bottlenecks  in  this  regard  ? ns

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Developme

 ooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde)  (a)  The  total  area  under  cultivation  (gr  111

 Bih  r  and  Uttar  Pradesh  is  20%  of  the  total  area  under  cultivation  (gross)  in  th  ntry.
 Acco  ding  to  the  broad  assessment  of  available  water  resources  it  15  estimated  at  it

 woul  iltimately  be  possible  to  irrigate  85.9%  of  the  total  area  under  cultivation  (gro
 Bihar  and  68.5%  of  the  total  area  under  cultivation  (gross)  in  Uttar  Pradesh.

 (b)  The  unequal  progress  of  pumpsets  inthe  States  named  may  be  attributed
 the  follo  Ing  reasons

 (1)  The  comparative  lack  of  overall  irrigation  facilities  in  Maharashtra  h

 फ

 resulted  in  increased  demand  and  emphasis  on  installation  of  pumps:
 To  support  this  programme,  institutional  financing  (which  provides  t

 द  bulk  of  the  outlay  for  private  minor  irrigation  works  including  pu
 ets)  was  developed  in  Maharashtra  much  earlier  than  in  other  States

 (i
 | = n  Tamil  Nadu,  as  the  development  of  surface  water  resources

 Imost  reached  a  saturation  stage,  there  was  concerted  demand  for  dug
 ells  and  installation  of  pumpsets  The  Tamil  Nadu  Government  starte

 ural  electrification  programme  much  earlier  than  the  other  States  to  et

 ncreasing  demand  for  pump  sets

 (111)  In  arand  Uttar  Pradesh  the
 proananimes

 of  private  mii  rrigation
 works (i  cluding  pumpsets)

 ang cara
 electrificatio  have  ained  momen-

 tum  onl:  fter  the  severe  drou  द  7  ा  4  क
 the  successful  introduction

 of  the  high-  लि  aldin
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 (c)  The  programmes  and  the
 policies

 « of
 Fthe

 Bihar  and  Uttar  Pradesh  Governments
 in  regard  to  minor

 LeRIBAGOM  (IG  ae  under  constant  review,  and  the  State

 Governments  are
 co

 11.0  (  111  है  ६.  छि  p  mum
 priority

 to  minor

 irrigation  progt  idl  including  installation  o  electr  iCa  and  dies

 न

 Mobile  Post-Office  for  Rural  Areas  not

 Served  by  Regular  Post-Offices

 बहव Shri  Deven  Sen  Will  the  Minister  of  Info
 i  tion  and

 a  and

 Communica  ns  be  pleased  to  state

 ether  Government  would  provide  mobile  offices
 in  thee  rural  areas (a)

 where  ther  are  no  post  offices  or  where  the  post  c  ated
 at  far  off  places

 keeping i  view  the  public  convenience

 (b)  if  so  by  what  time  and
 ह  c)  ह  101,  the  reasons  therefor  ?

 [The  Minister  of  Information  and  Broadcasting  and  Comm
 (Shri

 Satya
 Sad  |  nt  considera- Naray  Sinha)  (a)  There  is  no  proposal  at  present,  havins  rd  1६ 311  rele

 tions  )  provide  mobile  post  offices  in  rural  areas  whe  ther  ren  fices  or  where

 the  p  ffices  are  located  at  far  off  places

 b)  Does  not  arise  in  view  of  (a)  above.

 It  is  far  more  economical  to  extend  postal  facilities  in  rural  are  s  through

 statior  post  offices  than  by  introduction  of  mobile  offices,  in  the  present  sta  te  of  develop-
 s  because ment  0  our  country.  There  are  serious  difficulties  in  operating  mobile  post (  fic

 of  inade  fmotorable  roads,  want  of  proper  maintenance  ६  111(112 me  he  vehicles

 and  on  ac  nt  of  security  considerations  ir  wn  are  88.0  ties  would  be ich  fa
 justified

 चुने  हुए  उद्योगों  में  श्रम  लागत  तथा  उत्पादन  लागत  का  अध्ययन

 * 1100
 vas

 श्री  वीरेन्द्र  कुमार  शाह  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री
 यह बताने  की  कृपा

 करेंगे

 प्रा  यह  सामान्य  विश्वास  है  कि  भारत  जैसे  विकासशील  देशों  में  गत  अमरीका

 जैसे  विकास  रणों  की  तुलना में  कम है

 क
 थि  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  |  |

 दौरान  कभी  यह
 कर्म  पह

 ea
 त  fact  के  लिये  कोई

 अध्ययन  कि  ft  कि  देश में  लोहा  तथा  सुती  सीमेंट पहा
 ee

 ट्र

 ra

 ee

 में  श्रम  लागत  कितने  प्रतिशत  है  तथा  औद्योगिक  रूप  से

 ग

 कितने

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  क्या  निष्कर्ष  निकाले  गये

 यदि  तो  क्या  ऐसा  अध्ययन  आरम्भ  किया  जायेगा ?
 न

 आ  \ 7h aoere

 तथा  grata
 मंत्री

 डॉ०  से  भारत  के  कुछ  चने  हग  उद्योगों

 में  कुल  उत्पाद  व्यय
 से

 श्रम  व्यय
 व

 एक  विवरण  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया
 में  श्र  oO  यय  ् गया  है  |  qa  देश  साथ  करो 12.0  qa  थीं  नहीं  की  गई  है  ।  इस  प्रकार  के  अध्ययन करने

 का  कोई  विचार  नहीं
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 विवरण

 ा  कल  उत्पादन  व्यय  से  श्रम  व्यय  का  प्रतिशत
 उद्योग का  नाम

 10.34 1.  चीनी

 25.48 2,  सूती  कपड़ा

 3,  जट  कपड़ा  22,09

 4,  कागज
 16,98

 5,  दियासलाई  30.60

 16.62 6.  लोहा और  इस्पात

 3.06
 7.  हाईड्रोजन  )

 8,  faa  9.77

 9
 -

 ं
 शौचालय

 और
 चरम  परिष्करण

 शाखायें  7.74

 10.  भार rt
 बनिक

 14,066

 11.  औषधि  और  भेषज  शालायें  16.42

 12.  पेट  लियम  परिष्करण  शा  7.13

 13,  सीमे  ट  निर्माण
 ) a

 11.92

 13.70 14.  मोटर  गाड़ियों  का  निर्माण

 त  :  उद्योगों  का  वार्षिक
 1964.0  सीए

 एस०  आओ  एस०

 te  ये  नवीनतम  उपलब्ध  आँकड़े
 और र

 उन  कारखानों
 से  संबंधित  यदि  वे

 बिजली  लि  योग
 करते

 हैं  तो  50  या  उससे  अधिक  श्रमिक  क  4  1९८० ने  जे  और  यदि  वे  बिजली  को

 नहीं  इस्तेमाल  रते  तो  100  या  उससे  अधिक  श्रमिक  काम  करते हैं  ।

 ह
 सोयाबीन  का  उत्पादन  बढ़ाना

 ai  श्री  रामावतार  शर्मा  :  कपा  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  की  कृपा  करेंगे  कि

 या  सरकार  का  विचार  देश  में  सोयाबीन  के  उत्पादन  को  तद्मार्व  का  है

 तो  उस  योजना  का  ब्यौरा  क्या है 5.0  गौर
 लीद

 ही क्या  सोयाबीत का  उत्पादन  बढ़ाने की  योजना  में

 नस  शी  कीਂ  शापित  पिसा गया  है

 ,

 दहशत

 विकास  श्र  र  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्णासाहेब
 शिन्दे  =

 मत  सुधरी  किस्मों  के  बैक्टीरिया-पालन  और  विपणन  प्रबन्धों  के  विषय  में

 सुनिश्चय कर  लिया  जाता  है  ।

 जी  हां  ।
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 i

 कृषि
 उत्पादन  को

 बढ़ावा  देने  के
 लिए  उर्वरक  के  मलय  में  कमी

 ae क  ट
 *119  प्री  जुगल  मंडल

 :
 श्री  शकुन  fag  भदौरिया

 att  काशी  नाथ  पाण्डेय :

 उ  है
 whe om
 a  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करा  कि

 )  क्या  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  आगामी  वर्ष  के  दौरान  ों  के  मुल्यों में

 यो
 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 (2  यदि  तो  कितनी  कमी  करने  का  प्रस्ताव  तीस  धी  व्यौरा कया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  कौर  सहकार  मंत्रालय  में स  =
 श्रण्णासाहेब

 का  आम  प्रस्ताव
 पर  विचार शिन्दे  ह

 इस  समय  उर्वरकों  के  मूल्य  में  कभी  करने  के  सम्बन्ध
 स ह

 नहीं  हो  रहा  है  ।

 प्रश्न
 टी  नहीं  उठता  |

 थ

 क

 माकपा  सदस्य-ग्रहण  पत्तन  परियों  जना  ब

 4  बताने  की  करेंगे  कि ८11

 at

 लोबो  प्रभ :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि
 मन्त्री

 क्या  मैसुर  राज्य  सरकार  ने  मात्पे  मत्स्य-ग्रहण  परियोजना के
 बारे  में  जांच  पूरी  कर

 ली  है  और
 उसके

 लिये  नक्शे  तथा  प्राक्कलन  तैयार  कर  लिये  और

 +)  af गद  तो  विलम्ब  के  कारण  हैं  और  नक्शे  कब  तक
 TM z  हो  जाव

 तथा
 परियोजना  को  पुरा  करने  का  क्या  कार्येक्रम  निर्धारित  किया  गया है  ?

 थ

 सामुदायिक  विकास  कौर  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 अण्सासाहेब

 :  मैसूर  सरकार  तथा  परामर्शदात्री  फर्मों  द्वारा  की  गई  तकनीकी  जांच  के  परीक्षण  मों  ककी
 वि  र  नोच-पड़ताल  1960

 में  मैसूर  सरकार  की  सलाह  से  की  गई  ।  यह  निर्णय  किया  गया

 कि
 क

 नत  और  विस्तृत  जांच  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  मत्स्य-हरण  पत्तन
 पुर्व-निवेश  सर्वेक्षण

 संगठन
 के

 के  सहयोग  से  की  जाएगी  ।  तदनुसार  इस  संगठन  ने  जुलाई  और  1969
 के  बीच

 वृहत  सर्वेक्षण
 और  परीक्षण  किये  ।  संगठन  द्वारा  बनाए  गए  नक्शे  पर  इस  समय  माडल  परं  क्षण

 किए
 ज

 यार  हो रहे  हैं  ।  आशा  है  कि  1971  तक  विस्तृत  नक्शे  अनुमान

 जायेंग े।

 1969  में  बनाई  गई  कार्य-योजना  के  अनुसार  रिपोर्ट  1970  तक  पूरी
 की

 afe  न  और
 जानी  ‘ss  ट  पूरी  हो  जाने  पर  ated  मत्स्य-हरण  पत्तन  की  स्वीकृति  के  प्रश्न प

 चित्त  मर  वचन  क परामश  से  रिपोर्ट  के  प्रसंग  में  जांच-पड़ताल  की  जाएगी  ।

 बीज  निगम  को  प्र मारी करणा  अभिकरण  कार्य  सौंपने  का  विरोध

 )  गोमती  धा  वी०  रेडडी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 क्या  ह  सच  है
 कि  इस

 आशय of
 11.0  माग  रहो  ॥

 ya
 ज  उत्पन्न  करने  वाली

 एजेंसियों  जैसे  बीज  निगम लिमिटेड  को  साथ  ही  साथ  प्रमाणीकरण  का  कार्य  करने  की  अनुमति  नहीं

 देनी  चाहिये  ;  और
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 ष्
 वन्

 यदि  ते  ot  we
 ताकी  जी  दीक्षित  है ढ

 ण्य बा सामुदाधिक  fates शौर  र  र  न्र

 तरी  श्रण्णासाहेब
 :  (  यह  विचार  कुछ  संगोष्ठियों  मे  नमा  विचार-विमर्श

 सन
 किया ग  व्यक्त  किया गया  है  ।

 (@
 बीज  अधिनियम  1966  के  अंतगर्त  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  एव

 हाए
 प्रमाणीकरण

 एजर  _~
 एजेन्सी  की  व्यवस्था है  ।  भारत  सरकार  ने  बीज  प्रमाणीकरण  VST  नी  निर्णय के  बारे  में

 को  पूरा  छूट  दे  रखी  है  ।

 कपास  का  खपत  F  प्रख्यात

 ह
 41]  श्री  बेरी  शंकर  शर्मा

 :
 क्या  खाद्य  तथा

 कृषि
 मन्त्री  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत
 तीन  वर्षों  में  भारत  में  कपास  का  कितना

 sear  हुआ
 तथा  कितनी  खपत  हुई ;

 किन  देशों  से  इसका  आयात  हुआ  और  उसका  मुल्य  कितन

 भारत  में  और  कपास  का  उत्पादन  करने  वाले  कुछ  अन्य  mya
 देशों  में

 कपास  की

 औसतन  प्रति  एकड़  उपज  कितनी  है  ;  और

 rey

 roa
 क्या  यह  तुलना  हमारे  अनुकूल

 है

 ae  el
 प्रति  एकड *

 उपज
 लिए

 क्या  कार्यवाही  कर  रही  ताकि  इसको  अन्य  देशों  के  बराबर  |
 झ

 ताया
 जा

 सके

 ?

 सार  सामुदायिक
 wat

 सही  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ९  प्रण्गासाहे ब

 :  वर्ष
 1966-67 रे

 खपत  नीचे दी  ५1

 पग

 कपास

 (ara  गांठों  में--श्रत्येक  ग
 गोठ  OU

 feet  हा
 1966-6  «४  हर

 53.9
 196  58-46
 1968-69  52-70  62.50

 वर्ष  1966-6  से
 1968-69 के

 दौरान
 जिन  प्रमुख  देशों से  कपास  आयात  किया

 गया  तथा

 लान तवाना  ?
 |

 लागत  नोन

 दी
 गई है

 मात्र
 हान

 में--प्रत्येक गांठ
 180  किलोग्राम

 1906-67  967-  1968-69

 लय  कतरा  मुल्य
 संयुक्त  अरब  6  220  1.26 "i  20.62

 अ  नर ti,1  25  15,70
 पूर्वी  अफ्रीका  0.88  7.9  59  58  6.41

 1.0 0.0 0.29  2.02  नगण्य  03
 353)"  34.65  4.63  43,  75  0.77  9.32

 अन्य  0.34  4.25  0.04  0.38  0.47  6.88

 7.88  88.51  7.34  86.13  4.33  58.93
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 विश्व  के  प्रमुख  कपास  उत्पादक  देशों  में  कपास  की  प्रति  हेक्टर  उपज  नीचे  दी  गई  है

 में  प्रति  हेक्टर )

 देश  1966-07  1967-68  1968-69

 538  578 अमरीका

 ह ब्राजील  220  263  273

 843 रूस  835  840

 भारत  128  141  137

 पाकिस्तान  290  200  302

 397  401  467

 संयुक्त  अरब  गणराज्य  583  639  709

 चीन
 arf  29  300  296

 a

 338.0

 336.0  361

 i तुलनात्मक  ET  i  भारत  +  A  श  ग  at  उत्पादन  कम  क्योंकि  मुख्यत

 ी  गी
 कतारी  दे

 अधीन  84  प्रतिशत  के  करीब  क्षेत्र  वर्षा  —\ “fafaa  कपास  के  क्षेत्र  का

 बु  खेती अभी  भी  कम  उत्पादनशील  पुरानी  किस्मों  के  अधीन है
 और  अधिकांश  सामा

 ए

 के  अ

 भाई

 नक  ढंग  अपनाने  हैं  ।  राज्य  प्लानों  में  समन्वित  कपास  विकास  योजनाओं  के  काय  यन से

 उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  उपाय  किये  रहे  हैं तथा  1966-67  से  कपास  के  प्रतीक

 उत्पादन  के  लिये  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  शुरू  की  गई  है  इन  योजनाओं  में  सघन
 aft

 उपायों

 का  UES qa  र  न्यूक्लियस  तथा  आधार  बीजों  का  मिश्रित  प्रदर्शनों  का

 संरक्षण  अभियान  तथा  यूरिया के  पर्याय  प्रयोग के  प्रचार  आदि  की  परिकल्पना की  गई  है  ve

 पौध

 कृषि  में  प्रयोग  किये  जाने  वाले  डीजल  इंजनों  की  मांग  में  कमी  ः

 *44
 श्री  रा०  बर्रा  FIT  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  गे  कि

 a
 प्रा  कृषि  में  प्रयोग  किये  जाने  वाले  डीजल  इंजनों  की  मांग  में  कमी

 ह द  तो  वर्ष  1969  में  अनुमानित  मांग  और  वास्तविक  मांग  मे ंमें

 कितना
 अन्तर  है

 क्या  वास्तविक  मांग  में  उक्त  अन्तर  से  उद्योग  पर  कुप्रभाव  पडा  और

 दि  at,  तो  निर्माण  एककों  तथा  प्रयोक्ताओं  में  असन्तुलन

 बया  का

 गाही

 की  गई  थी
 ठीक

 रने

 की  दिशा  में

 ala  सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 श्रण्णासाहेब

 क
 शिन्दे  से  नकारी  एकत्रित  की  जा  रही  अर  यथा शा श्र  सभा  पटल पर  रख

 दी  जायेगी

 बम्बई  ors
 नागपुर  के  बीच  प्रयोक्ता  द्वारा

 ._  टेलीफोन  करने  को  व्यवस्था  क

 ata

 "1197,  थ्री देवराव  पाटिल
 :

 कया  सुचना  तथा  प्रसारण  site  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्या  सरकार  का  विचार  टिकट  भविष्य  में  बम्बई  और  नागपुर जो  कि  महाराष्ट्र  राज्य

 की  राजधानी  fu @ 11s oa

 प्रणाली  आ  कनिका  दि

 दि  तो  —

 प्रयोक्ता  द्वारा  डायल  करके  सीधे  टेलीफोन  करने  की

 ie

 तो  इसके  क्या  Ta  रण  हैं  !

 सुचना

 तथा  प्रसारण  कौर
 संचार  aa

 सत्य  नारायण  :
 जी  हां  ।

 )
 19  5  तक  |  थ

 (
 )

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 छोड़कर  चले  जाना
 स्तान  के  शरणार्थियों  द्वारा  दंडकारण्य  परियोजना

 *1198  योतिमंय  बसु  :  क्या प्रा  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  य eas  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 डकार ण्य  में  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्या  कया  गई  सुविधाओं  का

 व्यौरा  क्या  है

 ae

 का  पन  किया  गया  है
 दंडकारण्य

 (7)  क्या  ल  ही
 में कई

 परिवारों  ने  दंडकारण्य निद
 स्थानों  को  छोड़

 दिया  है  और  वे  चाह  उगला नता  rat  पश्चिम  बंगाल  में  हो ;

 +  fz
 ठ

 क्य  भा  सच  गत  कई  दिनो ंसे  कलकत्ता  मैदान  में  रह  रहे

 हैं  ;  और

 म्

 य
 दि  तो  इसके  क्या  कारण

 डन

 T

 ee

 में  राज्य  मंत्री  भागवत  भा  आजाद )
 एक

 विवरण  सभा  की  दिया  गया  है  ।

 लाभ

 ,  हां  ।
 उनके  पुनर्वास

 के  अभीष्ट  स्थान  के  बारे  में  कुछ  भी  बताना  संभव

 नहीं  है  =
 qt जा  ० रकार  से

 ि

 की  जा  रही  है  और  सभा  की  मेज पर

 रख  दी  जायेगी  ।

 सथ  THT F  चले  जाने  के  कछ  कारण  निम्नलिखित
 के  ि

 (  )  बन  T  बद्ध  ॥  |

 .

 ब्रायन  गये  क्षेत्रो ंमें  पुन व्यवस्थापन  का

 प्यारा  कप  ना  आ

 )  कुछ  परिवारों  द्वारा  कठिन काम  करने  की  अनिच्छा  और  अपने  आप  उन

 सायों में  बसने  की  इच्छा न  करना  जिनमें कि  वे  भारत  आने  से  पूर्व  अभ्यस्त

 नहीं
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 (iii)  नकद  बेकारी  अनुदान  पाने  का  प्रलोभन  और  निरन्तर  शिविर  जीवन

 और

 (iv)  उनके 1v  फ़ित्ने  े  दल  रहे  | क
 === mee pans

 ल  प्रचार |
 ऋण

 ह

 ह
 2

 न

 a

 पुनर्वास
 पत्तासर  सब  ्  रन  तद  ~  ना  मूल  रूप  से  कृषि

 की  ओर  उन्मुख है  यहां  एक  कृषक  परिवार
 को

 6  एकड़  कृषि  भूमि  दी  जाती  है
 पके  अतिरिक्त

 उसे  800  वर्ग ग  वसीय  भूमि  भी  दी  जाती  है  ।  हर  परिवार  को  वश्य ध्यप ९# सिस्वालासा  पुन व्यवस्थापन

 सुविधाएं  भी  दी  जाती  ह

 सत  रूप से  1700  रु  की  लागत  के  वच  7  ऋण  जिसे  स्वयं

 सेवार के सदस्य बल्लियों और  छत  की  सामग्री ्  ool  ay  ०  Sto  आई०  की  से

 बनाते

 (  )  निम्नलिखित  कार्यों  के  लिये  1,015  रु०  का  कृषि-ऋण

 बली  जोड़ा  450  Bo

 150  Bo दुधारू  गाय  और  बछड़ा

 औजार  100  रु०

 290 खाद  तथा  उर्वरक  Bo

 निराई  के  लिये  25  रुठ

 1,015  Ro

 2  NN  >  fry  ग

 आवासीय  भूमि
 पर  कुआं  खो

 सचाई
 ऋण  |

 yi  लि  न  ऋण  भी  दिया  जाता  है  ।

 पर्यटन  ऋणों  के  शार  को  पहल  काष  मौसम  H  ए  दर  दूसरे

 कृषि  मौर  ं  आधी  दर  पर  ओर  तीसरे  कृषि  मौसम में  एक  चौथाई दर  पर  भरना-पं

 दी  जाती
 है

 ।
 इसके  अतिरिक्त  पहले

 कृषि  मौसम  के  तत्काल  बाद  आने  वाले  ८  माह  ्
 क
 गैर  कृषि

 मौसम के  लिए  सहायता  दी  जाती  है  ।

 दण्डकारण्य में  कृषक  परिवारों  रक्त  गर  कृषक  परी  गर्भ
 ं

 ।
 गैर
 क परिवार  गांवों  में  और  हरी  क्षेत्रों  में  बसाये  जाते  पाते हैं

 ; न  लिखित  af

 xfs  ५  2  एकड़

 आवासीय  800  वग  गज

 गह  निर्माण  ऋण  2,000  रु०  तक

 गांवों  में  लघ  व्यापार  के  लिए  ऋण  1.000  रु०

 कृषि  ऋण  300  रु०
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 30  रु०  से
 लघु  व्यापार  ऋण  देने  के  बाद

 परिवार  के  आकार  के  आधार  70  रु०

 पर  तीन  महीने  का  भरण-पोषण  तीन  महीने के  लिए  ।

 a  g00  बर्ग  गज
 Sen

 गृह  निम  | द  se ae |  2,000  रु०  तक

 1,000.  रु०

 तरीका

 . व्यवसाय ऋण
 500  &e

 al
 वत  दे

 af  के  आकार  के  आ  30  eo  से  70  रु०

 किन
 पर त  तीन  माह दि

 लिए
 तक  | भरना-ए

 ~
 मान्यता  देना _

 अखिल
 भारतीय  विश्वविद्यालय  कर्मचारी

 ध
 #  |  190  श्री  देवीन्द्र  fag  गार्चा  :  कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  ह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्य
 यह  सच  है  कि  सरकार  को  हाल  ही

 में
 अखिल  भारत  त्रबिद्यालय  कमेंट्री

 संघ  से  एक  अभ्यास  की  गई  है  ; दन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  मजदूर  संघ  के  अधिकारों

 2६:  त lon
 Att  NS  @

 यदि
 तो  इस  पर  सरकार  की  क्य

 उनकी  अन्य  मागें  क्या  और
 इस

 मामले

 थ्
 विचार  है

 |

 क्या कार्यवाही

 करने  का

 casita
 wr  ॥

 छ्

 संघ से
 भ  त  _

 अखिल  भारतीय  विश्वविद्यालय  कर्मचारी

 ्

 प्रिय  श्रम  आयोग  की
 सिफारिशों  पर  बिचार

 करते
 समय

 इस मांग
 पर

 विचार  किया

 जायगा  |

 अन्य  मांगें  इस  प्रकार  हैं  a

 i)  भारतीय  विश्वविद्यालयों  के  गैर-शिक्षक  कर्मचारियों  लिये  ह  7  वेतन-क्रम  ।

 | (ii)  जीवन  निर्वाह  व्यय  सूचक  के  अनुसार  महंगाई  भत्ते की  अदा

 (i  विश्वविद्यालयों  में  कर्मचारियों  ज्ञ

 (iv)  कार्य  की  मात्रा  में  हुई  वृद्धि के  अनुसार
 पर

 (v)  विश्व
 यालय-त्यायालयों

 कार्य कार
 हमे  rat

 गैर-शिक्षक  कर्मचारियों

 का  प्लातिनी  त्व  }
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 Se  मैं»

 baie कर्मचारियों  की  ्  शन-प्रतिंदित  की  शिकायतों  को  तय  करने  के  लिये  एक  शिकायत  समिति

 की  आदि  |

 ये  सभी  मानें
 सट्टी  जो

 स्वायत  प्राधिकरणों  के  रूप  में  कार्य
 करते  हैं  तथा  उन  राज  मेक  नया  प

 सम्बन्ध  रखती  हैं  |

 increase  in  Rate  of  Interest  for  Deposits  अ
 in  Post  Office  Savings  B

 *1200  .ina  ngh  11  th  Min  f  ion  and  Broadcasting  aid

 Communication  |  d  to  State

 i (a)  wi  a  fact  atthe  a  unt  साल  the  ainount  deposited
 inthe  Post  Offi  ng  Banks  1s

 ee
 al  depositors  are  drawing

 their  money  he  Sald  Saving  Banks  1114  accounts  inthe  nationalised

 banks  and

 whether  Go  pos  to  increase  the  rate  of  interest  paid  by  the
 Post  Office  16  re  k  theta  sons  therefor  ?

 The  1151  Information  atin  ations  (Shri  Satya
 Narayan  Sint  (a) N

 (0)  120

 t arise. N (fa  अ  अनिक
 कारा

 ग्रेस  कमेटी
 क ~

 सत्ताधारी  कांग्रेस
 के  aiaa  स  रतीय

 क
 प

 रन  की  स्मारिका  में सरकारी
 विज्ञापन

 /  20
 श्री  बाबू  राव  टेल  :  qa

 तथा  प्रसारण  कौर
 स
 rar  a  त्री  यह  बताने  की

 क्रिया  करेंगे  कि
 ्

 |  शीघ्र  कमेटी  की सरन
 कद

 स्मारिका  में
 ‘TOT  —  अपने

 मन्नार
 लगों  तथा  सरकारी  परियोजनाओं  के  बारे  में  दिये  गये  विज्ञापनों

 a  गण
 की  संख्या  तथ  व्यौरा  क्या  है  तथा  प्रत्यक  विज्ञापन  के  लिये  कितनी  धनराशि दी  और

 me दस  स्मारिका  को  पर  {  चार  दा  उ  बस  if  T
 उपयु  समझने  के

 ब्या  नित 7  क

 सुचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  तार  संचार  विभाग  में  राज्य
 मंत्री

 इ  Fo

 fa  पन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  ने  स्मारिका में  प्रकाशन हे हेतु  1,275  wi  मु व्य केदो दो
 ॥  | ज्ञापन  किये थे  ।  दोनों  विज्ञापनों  में  गांधी  जी  के  लेखों  से  उद्धृत  अंश  का  नाम  था

 ie
 पो  तथा  दूसरा  सब्जियां  सारे  साल  उगाने  था  |  यह

 लय स  नेक  उपक्रमों  का  प्रचार  कार्य  नहीं  करता  हैं  ।

 चुने  हुए  डायरेक्ट रि यां  तथा  इसी  प्रकार  के  अन्य  प्र  के  पढ़ने

 ठा वालों  ख्या  काफी  होती  उनका  सरकार  की  विभिन्‍न  प्रचार  11  ताओं  की  पति  कें

 लिये  प्रयोग  या  जाता  re

 प्यूस  we रूप  में
 गांधी  edt  सम्बन्धी  प्रसारण  में  प्रसारित  रूपक

 7207,  श्री  बाबू  राव  पटेल
 :

 क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 23.6  4i
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 क्या  यह  सच  है  कि  गांधी  शताब्दी  के  दौरान  राष्ट्रीय  शताब्दी  कार्यक्रम  में  प्रसारित

 रूपक  एक  चय निका  के  रूप  में  प्रकाशित  किये  जा  रहे  हैं
 _  xr  oma  >

 यदि  >1;  १०  ब  |  हि  है|  |  प्रकाशक  के  नाम  क्या  Qr
 एवं प्रकाश

 अनुमति  मांगी  और या  सम्बन्धित  व्यक्ति  ने  उनके  प्रकाशन  के

 लि
 दि  तो  आकाशवाणी  कापीराइट  सामना  प्रकाशन  के  लिये

 उपयोग  करर
 गि  अनुमति  देने  के  क्या  कारण

 TAT  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय
 alt  संचार  चह  राज्य  मंत्री  ई  कु  गुजराल

 के
 प्रकाशन

 प्रभाग  द्वारा  का  एक  प्रकाशन  निकाले  जाने  के ar  इस  मन्त्रालय  के

 रक  के  किसी  संगठन  द्वारा  ऐसा  करने एक  प्रस्ताव
 पर  सरकार  विचार  कर  रही

 है  ।

 के  बारे में  नकारी  नहीं  है  ।

 ग  _
 TT  (7)  प्रश्न  नहीं  उठत

 a

 आकाशवाणी  की  ओर  से  सं संगीतकारों  कैद  दौरे

 720

 कपा  करेंगे  दे

 en

 कौर  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की

 स्वर  तथा  वाद्य  संगीतकारो ं*  आकाशवाणी ने
 गत

 gm

 वर्षों  के

 दौरान  fa  में  अपने  कार्यक्रम  पेश  करने  के
 लिये  मे

 भेजा  था

 जा
 था

 तथा  इन  देशों  के
 नाम  क्या  हैं  और

 त्येक  कल  र  ने  किन-किन  स्थानों  पर  बाय  क्रम  11
 अ

 (x  काबू
 ft  संगीत  बस  उद्देश्य  के  क  ५  विदेशों

 मे
 में  भजने  पर  कितना  खर्चे  हुआ  तथा

 इसमें  कितन  श्रेणी  मुद्रा  शामिल
 के

 ie

 था  विदेशों में  भेज  गय  उक्त  सभी  ग  वदेशों में भेजने पर कितन ् थ क कि र प्रथम श्रेणी के थे; य; बाध  तो  उनके

 नाम  क्या  जो
 प्रथम  श्रेणी  के  नहीं  थे  तथा  उनमें  से  ee  NC घ्  र  ४1

 a  ee
 |  +  भज  नें  के  क्या  कारण

 और
 a

 प्रदर्शनी में  भाग  के
 के  क्या  नाम हैं  तथा  व

 किस  soit  के
 हैं  और  उन  पर  इस  उ्टेश्य  के  लिये  कितना  खच  4  |

 a

 सूचना

 तथा  प्रसारण  मंत्रालय  we  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री जी
 इ०  कु

 ee आकाश  1  किसी  भी  संगीतकार  को  विदेशो ंमें  कार्यक्रम  पेश  करने वे  हीं  भेजता  ।
 (  रद  +

 प्रश्न नहीं  उठते  tit

 चौथी  योजना  में  राजस्थान  में  खुले  कुएं  तथा  उठाऊ  q

 सिचाई  सम्बन्धी  केन्द्रीय  योजना
 7209,  अ

 क ०  बिड़ला :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री rz  ग्र ताने

 व

 की  कृपा  करेंगे  कि :
 क्या  सरका  े  के  लिये  चौ  पो

 उठाऊ  सिचाई  सम्बन्धी  कोई के

 के  eats  खुले  धुएं  तथा
 1

 तैयार  ग  और
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 लिखित  उत्तर 3  विशाल  1892  )
 लि  अ

 क  क  न

 ee
 ही

 ee
 at सामुदायिक  विकास  शोर  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मात्रा

 श्रष्सासाहेब
 और  प्रत्येक  राज्य  में  पंचवर्षीय  योजनाओं  तथा  प्रत्येक  ay  के  लिए  चाई

 योजनाओं  तथा  अन्य  प्लान  स्कीमों  हेतु  वित्तीय  व्यवस्था  का  निर्णय  केन्द्र  तथा  राज्य  के  समस्

 के  और  राज्य  तथा  केन्द्र  के आपसी  परामर्श  से  क्षेत्रवार  सम्बद्ध  प्राथमिकता  के  अ  gage
 सिद्ध

 किया  ज
 ता  हैं  ।  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  राजस्थान  में  लघ  सिचाई  कार्यों  के  लिए  13

 रुपये  क
 एक  सरकारी  क्षत्रक  परिव्यय  विचाराधीन  है  ।  इस  परिव्यय  में  से  लगभग  5.9  कर

 नलकपों  |  इसके
 ले

 कुओं  और  उठाऊ  सिचाई  योजनाओं  आदि  पर  खड़े  किए  जाने  की  सम्भावना

 ञ  अतिरिक्त  जात  है  कि  इन  कार्यों  पर  लगभग  20  करोड़  रुपये  संस्थापक  विनीत  के  रूप में

 लगाएं  जाय
 |

 nas  pa  ti  Oil  Fact  ri  in  Public  |  ह  rivat  Secto

 7210.  Shri  Ja  Nill  ICL  OF  ह  कि  क  सिया
 pleased  to

 ४816 :  ps
 (a)

 whether  edibl
 le  oil  and  va  nati  oil  factories

 have  been
 set  up  in  the  public  or

 private  sector  d  es  of  ere  they  have  been

 set  up;  dU, LIIG Rd,

 (0  her  such  fac  १110  sosed  to  be  set  up  1  period,  if  so
 r the  name  he  places  where  the  1

 ed  a  1 hether  the  said  propos
 0

 त  basis
 on  such

 places  whe  the  raw  material  is
 available

 D
 ‘in  Utt  ir Pradesh  where  ground-

 nut  and  mus  are  available  in  plenty

 The  ii  nister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  ric  Ommunity  Development
 ne  क

 and  Coopera  n  (Shri  Annasaheb  Shinde)  (a)  t  | है  is  being  collected

 and  will  be  placec  11  1€  table  of  th  Sabh

 थ
 ह  Implemeotation  of  Coordinated  Scheme  Regard  imal

 Husbandry  Durin  KOU  PIé

 7211  hri  Jageshwar  Yaday  Will  the  Minis  r
 rand  Agelen \griculture  be  pleased

 to  state  व्
 ro

 (a)  whe  Government  propose  to  implement  coordinated

 es  in
 respect  of

 animal  h  during  the  Fourth  Plan  and  if  so,  the  cattle  proposed  tc  ered  under

 these  sche:  and

 ir  benefit  likely  ac  tion  of  these
 lhelIn scheme  hether  these  schen  ह  Solve the  rood  problem

 he  ्  inister  of  State  in  the  istry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development

 and  Co-op  ion  (Shri  Annasaheb  (a)  Yes  Sir  The  research  investigation  will

 cover  the  allow!  न ६.1६

 Gir

 (it)  Ongol

 (ii)  Hariana,

 (iv)  Tharparkar

 (v)  Sahiwal
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 Written  Answers  Vaishakha  3,  1892  (Saka)

 ड्

 (b)  The  object  of  this  investigation  is  (0  find  out  the  combining  ability  of  exotic

 breeds  with  select  Indian  bi  ५
 Co  क

 a  dairy  breed  of  cattle  with  high  level

 of  milk  produc  increasing  the  availabilit  of  milk  which
 in  she

 f  animal  pr

 Films  to  Eradica  ्

 provides

 _

 rtant  source (

 थि

 72  Shri  Om  Prakash’  Tyagi
 and  Communications  be  pleased  to  state

 Will

 aa

 ter  of  Information  and  Broadcasting

 (a)  rether  Government  have  eithe  eeting or  through  some  other  source

 made  an  apy  1  to  the  film  producer  in  tn  to  extend  their  cooperation  in  the

 removal  (  al  evils  from  the  country

 if  so,  the  outcome  there
 1;

 i
 f

 not,  the  reasons  there  Or

 Minister  of  State  in  the  Minist
 rf  ormation  and  Broadcasting  and  in  the

 . Departm  ne  of  Communications  (Shri  K.  3 ujra 1)
 द  (a)  No  specific  appeals  have  been

 issued  though
 in  the  matte

 occasionally  film  makers  have  b

 mn reminded

 of  their  social  responsibility

 (b)  and  (c)  As  a  matter  of  policy  the  Fil  ision  has  uced  many  films  dealing
 with  social  |  oblems  A  good  numbe  fe  lins  al  mg  th  eradication  of  social

 evils  have  a  CTs. been  produced  by  private  prod

 द
 सोयाबीन  को  तैयार  करना  क  क  क  च  तथा  उसकी  खेती

 न  an  बाल्मीकी  चौधरी :  ्

 aie

 fag  गार्गी

 क्या  खाद्य तथा  कृषि  कि ंः

 क्य  a  a  i  र  सोया

 ह का  पता  लगाने  विचार  कर matt  ate  a

 र

 उसका  ब्यौरा  क्या
 ध

 पो  योजन

 ब्यौरा  कया है  भा हा रविशे  में

 सलाह  ली  गई  यि  तो  तत्सम्बन्धी

 था  गया  किम  म
 )  किया  सोयाबीन  की  खेती  तरल  क्षत्र  का  प  तो  उसके

 गी

 दीवार
 ह

 और
 क

 ्
 >

 Ta
 की  संभावना

 क्

 ay  1970-71  में  सोयाबीन  की  खेती  कितने  क्षेत्र  में

 सामुदायिक  विकास  कौर  सहकार
 मंत्रालय  में  र

 राज्य  मंत्र
 a

 P (at
 ण्र्यासाहेब

 शिन्दे  विचाराधीन  प्रस्तावों  में  मानव
 उपभोग  AUNT ब  र  आहार के

 | तथा  मानव  उपभोग के  पोषण  न  के  परि संस् कर्ण

 ey  संभार  भी

 सम्मिलित

 ब्यौरा  अभी  ते

 ह  इस
 स  मन्त्रालय  के  र  विशेषज्ञों

 न

 श मानव  पोषण  के  लिए  सोयाबीन  के
 दिनों

 के  प्रयाग  का  समर्थ पक  थन  (aa;  oy

 जी  नहीं  ।
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 23  1970  लिखित  उत्तर

 1970-71  के  दौरान  300.0  हेक्टर  ata  में  सोयाबीन  की  खेती  करने  का  प्रस्ताव

 अस्थायी  रूप  से  किया  गया  है  |

 tg  को  वसूली

 7214  alt  देवीन्द्र  fag  गार्चा

 क्या  ख  तथा  फा  र  बताने  की  क्षा  करेंगे  कि  :

 भारतीय
 खाद्य

 निगम
 ने  1970  के  प्रथम  पखवाड़े  में  कितनी  मात्रा  में  गेहूं  की

 वसूली
 मिनी

 उ  शन  कार  तथा  मण्डी  संघ  द्वारा  अप्रैल  और  मई  में  कितनी  मात्रा  की
 ay

 वसूली  करने  का
 f

 ने  इस  गेह  के  लाने-ले  जाने  तथा  इसको  भंडार  में  रखने  के  लिय  समुचित

 प्रबन्ध कर  दिये
 और

 य  गौरा  क्या  है  *

 सामुदायिक
 विकास

 तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  श्रण्णासाहेब

 शिन्दे  शुन्य  ।

 पंजाब  में  गेह  की  प्रस्तावित  अधिप्राप्ति  के  आंकड़े  इस  प्रकार  हैं

 एजेन्सी  अगर ल  मई

 थ  ad पंजाब  15,000  मीटर टरी  290.0  451 50,  000  मीटरी  टन

 विपणन  संघ  50,000  मी  eal  ठन  270,000  सिटी  टन

 व

 ole

 ata
 oe

 र  1970  में  राज्य  सरकार  और  विपणन  संघ  द्वारा ५
 पंजाब

 में  अधिप्राप्ति

 किए  जाने  वाले  गेहूं  प्रस्तावित  स्ट  लगभग <  34,400
 मीटरी  टन  गेहूं  क  थी  वाले  राज्यों  को

 |  शेष  cele  ¢  करने ने  के  लिए  पंजाब  में  ए पर्याप्त  प्रः

 l a g PHT Ca Ware a alata: ब

 मौजूदा  है  । भेजने  की

 कोड  he ज  त्योरस  फिक्स |  लिमिटेड  नः  ई  ली  में  उम्दा

 अगस्त  श्री  Yo  लोट  बारुपाल  :  कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री
 यह

 बता  कृपा  करेंगे  कि

 या  है  कि  मैसज  त्योरस  फिक्स  [Seat  ai
 कनॉट  सर्कस ने  एक

 उपदान  रोज
 नो

 hp

 भार
 So न्  तो  इस  योजना  का  क्यो  क्या  =

 इस  योजना  का  लाभ  पहुंचेगा  जो  इस  कम्पनी  में  पांच  त्री  तक

 कर  चके  हैं

 यदि  तो  इस  योजना  का  लाभ  प्राप्त  करने  के  लिये  कर्मचारियों  के  लिये  कितनी

 सेवा  निर्धारित  की  गई  और
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 Written  Answers  April  23,  1970

 soe

 (=)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  कुछ  कम्पनियों  में  va  कर्मचारियों  at  भी  उपदान  दिया  जाता

 है  जो  कम  |  है  त  द

 सि  मंत्री
 बैया

 )  :
 (  क  से  एक  जिसमें  मैसज

 प्योर  फिक्स  लि  दिल्‍ली  ट्र
 पया  गई  उपदान  योजना  के  अन्तर्गत  उपलब्ध  लाभों
 a

 का  ब्यौरा  पा  गया है  संतान है  ।
 ह  ०

 ers ट  सूचना  इस  समय
 उप

 द  क्यांकि  ड  मय  देश  में  उपलब्ध  उपदान

 cafes  ठग

 विवरण

 प्योर  डक्स  प्रा  लि०  में  ग्रेच्युटी  लाभ  योजना

 सख्या  वह  आकस्मिकता  जिसके  दय  उपदान  लाभ

 हो  जाने  पर  लाभ  प्राप्य

 ता

 (1)  2  (3)

 किसी  कर्मचारी  के  न्य  रूप  सेवा  के  प्रत्येक  पूर्ण  वर्ष  के  लिये  आधे
 से  सेवार  पुरुष  महीने  का  वेतन  या  बशर्तें

 के  लिये  मिलता  फि  बुल  राशि  15  महीनों  के  वेतन  से

 के  लि  न्  ay  नाव  अधिक  न  हो  ।

 हो

 सी  कर्मचारी  के  अगे  aq
 दरें  जो  ऊपर  !  में

 दी
 गई  हैं

 ।

 लिट  |  शारीरिक  अथवा  मा

 रूप  से  असमर्थ  होने  पर :

 चिक  गेदा-नियम
 तरा  सेवा-समाप्ति  AT

 कम्पनी
 की

 सेवा
 से  at

 हो  के  अतिरिक्त अन्य  प्र
 समाप्ति पर  बनी

 कम्पन  a  a  त्री-काल

 निम्न  अवधियों  a

 (1)  ag से  कम  कुछ

 त  aq  और  ससे  वहीं  दरें  जो  ऊपर  1  में  हैं  ।

 |  q
 कम्पनी  द्वारा  कामना  वहीं  दरें  जो  ऊपर  ।  में  हैं  ।

 रक  मानती  कि

 पर 3  लत
 ने  के

 थ कारण

 दुराचा  धोखा  देने  नहीं  ।

 के  कारण  किये  जाने  पर
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 लिखित  उत्तर 3  1892  (  )

 सिवाय  इसके  किं  ज जब  हानी
 इस  बात  से  सन्तुष्ट  हो  कि  ऐसी  सेवा  समाप्ति  कर्मचारी के

 नियंत्रण  से  बाहर  कारण  हुई  है  कसौटी  इस  सम्बन्ध  में
 कम्पनी  द्वारा

 दिया  जान व  है  |  ऐसी  सूरते
 में  लाभ

 ल व  होंगे
 जो  पर  1H  उल्लिखित  हैं  ।

 4,  कम  परनी  की  वा

 ने
 प

 _

 लाभ-प्रा  सेवा  प्र

 5  ay  ह  5  महीने का  वेतन  अथवा  मजूरी  ।

 5  वर्ष  से  अधिक  परन्तु
 10  महीने का  वेतन  अथवा  मजूरी  ।

 में  कम se  .
 —s  /+

 ls

 15
 महीनों

 का  वेतन  अथवा
 मारी  ।

 Implementation  of  Smal!  Farmers  Sc  aun च

 Chandrika  Prasad  Fill  —aVELLNIST  ood 7216.  ‘tas
 pleased  to  stat  के  के  and

 आ  be

 बहती  a
 (a)  number  of  di  cts  in  which  th  smal  Fat  ‘me  rs  ~Schem  is  going  to  be

 d

 1
 whether  the  said  scheme  would  be  implemented  in  Abadi ar  her  borde

 aie district  P.  also  ;  and

 (0D  f  the  Patel
 .

 whether  it  is  a  fact  that  the  recommendations  ssion  have

 not  मट्  implemented  and  whether  the  said  scheme  would  be  implemented  ina  e  Eastern

 dis  ricts of  U.P.  ?
 द  The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Communit)  clopment

 &  (  operation  (Shri  Annasaheb  Shinde)  (a)  The  final  decision  in  this  regard  yet  to  be

 taken  The  State  Government  is  taking  action  to  select  the  districts

 2

 The  State  Government  have  been  taking  action  to  implement  aed  ecommenda-

 tions  he  Patel  Commission.  Since  the  number  of  pilot  projects  for  the.
 evelopment tricts of Ut

 of
 Small  |!  rmers  is  limited  to  45  for  the  country  as  a  whole,  all  the  eastern  dis  sts  of  Uttar

 Prad  1may  not  be  covered  under  the  Small  Farmers  Scheme

 Import  of  Tractors  From  Russia  under  agrecment

 217  Shri  Bansh  Narain  Sin Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  refer  he
 reply  given  to

 Unstarr  Question  No.  1771  on  the  24th  November,  1967  by  the  Mini
 rider

 of  Industrial
 it,  Internal  Trade  &  Company  Affairs  and  state  ह

 अग  whether  Government  have  been  following  the  policy  of  in  ing  Russian
 tractors  instead  of  encouraging  the  indigenous  production  of  the  tractors  ;

 (0)  if  so,  the  reasons  therefor

 (c)  whether  there  is  some  agreement  with  Russia  about  the  import  of  trac  ;  and

 (d)  if  so,  the  broad  features  of  the  said  agreement  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  pment
 &  Cor  eration  (Shri  Annasaheb  Shinde)  (a)  and  (b)  No  Sir  Import  o  actors  18
 allowed  r  making  full  allowance  forthe  production  of  indigenous  trac  >  Tractors
 are  impo  from  U.S.  S.R.  intheH.  P.  range  of  12-20  and  50  There  )  indigenous
 production  ss  ractors  in  the  H.  P.  range  of  12-20.  In  the  ase of  50  H.  actors,  only
 a  very  small  ‘tion  of  the  overall  unsatisfied  et  by  import

 ae
 47
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 ill AS  agains  requirement  of  83,000  tractors  for 1  the  indigenous

 production  was
 Cu

 69-February,  70).  In  the  conte  of  increasing  and

 accelerating agr
 wel  in  the  country,  import  of  $  necessitated  to

 meet  the  g  uni  हद  ding  x  demand  farmers

 Tractors  from  Russia  as  also  from  other  E

 Poland, !'  mania,  G.  1).  R.  and  Czechoslovakia  are  imported  against  the  [
 ions  and  no  specific  agreement  has  been  concluded  with  Russia Plan  pr  aa

 Trade

 1)  Does  not  arise

 atta कर्मचारियों  के  लिये  अतिरिक्त  सामाजिक  सुरक्षा  योजनाओं  के  बारे  में  सरकार  क

 18.  sit  शशि  भूषण  :  कया  श्रम  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि

 बया  सरकार  का  विचार  अपनी  उस  वर्तमान  नीति  को  जारी  रखने  में

 व्यवस्था
 जजों  तथा

 स्वयं  कर्मचारियों  द्वारा  सामा  जक  सुरक्षा  योजनाओं  के  लिये  धनराशि  देने  व

 यदि  तो  क्या  सरकार  द्वारा  अपने  समाजवादी  उद्देश्यों  के  लिये  इस

 वारे
 में  afa-

 रिक्त  जि  मेदारी  लिये  जाने  की  संभावना  और

 )  क्या  सरकार  उन  लोगों  को  सांविधिक  आधार  पर  सामाजिक  सहायता  देने  a  f  कोई

 ड
 कानन  बनाने

 ह  का  विचार  कर  रही है  जो  अपनी  देखभाल  स्वयं  अपने  ही  स्थिति  में  नहीं हैं

 पम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  डी०  से  जो  श्रमिक  कम
 अ

 निधि  1952 के  तगत  आंत  हैं  और  ४  प्रतिशत  को  दर  से  भविष्य  ि  का ग  अंशदान

 देत  <a)  सरकार  ने  परिवार  पेंशन  व  जीवन  बीमा  की  एक  नयी  योजना  की
 ः

 घणा  कर
 ब

 दी  ९  |
 योजना

 की  रूपरेखा  संसद्‌  में  बजट  कागजों  के  साथ  रखी  गई
 नक  न्याय

 के  साथ

 a, की  <  '
 नामक  विवरणिका में  निहित  है  ।  भारत  सरकार  इस  नयी  योजना

 !  के  व्यय
 के  लिये

 आदान  द्ग  नरौरा  एक  कानून  बनाकर  इसे  लागू  किया  जायगा  |

 Non-reimbursement  of  telephone  Bill  of  Members

 of  Parliament  due  to  recovery  of  extra  charge  in

 absence  of  Telephone  Exchange  in  that  area

 १  TS)  Shri  Maharaj  Singh  Bharati  Will  the  Minister  of  Informa  ti पद  and  Broad-

 castin  ॥  Communications  be  pleased  to  state

 (  whether  it  is  a  fact  that  Government  have  decided  not  to  reimbur  ich  amount
 of  telep  16  bill  to  a  Member  of  Parliament,  who  wants  to  have  te  ्  hon  nection  at
 his  village  residence  where  some  extra  charges  are  recovered  per  call  as  cor  red  to  local ware

 iSSi- they  are  stated  to  be  lying  beyond  the  ‘local  whereas  such  amount  is
 to  Members  of  Parliament  having  telephones  in  those  areas  which  have  cle  ne

 ze ange  (generally  in  cities)  ;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  discrimination  in  extending  such  facilities  to  Member
 arltament  in  rural  and  urban  areas  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcastin  छू
 aad

 the
 De  tment.of  Communications  (Shri  Sher  Singh)  :  (a)  and  (b)  Sub-rule  0f  Ri  ule  4  of  the
 Hous  and  Telephone  Facilities  (Members  of  Parliament;  Rules  1956  as  nh a
 Housi  al

 on.
 by  the

 nd  Telephone  Facilities  (Members  of  Parliament)  Amendment  Rules  1!  ,  lays  down
 that  no c is  rges  shall  be  payable  by  a  Member  of  the

 Sabha
 in  res  pec  t  of

 Ul  r  usual
 and  rental

 of  «
 ॥  telephone  installed

 48  थ

 f  resi

 we wae are nee

 at  a  place
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 ्
 an

 selected  neg
 situa

 4७
 [1  1115

 consti
 1८:  Mer

 Member  shall
 be

 liable t  ny  pay  nect  fret
 ि  10Cal  (8115  made  ae  telephone

 during  a  ह  provided  that  ‘the  place  so  selec  ted  shall  be  within  the  area  ae
 t

 tion  of
 an  existing  गर  exchange.  Telephone  connections  at  places  lying  outside  e area of
 Operation  of  an  exchange  can  be  provided  on  the  private  account  of  Members  conce

 ned
 but

 nor
 stab

 In  respect  of  calls  made  therefrom  will  be  permissible  in  terms  of  the  af
 on  in  the  Rules.  onesie

 कलकत्ता  में  बिड़ला  समूह  को  कम्पनियों  के  प्रशासकीय  कार्यालयों  का  काय

 कि 7220.  श्री  गार्डलिगन  गौड़  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 क्या  कलकत्ता  में  बिड़ला  समूह  की  कम्पनियों  के  प्रशासनिक  कार्यालयों  बाहर

 दिये  >  ये  में  सामान्य  स्थिति  कायम  करने  के  लिये  पश्चिम  बंगाल  के  तत
 गन  उपमुख्य

 मन्त्री  श्र  ति  बसु  तथा  बिड़ला  बन्धुओं  के  बीच  कोई  बातचीत  हुई  और

 द (  fz  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  है  तथा  उसमें  क्या  निर्णय  कि  य े?

 था  पुनर्वास  मंत्री  डी०  संजीवेया )  जी  हां  ।

 बात
 तत  रही  ।  फिर  इस  मामले  में  राज्य  के

 शिकारी
 कार्यवाही  कर

 हैं  ।

 द

 ~~

 पीर  राजस्थान  सकील  के  क
 प्रतीक

 ब ति

 घूसखोरी

 तथा  भष्टाचार  किनारों

 ति  श्री  मीठा  लाल  मीना :  को  रोट

 ड  वि०
 नरसिम्हा

 राव  :  श्री  एन०
 पाए शिवप्पा

 श्री  घी०  ना०  देव :  =

 चना  तथा  प्रसार रा  कौर  संचार  मन्त्रों  यह  बताने

 ही

 +)  क्या  सरकार  को  डाक  तथा  तार  राजस्थान  ata
 किसके

 al

 अधिकारियों  के

 हि  घूसखोरी  आदि  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  इन  आरोपों  की  जांच  की

 गोरा ब

 scan सुचना  प्रसार रा  मन्त्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य
 meat

 (  प्री  शेर  (

 जी  हां  ।  डाक-तार  विभाग  के  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  विशेष  List
 संगठन  की  as  ts

 में  1969
 )

 और  1970  के  दौरान  1970  at  किए  गए  मामलों  की  संख्या इस  प्रकार है

 राजपत्रित  अधिकारी  3

 अराजपत्रित  कर्मचारी  61

 जप
 अधिकारियों

 के  विरुद्ध ती
 न  माम

 के  pepe  ए
 लों  में  से  विशेष  पुलिस  संगठन ने  एक  अधिकारी

 के  विरुद्ध  विभाग
 val  सफारिश  की  है  और

 तदनुसार  कार्रवाई  की  जा  रही  है
 ।  विशेष

 पुलिस  संगठन  शेष  की  अभी  छानबीन कर  रहा

 23.7  49
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 Report  of  the  Speech  Delivered  by  Minister

 Dod  and Agriculture e  at  Kanpur

 Shri  Meetha  Lal  Meena  Will  of  Food  and  Agriculture  be 722

 pleased  to

 vhether  Government’s  attention  has  been  d  to  anews  item  in  the  daily

 ‘Jagara  ed  the  9th  March,  1970  from  Kanpur,  wherein  exc  speech  delivered

 hit  luring  his  visit  to  Kanpur  have  been  given

 (b)  whether  the  language  and  expression  ascribed  |  excerpts  of  his

 -

 h,  as  quoted  in  the  news  item  are  correct ;  and

 (c)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto ‘

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Foc  Agriculture,  Community  Development

 and (  \a  es.  Sir. operation  (Shri  Annasaheb  Shinde)

 (b)  It  is  not  known  which  excerpts  of  the:  DE
 Minister,

 the  Hon’ble

 Mem  has  in  mind  It  may,  however  be  added  that

 respect  the  traders  are  not  correct

 र

 ascribed  to  him  in

 Does  not  arise.

 बाद  चन७ एक्सघ्र स  द्वारा  एक  सीलिंग  सेक्शन रू
 न

 जल  क  feu  एन
 लिये

 संचार

 मन्त्री  को  एक  संसद  सदस्य  द्वारा  लिखा  गया

 भरी ०  स०  कन्द  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  शौर  संचार  नदी  az  बताने  की  क्वीन

 नक

 क्या  पुरी-हैदराबाद
 एक्सप्रेस  द्वारा  एक  साइटिंग  सेक्शन  ख्  के  लिये  एक  संसद

 सदस्य ने  1  |  चार मन्त्री  को  एक  पत्र  लिखा  था  तथा
 इसके  साथ

 कोई  संलग्न पत्र  था  ;

 1  इस  प्त
 ी ग  सुचना  दिनांक

 8  1970  के  पत्र  डी०  जी०  पी०

 एन०  टी ०
 स

 या  1529  एम०  168  द्वारा  eS  ot र्

 1; ata

 यदि  तो  संलग्न  पत्र  में  क्या

 (7  क्या
 उक्त  संसद

 सदस्य

 कारण हैं
 और

 त
 ane  a  at  तो  उसके  क्या

 पत्र के

 के  आधार  पर  कया  कार्यवाही

 की  गई  2  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मन्त्रालय  तथा  संचार  fin  राज्य  मन्त्री  शेर

 जी  हां

 जी  हां  ।  18-4-68 को

 जनक  एक
 छापा  हुआ  ज्ञापन

 था  जो  कि  अखिल  भारतीय  रेल  डाक  वा  कर्मचारी  संघ
 श्रेणी  II  ी

 पए  नन्  की  जजा  सदा
 था |  इसमें

 बलनगीर  और  गर  से  और  तेजी  से  वितरण  के  लिए  45  अप
 46

 डाउन  पुरी
 नुभाग  खोलने  के  लिए  कहा  गया  था  ।

 50
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 वक्  स

 ae वास्तव  संसद  qe  य  का  qa  सिलगे  |  से  पह  ले
 ही  45  we  डाउन

 (7

 पर
 पुरी

 औਂ ह
 पार्ट  Hit 1 q ATs  परी  प  र  उत्तर  नहीं  दिया  जा

 sl
 ह

 त्
 कोरापुट  और  कोलाहाडी  जिलों  के  स्थानों  से  डाक  के  प्र  ण  और  वहां  डाक  के  घिर

 i

 गी  लाने  के  लिए  45  अप  46  डाउन  और  विजयनगरम  में  राज्य  पा

 सेवा  के  बीच  तालमेल  होना  जरूरी है  ।  इस  समय  इनके  बीच  कोई  तालमेल  नहीं है  ।  इसलि

 ह

 प्राधिकारी  उड़ीसा  को  कहा  गया हैं  कि  विजयानगरम-जयपुर  सेवा  जो  कि  अर

 ल

 ग

 ता  की  समय  सारणी  को  संशोधित  करें  ताकि  विजयनगर  में  45.  अप /  46  डाउन

 गाड़ियों  का  इससे  तालमेल  बैठ  जाए  ।  उड़ीसा  सरकार  को  इस  विषय  में  पत्र  भी  लिखा  गया  भय

 बनी
 रहना  प्राधिकारी  उड़ीसा  ने  समय  सारणी  बदलना  स्वीकार  कर  लिया

 आन
 प्रद

 eo
 ं  राज्य  परिवहन  प्राधिकारी  से  स्वीकृति  आनी  अभी  बाकी  है  ।  इस  मामले  पर

 निगरानी  रखी
 जा  रही

 2  |

 (2  af  ना  पूर्वी  रेलें  प्राधिकारियों  से  भी  निवेदन  किया  गया  है
 कि

 a
 व  5  46  डाउन

 रेल  गाड़ियों  के  डाक *
 डिब्बों  fas

 ले  जाने  के  बारे  A  अपनी  स्वीकृति  सूचित  करें  ।  उनके  उत्तर

 की  अभी  भी  प्रती ai
 थ

 के
 Loans  to  farmers  and  traders  by  Cooperati

 Banks  of  Madhya  Pradesh

 7224  Will  the  Minister  of  Food  ar  iculture  be  pleased
 to  state

 th (a)  es  of  the  cooperative  banks  which  have  advanced  loar  the  farmers
 and  the  trac  ८  in  Madhya  Pradesh  on  the  basis  of  godown  receipts  duri  ह

 e  last  three
 years  and  the  amount  of  loans  advanced  by  each  bank : ;  and

 (b)  in  case  no  loan  has  been  advanced  to  them,  the  reasons  therefor  ?

 Deputy  Minister  inthe  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Commun  evelopment
 and  C  peration  (Shri  D.  Ering) :  (a)  and  (b)  The  information  is  being  coll
 State  rnment  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha:  ected trom

 the

 रतीय  oy  चि  कित्सा  अनुसंधान  इज्जतनगर  के  अनुसंधान  सहायकों  को —

 राशि  का  भुगतान

 र
 225.  श्री  रा०  बुरा

 :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  के  कृपा  करेंगे कि

 आ
 क्या  यह

 सच
 है

 कि  भारतीय  पशु  चिकित्सा  अनुसन्धान  <  नगर के  कुछ
 अनुसधान  सहायकों  को  वर्ष  1965  में  तदर्थ  आधार  पर  सलेक्शन ग्रेड  दिया  क  और  उसे  हाल  में
 स्थायी  कर  गया

 ड  द

 कि

 ल  सहायकों को  aa  TEMETY  AS  जाने  से  मिलने  वाले
 वेतन तथा  भत्त

 राशि  का  अ  भ ्
 हगा

 यदि  हा ंफ  के  क्या  कारण  और

 51
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 mn  .  geab
 काकरा पों  को  बकाया  राशि  का  भगतान  करने  और  कितना सबात  कम चार

 लगेगा ?

 ह
 सामुदायिक  विक़ास  तथा  सहकारिता  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रेणी

 शिंदे  से  यह  सच  है  कि  भारतीय  oy  चिकित्सा  अनुसंधान
 ट 2

 जत नगर

 के  नू  छ  अनुसंधान  सहायकों  को  1964  में  अनुसन्धान  सहायक  श्रेणी
 अराजपत्रित

 ं  पर  325-575  रुपये  के  वेतनमान  में  अस्थाई  आधार  कृषि  विभाग  की  विभागीय  प्रो

 मति  श्रेणी  11  की  मंजूरी  लिए  बिना  नियुक्त  गया  था  ।  1964  से  वेतन  तथा  भत्तों  की

 काया  राशि  की  अदायगी  के  आदेश  जारी  नहीं  किए  जा  सके  ।  क्योंकि  एक  तो  कृषि

 विभाग  की  विभागीय  समिति  कुछ  समय  तक  इन  प्रस्तावों  पर  विचार  नहीं  कर  सकी  थी  और

 असर  वित्त  मन्त्रालय  से  कुछ  स्पष्टीकरण  प्राप्त  होने  शेष  थे  ।  विभागीय  प्रोन्नति  समिति  की  बैठक  हो

 और  वित्त  मन्त्रालय  से  स्पष्टीकरण  भी  प्राप्त  हो  चके  हैं  ।  सम्बन्धित  स्टाफ
 क

 तन  तथा

 भत्तों  बकाया  राशि  की  अदायगी  के  लिए  7  1970  को  आवश्यक  आदेश
 जारी

 कर  दिए

 गए  हैं  ।  क

 जमशेदपुर  के  इंजीनियरी  कर्मचारियों  को  परे  करना  ्
 थ

 _  7226.  श्री  भोगेन्द्र  का  श्री  रवि

 ~
 कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा

 (>  म  गी  neces

 क

 1970  को

 णी  से  प्रसारण  करके  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  जमशेदपुर  ता इताल  करने  वाले

 गई  थी

 री  कर्मचारियों  को  परेशान  नहीं  किया  जायेगा  जिसके  परिणामस्वरूप

 द

 समाप्त  हो

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  तीन  महीने  बीत  जाने पर  थी  टेलको के  चोरियों  तथा

 ी  के
 15  कर्मचारियों  को  अब  तक  कार्य  पर  वापिस

 नहीं
 क

 यदि  तो  यह  सुनिश्चित करने  के  लिये  क्या  की  गई  डक  उन्हें  अपने
 काम  वापिस  आने  की  अनुमति दी  जाये  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  (aq  डी०
 :  राज्य  मन्त्री द 1  द्वारा  की  गई  अपील  की

 1970  को  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  गई  थी

 ख  T )  और
 यह  मामला  राज्य  के  क्षेत्राधिकार  में

 ‘  Production  of  Ballabhnagar  Agricultural  Farm  Under  है  ipur  niversity

 द  227.  Shri  Onkarlal  Bohra  Will  the  Min  f  | द  culture  be  pleased
 to  state

 =

 (  a  he  production  of  Ballabh  cultural  Farm
 during  the 1) th : last  th  ree

 years  ;  ener  एकक

 (b)  the n  rae  ec  cir  working  in  the  said  farm  and  their
 pay-scales,  category-  wise ;

 (c)  the  details  of  profit  or  loss  in  the  said  farm  during  the  last  three  years  ;  and
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 SS

 (d)  the d et:  ails  of  the  future  scheme  for  its  dev

 The N Ainister  of  State  in  the  Ministry  of  Food  tunity  Development

 and  Coope
 cted  and

 tio on  (Shri  Annasaheb  Sinde) :  (a)  to  (d)  The  requisite  infc
 formation

 i is  being  colle-

 ill  be  placed  on  the  Table  of  the  Sabha  in  due  course

 Use  of  Tractors  for  Non-Agricultural  Purposes  ्

 7228.  Shri  Maharaj  Singh  Bharati:  Will  the  Minister  of  Food  and  griculture
 be

 pl  82560  0  state
 >

 (a)  whether  Government  are  aware  that  thousands  of  tractors  have
 ‘been

 engaged

 on tr  port  work  instead  of  agricultural  works ; ;  and

 (b)  if  so,  whether  Government  proposed  to  impose  restrictions  on  the  use  of  trac-

 tors  for  purposes  other  than  agricultural  keeping  in  view  the  heavy  shortage  of  ctors
 for  agricultural  purposes  ?

 Dey.  and The  Minister  of  Statein  the  Ministry  of  Food,  Agriculture  Communit

 operation  Shri  Anna  Saheb  Shinde)  (a)  Tractors  are  used  by  farmers  for  tr  porting
 Itural  and  allied  produce  besides  sowing  and  other  essential  farming  rations

 Tt  are  also  used  for  transporting  compost  by  Municipal  Committees  etc  रहे  ors  are

 not  nerally  engaged  on  transport  work  other  than  for  agricultural  purr  ses  on  any
 ble  scale appr

 )  In  view  of  the  position  indicated  at  (a)  above,  Government do  s  not  contem-

 plate  any  restri  ction  on  the  use  of  tractors  for  purposes  other  than  agricultt  11

 ्  ग्रामीण  सम्बन्धी  वेक टापे या  समिति

 ee  2 9.  की  छुपा  करेंगे बी  वीरेन्द्र  कुमार  शाह :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्रों  यह  बत

 कि

 on
 क क्या  यह  सच है  कि  odie  ऋणी  सम्बन्धी  वें कटा पया  समिति  न ेa  हमारी

 ग्रा मीरा  ऋण  व्यवस्था  में  समय  पर  ऋण  की  अदायगी  न  होना  अत्यन्त  चिन्ता  का

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उक्त  समिति  की  राय  में  समय  पर  लगा
 क  न  होने

 A
 कारण

 कि  ऋणी  देने  वाली  समितियां  उत्पादन-प्रधान  का  |
 दशा  नहीं  देती  हैं

 af  उपर्युक्त  भाग  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  सरकार  इस  समिति

 से  सहमत  और

 AT * ise ; a (a) at

 )  इस  श्रुति  के  निवारण  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय

 oe  :  अखिल  भारतीय  ग्रामीण  ऋण  समीक्षा  समिति  ने  कहा  है  क  ग्र

 में  र
 मग  पर  ऋण  की  वापसी-अदायगी  न  होना  भी  चिता  का  एक  विषय  |

 व्यवस्था

 )  इस  समिति  की  रिपोर्ट  में  कम  वापसी--अदायगी हे
 बल्कि

 कारों में  से  एक

 दोषयुक्त  ऋरादायी  नीतियां  बताई
 गई  है  ह  दि

 गो  समिति  की  रिपोर्ट  ' अतिथियों के  जो  विरासतों  किया  गया  है  उससे

 सरकार  मोटे  ait  नदी  सहमत  ड  |
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 राज्य सरकारों से  निवेदन  किया  गया  है  कि  वे  समितियों के  प्रबन्ध  और  उनके  कार्य

 के  पर्यवेक्षण
 vas  ने  के  लि  ए  सामान्य  -  उपाय  करने  के  अतिरिक्त

 निम्नलिखित
 विशिष्ट

 कदम  भी  ee

 (1  कायों  का  वर्गीकरण  जान-चुभ  कर  रखे  गए  और  जान-चुभ कर  न  रखे
 गए

 के  रूप में

 किया  जाना  चाहिए  |

 जहां  योजना  में  निर्धारित  शत  पूरी  होती ह  aaa  के
 ः  = मामलों  में  स्थिरीकरण  योजना  के  अन्तर्गत  5113.0  कालीन  ऋणों

 में  परिवर्तित  करने  के  लिए  शीघ्रता से  कार्यवाही  की  जानी  और  न्य  योग्य

 मामलों
 में  अवधि  बढ़ाई  जाए  ।

 क

 न  द्वारा  प्रतिरोधक  उपायों  की  जो  व्यवस्था  की  गई  उनके
 माध्यम  ह  उन

 og  जो  जान-चुभ  कर  बकायादार  बने  के  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  की  जानी

 ए  |  विवादों  तथा  निष्पादन  आकृतियों  का  निपटान  तुरन्त  किया
 जार ी

 ड

 ।

 |  |

 icy)
 ह य  बैंकों  को  उन  समितियों  के  बका

 सदस्यों
 दू  सी

 .  लिए  कानूनी  प्राधिकार  दिया  जाना  चाहिए  जो  वसूली  के  लिए  समय  A ron
 bake

 कदम
 नहीं  उठाती  हैं  ।

 अतिदेयों  वाले  सहकारी  बैकों  के  अन्तर्गत  के  क्षेत्रों  में  विशेष वर  न  कर्मचारियों (5)

 नियुक्ति
 की  जाए  |

 क

 '
 पुनर्वास  औद्योगिक  कलकत्ता  के  लिए  केन्द्रीय  ऋण  की  a

 करो

 72  ).  श्री  बे०  Ho  दास चौधरी  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री य  बताने की  दर्पा  करेंगे  कि
 :

 नवं केन्द्रीय  सरकार  ने  पुनर्वास  औद्योगिक  के  लिये  उसकी  कार्यकारी

 पूंजी के  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  ने  हाल  में  कोई  ऋण  मंजूर  किया  और

 यदि  तो  कितना  तथा  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ल तथा  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भ

 दी

 अजाद  A (e

 हां  ।  ars

 (=)
 प

 फरवरी  1970  में  निगम  को  15  लाख  का  ऋणी  ae  गया था  ।  इस

 ऋणी को  नने  की  तिथि  के  दो
 वर्ष  बाद

 की
 वार्षिक  दर  के  ब्याज  सहित

 erat  जाना है  ।

 कारगिल  में  पशु  चिकित्सालय

 1.  श्री  कुशोक  बाकला :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की

 -

 कया  यह  सभ  है  कि  कारगिल  में  कोई  पशु  frome QQrTagey 4  ae Tel 8) r ani इस  सम्बन्ध  में  सरकार  कब  तक  आवश्यक  व्यवस्था  कर  कीथ

 सामुदायिक  विकास  कौर

 तहर
 मन्त्रालय  मन्त्री  (  श्री  श्रण्णासाहेब

 शिन्दे  )  कारगिल  में  एक  पशु  चिकित्सालय
 जून

 है

 al प्रशन
 कही  हता
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 |... ह
 डाक  सीनियर  सुपरिटेंडेंट  के  विरुद्ध  शिकायत

 7232.
 थी

 जा  ज  फरनेन्डीज  :  क्या  प्रसारण  और  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 an  sont  Cum
 या  उन्हें  रांची  के  सीनियर  सुर्पारटडें

 तक

 इस  आशय  की  कोई  शिका

 यत  मिली  उन्होंने  कुछ  आपत्तिजनक  बातें  कही  हैं

 tis  तो  वह  शिकायत  क्या  है  ;  औ

 स  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई
 है

 ना  श्योर  प्रसारण  मन्त्रालय  तथा  संचार  far भाग  में  राज्य  मन्त्री  शेर  :

 ल
 (  यह  शकायत  रांची के  डाकघर  प्रवर  arerre

 द्वारा  गांधी  डाक-तार

 महानिदेशक  और  बिहार  के  पोस्टमास्टर  जनरल  के  विरुद्ध  क  कतिपय  पत्ति जनक  बातों  के

 r सम्बन्ध में  sei  ला

 जांच-पड़ताल  करने  पर  ये  आरोप  निराधार  पाए  गए  |

 Anti-Hindi  Policy  of  Delhi  Telephone  Department

 4933.  Shri  Meetha  Lal  Meena  Will  the  Minister  of  "६५  ation  and  Broad-

 casting  and  communications  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Shri  Sanwal  Das  Gu
 Chairman

 of  the  ‘Angresi

 Hatao  ena’  (Delhi)  has  said  about  the  anti-  Hindi  policy  ‘of  th  eD  relephone  Depart-

 ment
 that  this  Department  does  not  reply  to  letters  written  in  Hindi

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  he  has  warned  to  launch  an  agitati  1  against  such

 an  itude  of  the  said  Department  ;  and

 (c)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  an  in  the
 yartment  of  Communications  (Shri  Sher  Singh)  (a)  &  (b)  Yes,  Sir

 (c)  || व  is  not  a  fact  that  Hindi  letters  are  not  replied  to  Instructions  ha  already
 ber  issued  to  the  Delhi  Telephone  District  to  reply  all  Hindi  letters  in  Hindi  €  provi-

 $i0ons  f  the  official  Language  Act  and  the  Instructions  of  the  Ministry  of  Affairs

 re  ling  progressive  use  of  Hindi  in  the  work  of  the  Union  Govt.  are  being  ented

 as  is  practicable  in  all  offices  of  the  Deptt.  Specific  cases  of  violation  ca!
 fo

 01060

 111  co  f  brought  to  the  notice  of  the  Deptt.  Shri  Sanwal  Das  Gupta  ’s  compla  this

 re  s  being  investigated.

 कृषि  आयोग  में  रिक्त  पदों  पर  नियुक्ति

 7234,  श्री  बाबूराव  पटेल
 :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 सो  कि

 ')
 हिन्दुस्तान

 कृषि  आयोग  आदि  सरकारी  उपक्रमों  में  कई  म
 दीनों  से  कई  रिक्त

 पदों  पर  नियुक्तियां  करने के  क्या  कारण  हैं  ;

 पच  है  कि  afr  कृषि
 दिये

 if  के  निर्णय की  घोषणा  अगस्त

 19609 में  कर  दी  गई थी  कर्म  वे क  बार  अभी  तक  अन्तिम  fot  नहीं किया  गया
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 ate
 a  तो  विलम्ब  के  कारण

 nz  थ

 (a) =

 क्या  इस  प्रकार  के  विलम्ब  से  सहकारी  उपक्रमों  के  कार्य  में  अकुशलता  नहीं  आती  है  !

 सामुदायिक  विकास  कौर  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रवण

 =

 सरकारी  उपक्रमों  के  निदेशकों  के  मण्डलों  को  अधिकार  होता  है  कि  वे

 शकों  ह  सम्बद्ध  एककों  के  महा प्रबन्धकों  के  उच्च  पदों  को  छोड़कर  सभी  पदों  पर  नियुक्ति  q

 कते  हैं  ।  पहली  1970  को  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  सरकारी  उपक्रमों  के  लगभग

 50  उच्च  पदों  में  से  केवल  18  पद  खाली  थे  ।  प्रशासन  मन्त्रालय  इन  पदों  के  लिए  अपेक्षित  स्वरूप

 अनुभव  आदि  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  उपयुक्त  उम्मीदवार  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयास  कर  रहे
 थे

 छ
 मामलों  में  यह  निकाय  किया  गया  है  कि  प्रशासनिक  कारणों  से  कुछ  समय  के  लिए  इन  पदों

 को

 गया  ह रा  जाये
 ।

 इन  पदों  में  से  कुछ  जिनमें  उपरोक्त
 18  पद

 भी  शामिल
 भर  दिया

 Ty

 कृषि  आयोग  स्थापित  हो  जाएगा  तो  वह  केन्द्रीय  वेतन  प्रशासन  सुधार
 रा

 रा
 श्रम  आयोग  आदि  जैसा  एक  राज्य किय  उपक्रम  नहीं  ।  a

 थ
 ब

 तथा  अध्यक्ष  तथा  आयोग  के  सदस्यों  की  नियुक्ति  सम्बन्धी  माम  पर  विचार

 हा  है  ।  सरक।र
 को

 यथासम्भव  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने
 के  को  कहा

 किन्तु  उसकी  स्थापना  की  तारीख  से  दो  वर्ष  का  समय  दिया  गय

 पह  पुर्णतः  मानने  योग्य  बात  है  कि  सरकारी  उपक्रमों  के  मुर  को  लम्बे समय  के
 द

 लिए  अनुचित  रूप  से  खाली  नहीं  रक्खा  जाना  चाहिए
 |

 भारतीय  शेरों  के  शिकार  पर  रोक  लगाने  के  लिये  उपा ्

 7236.
 डा०  कर्मी  सिह  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा करेंगे कि  :

 उनकी  सखर

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  मनमाने  TH  से  शेरों
 का  शि

 करें

 जान ेके  कारण

 बहुत  ही  कम  रह  गई
 ह

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रकृति  तथा  प्राकृतिक  संसाधनों के  संरक्षण  के  अस्तर  तटीय संघ  ने

 नई f
 ली  में  हुई  अपनी  द्विवार्षिक बैठक  में  शेरों  का  शिकार  तीन  वर्ष  की  प्रायोगिक  अवधि

 द  करने  की  सिफारिश  की  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  कर

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  राज्य  मन्त्री
 श्रण्णासा

 ब

 जी  हां
 ।

 सरकार  को  देश  में  शेरों
 की

 संख्या  में  कमी  होने  का  cit  यह
 he

 क  न
 होगा  कि  शेरों  के  विषय  में  एक  विषम  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  क्योंकि  इसकी  ठीक-ठीक

 स्थिति
 का

 निर्धारण
 करने  के  लिए  कोई  गरना  /  परिस्थिति  का  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।

 _  जी  नहीं

 ।

 प्रकृति  तथा  प्राकृतिक  संसाधनों  के  संरक्षण  mercies
 स्

 ने  नवम्बर 1969
 में  नई  दिल्‍ली  में  हुई  अपनी  सामान्य  सभा  और

 तकनीकी  बैठक  में
 उन  देशों  से

 ee  लता  सिफारिश  की

 थी
 कि  जब

 तक कि  इस  पशु

 हु  वीणा
 qe  नहीं हो
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 जाते  कौर  pes  बार ेमें  ठीक  स्थिति
 का

 पता  नहीं

 लग  जाता
 पशु  के  वध  की

 मोहलत  घोषित  नहीं की  जा  सकती  भा  ने  कोई  विशेष  वधि  नियत  न

 णी  समिति  क ेnt
 7) 3 3

 1970  को  हुई  भारतीय  वन्य  प्राणि  मण्डल  की  का

 दूसरी  बे बैठक  में  ga  सिफारिश  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  था  और  यह  सिफ

 ae a a of

 की  गई  थी  कि

 पहली  जुलाई  1970  से  5  ay  की  अवधि  के  लिए  शेरों  के  शिकार पर  पर्ण  प
 से  प्रतिबन्ध  लगा

 दिया  जाए और  इसके  राज्य  सरकारों  को  उपयुक्त  सलाह  दी  गई  है  ।

 दिल्‍ली  टेलीविजन  के  घिसे-पिटे  कार्यक्रम

 793  श्री  बाबूराव  पटेल :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  और  संचार
 मंत्री

 यह  बताने  की

 कपा  करेंगे कि  :
 ्

 नई  दिल्‍ली  टेलीविजन  द्वारा  घिसे-पिटे  कार्यक्रम  देने  का  क्या
 क
 re  हैं

 ;  और

 दिल्‍ली  में  टेलीविजन के  कार्यक्रम  लगभग  कितने  लोग  देखते  हैं ?

 लि Tal  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  कौर  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ०  कण०

 हना  सही  नहीं  होगा  कि  टेलीविजन  के  कार्यक्रम  घिसे-पिटे  होते
 कार्यकर्मों  में

 कई
 यह

 रुचिपूर्ण  सूचनात्मक  फीचर  होते  हैं  जसे--विज्ञान  वे  दान

 आफ  दि  के  '  दर्शन

 “

 =

 प्रोग्राम  फीचर  फिल्म  ष्  दि-इत्यादि  ।.

 af

 heal

 घरों  में  देखने  वाले  नन
 काम

 थी
 थि

 में  देखने  में  वाले  —  नथ  2,00,000

 केन्द्रों  झ  उन  बाल  18  000

 me के  कर्मचारियों  के  वेतन  तथा  दत्त  पर  व्यय ही

 7237  श्री  यज्ञदत्त  शर्मा  शी  जय  ह
 नों  हरदयाल  दक्षिण

 वाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  व  =  करेंगे  कि

 सूरतगढ़  केन्द्रीय र  के  कर्मचारियों  के  वेतन  तथा  भत्तों  पर  औसतन

 कितना  वार्षिक  खरच  आता  है  ;  और

 इस  फार्म
 की

 कार्य  प्रणाली
 को

 सुव्यवस्थित  बनाने  के  लिये  क्य  कार्यवाही की  गई
 ई  है

 arta  ह
 फार्म  मुनाफे  में  चले

 द  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  नी  (att  अण्णा साहेब
 केन्द्रीय  राजकीय  फार्म  सूरतगढ़  के  वेतन और

 भत्तों  प  963-64  से  1967-68  तक  अर्थी  eal
 ग  वार्षिक ८  य  12.01,8  24.00

 रुपये था  ट  968-  झक  |  70  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  और

 सभा पटल  पर  रख  गायें

 23.8
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 "~~

 cay  दी  स्थापना के  समय  1956  से
 ही

 1967-68  तक  फार्म  में  किसी  प्रकार

 की  हानि  र  हुई ।
 12

 वर्ष  की  इस  अ  धि  में  औस नेता  लाभ  होता  र
 1  )  /- 58-69  के  लेखे

 को  afro  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 ft  1969  अन्य  बातों  के  साथ  फार्म  का  प्रशासन  सार्वजनिक

 भारतीय राजकीय  फार्म  लिमिटेड को  सौंप  दिया  गया  था  i  निगम ने  काम

 अधिकार  में  लेने  के  उपरान्त  फार्म  की  कार्य  प्रणाली  का  अध्ययन  करने  के  लिये  शीघ्र

 की  स्थापना  की  ।  इसकी  सिफारिशों  के  फार्म  में  37  पदों  को  किसी

 ं  को की  छंटनी  किये  बिना  समाप्त कर  दिया  गया  है  ।  जब  कभी  आवश्यकता  होगी  कुछ  और

 त  कर  जायेगा  |  मशीनों और  फालतू
 gat  की  कुछ  मदों

 को
 अधिशेष  घोषित

 और  उनके  निपटान  के  लिये  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।  निगम  फार्म  की  कार्य  प्रशाल

 =  का  निरन्तर  अध्ययन  कर  रहा  है  और  1969-70  में  चालू  वर्ष  के  दौरान  सूरतगढ़
 फार्म  से लाभ

 प्राप्त  ने  की  आशा है  ।

 Dailies,  Bi-weeklies  and  Books  published  by
 Information  and  Broadcasting  Ministry

 7238  Shri  Molahu  Prasad  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting

 and  Communications  be  pleased  to  state  the  year-wise  number  of  Dailies,  bi-week]  weekly
 fortn  ightly,  monthly,  half  yearly  and  yearly  publications  and  books  publi  ed  by  his

 Mini  istry  during  the  last  three  years  and  the  number  of  those  which  were  blished  in

 and  also  of  those  which  were  published  in  Hindi  as  also  the  price  an  ource  of

 ation  of  each  of  them  ?
 os

 Tho  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  the

 म  partment  of  Communications  (Shri  I.  K.  Gujral)  The  requisite  information  is  g  11  111
 attached  statements  (Placed  in  Lietrary.See  No.  LT-3286,  70]

 Action  Taken  Against  Newspapers  for  Publication  of  False  News

 7239.  Shri  Malahu  Prasad  Will  the  Minister  of  Information  and  छिप  \dcasting
 Communications  be  pleased  to  state  the  complete  details  in  regard  to  the ब  ature  of

 acti  taken  ineach  case  against  the  varions  newspapers  onthe  charge  publishi  ng
 fals  ews  during  the  last  three  years  separateiy  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting त ree
 Dep  ment  of  Communications  (Shri  I.  K.  Gujrab  The  information  is  being  col  lected

 ill  be  laid  on  the  Table  of  the  House

 Allocation  and  Expenditure  on  Digging  Wells  in  States
 i.

 1240.  Shri  Molahu  Prasad  Will  ihe  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleas  ed
 to  st

 (a)  the  yearwisefamount  allocated  and  spent  by  Central  Government
 stent as  also  by  the  State  Governments  during  1967-68,  1968-69  and  1969-70  under  tt  scheme

 for  d oT  ging  wells ;  and

 7
 b)  the  results  achieved  therefrom  ?

 Ene
 Minister  ण  State in  the

 Ministry
 of  Food,  Agric  ulture,  Community  evelopment

 &  Coopera  n  (Shri  Annasaheb  Shinde) :*  (a)  Cer  ]  ASS  Stat  ot  allocated
 scheme-wi  During  1967-68  and  1968-69  Centrz  Star  pr  inder  various

 |  ह  ि sub-heads  rch  as  minor  Tr  since  the  Central  assistance  is  to  be

 38
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 फैन
 related  to  the  Annual  Plan  asa  whole  Separate  State-wise  figures  for  allocation  and

 expenditure  on  the  scheme  for  digging  of  wells  are  not  available

 (b)  Then  f  dugwells  completed  during  the  years  1967-68  to  1969-70  is  given
 in  the  Statement  1  (1  this  House

 Statement

 Num  ers

 51.  No  चादर  _  No.  of  dug  wells  sunk  during
 1967-68  to  69-70  (Anticipated)

 Anhra  Pradesh  38935

 Assam  N.A

 Bihar  42307

 Gujarat  67987

 Haryana  6387

 Jammu  and  Kashmir

 Kerala  400

 Madhya  Pradesh  75362

 Maharashtra  78435
 36500 10  Mysore

 11  Nagaland
 12  Orissa  464

 1800 13
 Ra
 Punjab

 14  27840
 15  Tamil  Nadu  46266

 16
 Uttar  P Pradesh

 190524

 17  West B  N.A

 10  613207

 liture  Under  Scheme  for  Rural-Man-Power

 ‘iM  lahu  Prasad : 7241  Vill  the  Minister  of  Food  and  Agricuture  be  pleased
 to  state

 tec  a  de  by  G  wise  as  also  by he  yearwise  amount  allo

 the  State  vernments  durin:  1967-68,  1968-69  n  11.0  U  heme  for  rural

 manpowe.  nd

 al  he  results  achieved  therefrom  ?

 है है  Deputy  Ministrer  in  the  Ministry  of  Food,  Agricut  y  Development
 and  Co  11.0  rtion  (Shri  D.  Ering) :  (a)  and  (b)  Information  is  being  d  and  would  be

 laid  o  Table  of  the  House.

 ह
 राज्यों  में  बेरोजगारी  और  अ्रपर्याप्त  रोजगारी

 e  ry  42.  श्री  शशि  waar  श्री  जी०  वाई

 ra  क्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 क

 आकड़  क्या

 भारत  में  इस  समय  कितनी  बेरोजगारी तथा  अप
 प्त  रोजगारी  है  तथा  इसके  राज्यवार

 नया 3 इन  अनुमानों

 3
 के  y }

 (7)  किस  कोटि  के के  लोग  इससे  अधिक  प्रभावित हैं  तथा  इस  स्थिति  का  सामना  करने  के क

 लिए  ata
 म

 पका  नौग इससे : गाए गए हैं ;  और
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 Written  Answers  Vaishakha  3,  1892  (Saka)

 a
 ee  Jaen  ee

 तर  न्द्रीय  सहायत नता
 को

 साना  को
 निश्चित  करते

 समय

 इए  aa लिक  है
 i

 स  तथा  पुनर्वास  मंत्री  डी०  संजी वे या )  से  यथा तथ्य  जानकार  बध

 तहा  रोजगारी  की  स्थिति  का  सभी  पहलुओं  से  अनुमान  लगाने  और  उसे  दूर  करने  के  प्र

 तरीकों  का  सुझाव  देने  के  लिए  विशेषज्ञों  की  एक  समिति  शीघ्र  ही  नियुक्त  की  जा  रही  है  ।

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  विभिन्न  विकास  कार्यक्रमों  द्वारा  बड़  पेमा  त  पर

 नियुक्ति  अवसर  जुटाये  जाने  की  संभावना  है  ।  इनमें  छोटी  भूमि  स्

 गांवों
 च न

 बिजली  डेरी  ग्रामीण  व  लघु  आवास  व  नगरीय
 लिवर

 श्रम  प्र
 योजनाओं पर  अधिक  बल  दिया  गया है  ।  क़षि  विकास  की  रफ्तार में  होने  वाल

 तरता
 गत  ऋण  की  अधिक  मात्रा  में  सरकारी  क्षेत्र  की  विभिन्न  प्रायोजनाओं

 थ  योजन  में  वृद्धि  और  छोटे  कृषि  आश्रित  सिंचाई  सुविधा  ं  से

 वॉच

 त

 भ
 भूमि  पर  खेती  व  ग्रामीरा  धंधों  जैसे  विशिष्ट  कार्यक्रमों  को  अधिक  महत्व  दिये  जाने

 ्
 नियुक्ति

 अवसर  मात्रा  में  अधिक  वृद्धि  होगी  ।

 समिति चौथी  योजना  में  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  राष्ट्रीय  विकास  परिषद

 द्वारा  fa ‘  त  मानदण्डों  के  आधार  पर  बांटी  जाएगी  ।  केन्द्रीय  सहायता  की  मात्रा  निर्धारित  करते
 री  समेत  प्रत्येक  राज्य  की  विशेष  समस्याओं  को  भी  ध्यान  में  रखा समय

 तरे रोजगार

 उपक्रमों  के  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  के  भाग  लेने  की

 7242
 sty  शशि  भूषण :

 कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह
 बताने  की ट  पा  करेंगे  कि  :

 afi

 द्वारा  उपक्रमों के  प्रबन्ध  में  भाग  लेने  की
 योजना  के

 ध ्  श्रम  मंत्रालय

 का  क्या  le

 af  भविष्य  यह  योजना  सीट-स्वामी  ्य  देने  tal  है  तो  उसका  art

 क्या है  ;  औ  ye  ध

 क

 यदि  अपनी  संचित 9
 arferrr गा  सिधि प्रश्न AM

 निधि
 को  मदद

 से  उस  उपक्रम
 जिसमें

 वे  काम कर  रहे  हिस्सेदार  बनने  वाले  हैं  तो  उनकी  cal

 किस  प्रकार  आश्वासन  दिया  जायेगा  ?

 मा

 सामाजिक  सुरक्षा  का

 तथा  पुनर्वास  मन्त्री  डी०  :  प्रचन्ध मे  द्वारा  भाग  लेने

 की  हस्बे  योजना  अधिक  अच्छी  प्रगति कर  सकती  थी  ।

 :

 और
 इस

 समय
 इस

 प्रकार  की
 कोई  योजना  नहीं  है

 है

 ।

 पढ  faua

 विचाराधीन

 कृषि  श्रमिकों  के  रहन-सहन  wie  कार्य  की  स्थितियों  को  सुधारने  का  os

 72.44  =  भूषण :
 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  पतन  क  करेंगे कि  :

 कया  विभिन्न  योजना
 र-बार  कृषि  श्रमिकों  के  सम्बन्ध  में  जांच

 जाने  पर  भी  कृषि  श्रमिकों के
 सुधारने  के  लिए  वास्तविक

 60
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 कार्यक्रम  अभी  तक  बनना  शेष  है  यदि  तो  aaa  योजना
 में  उनके लिए  क्या  व्यवस्था है

 और

 re

 पीन  है  ? an  कोई  ठोस  प्रस्ताव  विचार

 _  श्रम  तथा  पुनर्नावस  मंत्री  डी०  आर

 ह

 का  विषय

 द्  ग्राम  में  आधिक 7  तय  के  क्षेत्राधिकार में  आता  है  ।  तथापि  ag  उल्लेखनीय है
 स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  मु  में  किए  गए  विकास  कार्यों  से  कृषि  श्रमिकों  को  भ  लाभ

 हुआ र भा प कों भ कन्द दि
 ह्

 |
 पिछड़ी

 जातियों  और  अनुसूचित  जातियों  एवं  आदिम  जातियों  के  लिये  बनाई  गई  विशेष  योजनाओं

 में  जोकि ग  उनके  लिए  कुछ  लाभों  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  ग्रामीण  जनशक्ति  योजना  का  लक्ष्य

 के  अंत  में  शुरू  की  गई  थी  और  1968-69  के  अंत  तक  केन्द्रीय  योजना  के  रूप  लती

 मंदी  के  समय  कृषि  श्रमिकों  के  लिए  अतिरिक्त  रोजगार  अवसरों  की  व्यवस्था  |

 रोजगा  की  व्यवस्था  करने  के  यह  कार्यक्रम  विकास  के  लिए  निम्स  स्तर  के  निर्मा  कार्यों

 में  ला  |  गया सिद्ध  हुआ  |  यह  कार्यक्रम  1-4-1969  से  राज्य  के  क्षेत्र  में  स्थानांतरित  कर

 as

 अन्य  जिसे  ग्रामीण  आवास  योजना  कहा  जाता हैं  1957  में  केन्द्रीय  प  के

 चालू  की  गई  परन्तु  तीसरी  योजना  में  इसे  केन्द्र  द्वारा  सहायता  प्राय  ना  बनता

 दिया  माना  गया  । रं  राज्य  योजना  सीमाओं  के  अत्यन्त  इसके  लिए  व्यवस्था  करना  आव

 लय प्रीतम  मजूरी  1948  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  या
 र्स

 उसके  र  के  अन्तर्गत  चलाए  जाने  वाले  कृषि  उद्दोग  में  नियोजित  14  हाल हो  में

 न्यूनतम
 म
 त

 दरें  निर्धारित  /  संशोधित को  हैं  ।

 य  श्रम  आयोग  ने  कृषि  और  ग्रा मीरा  श्रमिकों  की  मारने  के  सम्बन्ध  में

 कुछ  सिफारिशें  की  हैं  ।  ये  सिफारिशें  विचाराधीन  हैं  |  ो

 गन्ने  के  समय-निर्धारण  के  सम्बन्ध  में  कोयश्बट्र  नस्या  था  के  विचार

 7245.  श्री  रखी  राय  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि
 Ae  c  अ

 कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या
 यह  सच

 है  कि  प्रफुल्ल  आयोग  ने  गन्ने  के  मूल्यों  के  |

 अनुसंधान  के  सने  थ
 घाघरा

 के  बारे  में  कोयम्बटूर

 )  ,  तो
 इस  बारे  में  उपरोक्त  संस्था  द्वारा  व्यक्त  विचारों  का  मुख्य  ब्यौरा  क्या है

 और

 क्या  प्रफुल्ल  आयोग  ने  उन्हें  स्वीकार  किया  था  और  उनका  ब्यौरा  क्या  >

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ( 3%  प्रण्णासाहेब
 शिन्दे  :  टैरिफ  आयोग  की  जांच  मन्ने  के  मूल्य  निर्धारण  से  सम्बन्धित  नहीं

 it
 र  उसने

 इस  प्रय
 त  के  लिए  कोई  सुनवाई  नहीं  की  थी  ।  गन्ना  प्रजनन  संस्थान

 प्रतिपक्षी
 योम्बतुर  के

 ने  बम्बई  में  31  अक्तूबर  और  पहली  1968  को  चीनी  के

 ae

 ढांचे के  बारे

 में  हुई
 है

 क  आयोग
 की

 ती  aafaa ar > ff  उ
 जांच  में  भाग  लिया

 निष्कर्ष जो  fi  1९ ne  aw  गया  +37
 ।

 उक्त  प्रतिनिधि  क की
 अभिव्यक्ति  का

 fa
 लिपिबद्ध किया  इस  प्रकार
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 oo
 नान  ee  ae

 oe  a
 a

 ग्  गि
 4
 an

 तीय  गन्ना  अनुसन्धान  लखनऊ ने  गन्ने  की  पैदावार
 बढ़ाने  के  लिए  नयी  1 विधियों

 ra  foe  ह
 क्रयोम्बतूर  का  संस्थान  भारतीय  जलवायु  की  स्थिति  के  अनुसार  एक

 ग  किस्म  तैयार  करने  की  पुरी-पूरी  कोशिश  कर  रहा  है  और  उसमें  बहुत  हृद  तक  सफल

 |  है  ।
 मद्रास  के  इलाके  में

 419
 महाराष्ट्र  में  ग्रोड

 740
 जो

 कि

 से
 सुधरी  हुई  है  और  अपेक्षाकृत  अच्छी  और  आन्ध्रप्रदेश  में  को  2175  अत्यधिक  cae देने

 5
 1  अर्थ  है  ।  इन  किस्मों  को  खेती  में  प्रयोग  करने  के  लिए  aga  अधिक  परिभाषा  में  विकास

 तम् थर दी
 _  a यत्न  करने  आवश्यक हैं  ।  खाद की  भ्रपेक्षाकृत  अधिक  मात्रा से  किस्म  और  पैदावार  में  सुधार  होता

 |  सह  मामला  में  tease  अधिक  अवधि  प्राप्त करना  सम्भव  है  ।  पहले  पकने  वाली  किस्मों  में

 fie  चीनी  तत्व  होता  यदि  गन्ने  का  मूल्य  चीनी  अंश  के  हिसाब  से  गुणात्मक  आधार  प

 या
 जाना  है

 तो  हम
 बेहतर  सुधार

 की
 आशा  कर  सकते  हैं

 |
 संस्थान  ने  गन्ने

 के  बीज  टुकड़ों

 ou उपचार  करने  की  सलाह  दी  जिससे  बीमारी पैदा  करने  वाले  बाहरी  नष्ट  हो  जाते  हैं  ।

 ama  जरा  बीज  केन्द्र  चलाने  की  स्थिति  कम  है  ।  संस्थान  कोयम्बटूर  में  संकरता  सः बत

 प  कर  रहा है  और  पूसा  सहित  भारत  के  विभिन्न  अनुसन्धान  केन्द्रों  को  बीज  या  फ्लैक्स  जता

 वहां  उन  परिस्थितियो ंमें  बीज  का  उपचार  किया  जाता  है  ।

 टैरिफ  आयोग  ने  इस  विषय  पर  अपनी  रिपोर्ट  तैयार  निष्कर्ष  पर
 पहुंचने

 में

 कत  करने  और  सिफारिशें  करने  में  गन्ना  प्रजनन  कोयम्बतूर  द्वारा  सप्ल  की  गयी

 उपयोग  किया  ।  चीनी  उद्योग  के  लागत  ढांचे  और  चीनी  के  लिए  उचित  मूल्य  पर  टेरिफ

 रिपोर्ट  की  प्रति  26  1970 को  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  गयी

 qa  पाकिस्तान  से  विस्थापित  व्यक्तियों  को  नई  दिल्‍ली

 में  प्लाटों  का  आवंटन

 724  श्री  बे०  Fo  दास चौ धरो  :  क्या  ,  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  5  f  1968  के

 अतारांकित  प्र
 संख्या

 3323
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क्रिया  क  गे  किः

 पूर्व  पाकिस्तान  विस्थापित  व्यक्ति  नई  दिल्‍ली में  320  वर्ग  गज

 आकार  के  प्लाट  के  आवंटन  के  लिये  पात्रता  निर्धारित  करने  वाली  मशीनरी

 यह  प्लाट  प्राप्त  करने  के  लिये  अपेक्षित  श्रहताएं  क्या  हैं

 \  क्या  इन  प्लाटों  को  आवंटित  करने  में  विना  किसी  भेद-भाव
 के

 अपेक्षित  अफवाओं  को

 ध्यान  में  रखा  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  शत

 थि _  इस  कालोनी  में  जिन  व्यक्तियों  को  उपरोक्त  आकार के
 पा

 ए  गये  हैं
 सत्यापन के

 आधार  र
 उनके  आय  तथा  दिल्‍ली  से  सम्बन्धित पते  क्या  हैं  ;  nz

 उपरोक्त  कालोनी  में
 320  वर्ग  गज  आकार  के  प्लाट  के  लिए  जिन  व्यक्तियों  ते  आवेदन

 पत्र  fez  दल्ली  में
 उन

 सभी  आवेदकों के  पद-नाम  आय  तथा  उचित  पते  क्या  हैं  और

 द
 से  रह  रहे  हैं

 ?

 और

 विभिन्न  का
 रजा

 तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भागवत  भा  श्राजाद

 प्लाट  की  नि  तदर्थ  समिति  की

 सिफारिशों  पर  किय  जाता
 है

 ।  सरकारी  कर्मचारियों  के  मामले  ्  320  वर्ग  गज  के  प्लाटों  की
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 a

 3
 1892

 Wh  लिखित
 ह

 पेशकश  सामान्यत  श्रेंणी  के  पदों  पर  नियुक्त  लोगों  को  की  गई  है  ।  उन  व्यक्तियों  के  मामले
 Love

 जो  कि  सरकारी  पदों  पर  नहीं  सभी  मामलों  में  यथार्थ  सीमांकन  करना  आसान  नहीं  था  और

 (|
 अन्य  बातों  के

 साथ-साथ  प्राणियों  द्वारा
 पर  के  बारे  में  दिये

 तथ्यों  के  आधार  पर  समिति  ने  न्यायिक

 विवेक  से  काम
 लिया  था  |

 हि
 ं

 हां  ।  प्रायः  उपर्युक्त  कसौटियां  अपनाई  गई  +

 )
 एक  जिसमें  प्रार्थना  पत्रों  में  उपलब्ध  ज

 नकारी  दी  गई  संलग्न

 खा  गया  ।  देखिये  एल०  eo  2287/70 |
 क  ः

 [  ग्रंथालय  में र
 ल

 की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी
 । (=)

 जान
 री  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा

 1969-70  में  खरीफ  फसल  के  उत्पादन
 प्रशासन

 हू  बताने  की  कृपा  करेंगे
 7247.0  श्री

 जो०  वाई०  कृष्णन  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रों

 1969-7
 में  गत  वर्ष  की  अपेक्षा  मंग

 द  आदि
 जैसी  खरीफ  फसलों

 का  उत्पादन  कित  कम  अथवा  अधिक  होने  का  अनुमान  है  ;  और
 थ  a

 व्यवस्था  की खर  फ  फसल  के  लिए  उर्वरकों  की  सप्लाई
 के

 बारे  में  सरकार

 खाद्य  सामुदायिक  विकास  ate  सहकार  मंत्रालय  में  रा
 ज्य  मंत्री धी  श्री

 r( :  सन्‌  1969-70  की  अवधि  में  खरीफ  की  खाद्यान्न  फसलों
 के

 उत्पाद  के
 पक्के

 अनुमान
 भी  मौसमों

 चालू  कृषि  वर्ष  की  समाप्ति  किसी  समय  1970  में  उपलब्ध  होंगे  ।  फि

 और  फसल  स्थिति  की  गुणात्मक  रिपोर्टों  के आधार  पर  यह  आशा  है  कि  1969-70  में
 छले  वर्ष

 की  तुलना  में  खरीफ  खाद्यान्नों  का  कुल  उत्पादन  कुछ  अधिक  होगा  ।

 राज्य अप्रैल  से  1969  तक  की  अवधि  के  दौरान  केन्द्रीय  उर्वरक  भण्डार  र

 स  कारों  को  लगभग  3,19,000  मीटरी  टन  उबर  के  रूप  में  )
 अलाट  किया  गया  ४ था  |

 _  ज्यों  ने  इस  अवधि  में  वास्तव  में  2.87  लाख  मीटरी  टन  नाइट्रोजन  दिया  ।  सार्वजनिक  सहित

 दे
 पिय  फैक्टरियों  ने  खरीफ  69  के  लिए  लगभग  2.23  लाख  मीटरी  टन  नाइट्रोजन  और  |  24  लाख

 री  टन  तैयार  किया ।  1-4-1969  को  उनके  पास  सरकारी  और  गैर  सरकारी

 कि  पन्नों  से  खरीफ  फसल  के  लिये  6.91  लाख  मीटरी  टन  2.85  लाख  मीटरी  टन

 विट
 छ  और  ज्ञ  63  लाख  मीटरी  टन  के ०  Slo  का  भण्डार  उपलब्ध  था  |

 न्
 उर्वरकों  की  उपलब्धि  काफी  सन्तोषजनक  थी  और  कमी  की  कोई  शिकायत  नहीं  थी  |

 aking  Over  of  Agricutural  College,  Gwalior  by  Jabapur  Agricultural  Uni'

 है  1248.  Shri  Yashwant  Singh  Kushwah  :  Agriculture
 be  pleased to  state  :

 Will  the  Minister  of  Food
 fang

 (a)  the dé  कप
 e

 wien
 the

 Agi  |.  lior,  Madhya  Pradesh  was  taken
 over  by  the  Jabalpur  1६.11 ८  University

 (b)  the  subjects  in  agriculture  for  which  there  was  a  provision  of  providing
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 Agr.  degree  at
 2  es

 education  for,  oll  gre  subjects in  w  hich  the

 the  said  educati

 rt  a om a time ther Ai iL mov  so

 the

 sr

 CJ  scope  thereof  ;  and

 (c)  the 9  abalpur  since  the

 date  it  1  over  9

 a  1e  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Communit  ind  Deve-

 lopment  and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde)  (a)  to  (c)  The  requisite  inforn  n  is

 lected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha  on  receipt being
 Films  of  Historica]  Personages

 7249.  Shri  Yashwant  Singh  Kushwah  Will  the  Minister  of  Information  a  road.

 cast  and  Communications  be  pleased  to  state  the  steps  being  taken  by  the  Films  I  1011

 ani for  producing  films  on  Chhatrapati  Shivaji,  Mahadji  Shinde,  Maharana  Pratap,  M

 ibai  of  Jhanshi,  Shahid  Maharaja  Khvnwar  Singh,  Chandra  Shekhar  Azad  |  हैं  है  Vir

 Sa  ar?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  in

 Department  of  Communications  (Shri  I.  K.  Gujral) :  At  present  the  production  program  me

 तह
 Division  docs  not  include  biographical  films  on  any  of  the  historical  perso  nages

 ned in  the  question.  The  Films  Division  have,  however,  recently  produced  a
 docu-

 men  ४  film  entitled  and  the  Man’’  which  shows  glimpses  from  the  life  « of  S  livaji

 through  the  forts  with  which  he  was  associated.  It  may  also  be  mentioned  that  feature

 films 0
 yme  of  these  personalities  including  Chhatrapati  Shivaji,  Maharana  Prat

 Laks  ibai  of  Jhansi  have  already  been  produced  by  private  producers
 a

 बिहार  में  छोटे  किसानों  के  विकास  सम्बन्धी  एजेन्सियों  थ
 O.  श्री  शिव  चन्द्र  भा  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की

 a  ceil

 ज

 )  क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  में  तथा  भारत  के  अन्य  जिलों  में  किसानों  के

 विकास  स
 weet

 एजेन्सी  स्थापित  की  गई  और

 भी  कया  इस  एजेन्सी  को  अन्य  जिलों  में  भी
 स्थापित क

 उर  और  यदि  तो

 थ
 कब  ay

 य
 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ae

 द्य  सामुदायिक  विकास  श्र  स  हज़ार  मंत्रालय
 लय य

 में  र  राज्य  मंत्री
 (3  श्रष्लासाहेब

 | (=)  जी  हां  ।  प्रिया  दार्जलिंग  रा  प्रदेश )

 में  ऐसी  ए
 ओसियां  स्थापित  की  गई  हैं  ।

 )  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  मार्गदर्शन  के  अनुसार  v4  बिहार के
 || कुछ  अन्य  का  चुनाव  कर  रही  |  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ऐसे  जिलों  की  जना  रिपोर्ट

 re
 मंजर  होने पर कप  ऐसे  जिलों  में  भी  एजेन्सी  स्थापित  की  जाएगी  ।

 aaa  दिल्‍ली  से  मैथिली  कार्यक्रम  का
 प्र

 ry
 72.0

 करेंगे कि

 श्री  शिव  चन्द्र  का :  क्या  सुचना  तथा
 प्रसारण  कौर

 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कया  यह  स  भाषा  ली  से  मैथिली  कार्यक्रम  प्रसारित  किया  जाता  है

 यदि
 तो  इसका  ब्यौरा  क्या  और

 यदि
 तो

 इसके  क्या  कारण  हैं
 ?
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 सुचना  तथा  प्रसार रा  मंत्रालय  कौर  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ट्  Fo

 नहीं

 न्नत्दी

 काश वार णी  पर  काय  क्रम
 के  इस

 शाखाओं
 का

 चयन
 मुख्यतया  श्रोताओं

 की  संख्या  कलाकारों  की  उपलब्धि  पर  os  दिल्‍ली  से  मैथिली

 कार्यक्रम  के  बारे  में  ये  बातें  पूरी  नहीं  होतीं
 ।

 Planning  Unit Assessment  of  Unemployment  by  Man-Power  I

 Will  the  Mini  v2 fl  of  Food  d
 Agriculture श  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri

 be  pleased  to  state

 )  whether  it  is  a  fact  that  according  to  the  Man-p  owe  riann  i  nit,  in  so  far  as >
 Gover  nent  employment  is  concerned,  about  9000  Agricultural  Graduates,  hat

 ee Post  raduates  and  700  Agricultural  Engineers  are  likely  to  become  unemploys  juring  the

 nex  r  years ;  and

 ions  of  the
 ा

 (0)  the  scheme  drawn  us  by  Government  to  utilise  the  special  qual

 afor  d  persons  in  the  field  of  agriculture ?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food
 Agriculture, Aina tn a  Community

 Deve  opment  and
 a  |

 Coop.  |  Shri  Annasaheb  Shinde) :  (a)
 Yes.  According  |  दि  dads  tuagy  ent  It]

 *
 wt

 for  Indian  Agriculture’’  made  by  |  |  partment  in  1969,  surplus  of  the Manpower
 followin  tegories  of  technical  manpowe  are  to  occur  at  the  nd  of  the  4th

 five  year  an 1.  1969-73  as  indicated  below

 Category  क  Surplus
 Agricultural  graduates
 Agricultural  post-graduate
 Agricultural  Engineers

 a)  The  broad
 s  rate  डि  advoce  >a  DY  his  Department  to  tackle  the  problem  of  un-

 डि  Ories  of  ec employment  of  ce  Be  ieee iral  graduates  manpower  is  two-fold
 viz

 328 (1)  estment  in  industries  and  surpluse  tain  ure  ;  and

 ne
 (2)  sion  of  administrative  support  to  measures  calculate  AS  promote  self

 i
 nployment

 The  folk  specific  steps  have  been  taken  by  this  Department

 (a)  egard  to  persons  with  a  degree  in  agriculture  or  veterinar  lence  or
 ricultural  engineering,  the  State  Bank  of  India  has  launched  heme

 r  providing  credit  with  a  view  to  enabling  such  persons  to  embark  1  self.
 nployment  schemes.  Other  banks  too  may  be  prepared  to  sider

 uch  cases.  These  facilities  have  been  brought  to  the  notice  c  State
 Governments  and  they  have  been  requested  to  take  steps  to  assist  su  able
 persons  with  any  of  the  above  qualifications  in  securing  bank  credit.

 ह
 थी

 State
 Governments  have  also  been  advised  to  enter  into  a  dialogue  v

 >  Agricultural  Finance  Corporation  who  have  stated  that a  number  of
 pee  icultural  graduates  would  be  required  by  banks  to  support  t  rge
 5021  expansion  of  agricultural  finance.

 (b)  The  fertili
 er  and  pesticides

 nglusenes)
 have  been

 eae
 consider

 giving  CULSeOr preferer
 nce  tO  persons  with  a  deg  ee .  Ina  in  the  appoint-

 ment  of  dea  srs,  Since  ch  a deve!
 feat  woukiche not  ‘only  provide  employ-
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 ment  to  these  persons,
 but

 will
 also  make

 it
 possible

 1०
 combi

 peciajised
 advice  with  Lil} inputs.  The  16$100115€  from

 t
 Ilo  tne ei

 न

 in
 this  reg  06६11  encouraging

 (c)  With  ८  view  to  providing  greater  employment  opportunities  to  unemy

 eng  and  diploma  holders  in  agriculture  and  allied  subjects,  the —
 of I  lia  has  drawn  up  a  scheme  for  establishment  of  2,000  Rural  Service
 ः  es  during  the  Fourth  Five  Year  Plan  period.  The  scheme  envisages

 gra  of  loans  to  the  unemployed  engineers  and  diploma  holders  thro  ढा
 tl  state  Bank  of  India  and  other  nationalised  banks,  Agro-Indus  Ss.

 orations  etc.  for  acquiring  agricultural  machinery,  workshop  eq

 mer a
 cr  Each  Centre  would  provide  employment  opportunities  to

 strie quit abou bsor
 out

 rsons  and  by  the  end  of  the  Plan  period  the  scheme  is  likely  to

 Bole )00  persons  The  Centres  would  preferably  be  set  up  in  the  cas
 h  e  Agro-Industries  Corporations  and  other  agencies  are  not  oper  ng

 nts he  scheme  has  been  circulated  to  various  State  Govts.  for  their  coms

 nd  the  response  is  quite  encouraging

 view  to  enabling  the  average  farmer  to  avail  of  the  facilities  of  meché
 farming  s  1eme  has  also  been  drawn  up  for  establishment  of  agricultural  mac  ry—
 hiring  centre  hroughout  the  country  under  the  Fourth  Five  Year  Plan  hiring
 centres  wo  set  up  by  the  Agro-Industries  Corporations  These  centt  ake  likely
 to  utilise  t  'S l Id  vices  Of  surplus  engineering  personnel  Scme  of  the  Corporations  like
 Andhra  Pra  h,  Bihar  Haryana,  Kerala,  Mysore,  Punjab,  Uttar  Pradesh  and  fest  Bengal
 have  alrec  set  up  such  centres  and  the  other  Corporations  are  also  taking  >cessary
 Steps  in  direction

 बिहार  में  न  nar  किए  गये  टेलीफोन  बिल

 क्रि  रामावतार  शास्त्री  क्या  प्रसारण  शौर  संचार  Ae  ह  बताने  की

 कपास क  ग ेf  नी  कृष्ण  वल्लभ  अध्यक्ष  बिहार  कांग्रेस
 श्री

 ite  पी०
 एन०  सिंह

 श्री  अनन  साद  अध्यक्ष  बिहार  कांग्रेस  दल )  न्  :  टेलीफोन  का

 कितना  बिल
 है  तथा  इस  राशि  को  वसूल करने  के  लीटर  क्या  का  गई  है

 ?

 सुचना
 tr  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संचार  विभाग 2 में  राउ  oo  ad  | मंत्रो  शर  :

 ही  सही  है

 नास  बकाया  को  गई  कार्रवाई

 राशि

 Bo

 श्री  कें ०  वी ०  सहाय  2,567.65  दीवानी  दावा  दायर  किया  गया  =

 मामला  अदालत
 के

 विचाराधीन है
 श्री  सी०  पी०  एन०  सिह  14,817.15  टेलीफोन काट  दिया  गया

 रजिस्ट्री  नोटिस  दिया  गया  ।
 श्री  अनन्त

 प्रसाद  शर्मा  कोई  नहीं
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 बिहार  सकील  में  डाक त
 डाकतार

 लाए
 जश

 के  लिए  जलपान  गृह  श्र
 भोजन  कक्षों  की  सुविधा

 ra  etic
 va

 संचार  मंत्री  यह
 यह  बताने  की

 aaa
 ra

 रामावतार  :

 )  हजारी  छप  मोती

 शाया  दमका  सार  पार  में  अलग-अलग

 अर
 कूल  कितने  क-तार  कर्मचारी  हैं

 विभाग  ने
 ——

 पों  के  लाभ  के  लिये  धन
 स्थानों

 पर  कुल  कितने

 सहकारी  तरा  विभागीय  जलपान  we  कक्षों  की  व्यवस्था  की  व

 Au  ue  CaN  भवना
 क्या  ट्  es  प्राता  में  जलपान  गहों/भोजन  कक्षों  को  कोई

 जगह दी  गई  परि

 ल इन
 स  प्रीता  पर  डाक-तार  कर्मचारियों  के  लिये  f  जलपान  |  भोजन  कक्ष  की

 eit ot व्यवस्था  करने के  लिये  सर्बन  NO  IAAT  हत तथा  ये  सुविधाएं  कब  तक  प्रदान

 करने का  विचार

 सुचना  र  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संचार  चीमा  में  राज्य  मन्त्री  शेर  fag) :

 जमशेदपुर  do

 धनबाद  120  पाया  202

 रांची  8.7  कटिहार  eye) 25

 709  भागलपुर  45

 202  111 री बाग  दुमका

 मुजफ्फरपुर  787  देवघर  120

 छपरा  400  आरा  309

 दर भगा  438  92 साहेबगंज

 मोतीहारी  145
 ड

 जमशेदपुर  सहकारी  केंटीन

 गया
 1 विभागीय  खाने का  कमरा

 मुजफ्फरपुर  विभागीय  खाने  के  कमरे

 छपरा  2  सहकारी  कँटीले

 ata  कमरे|  केंटीन

 बेतिया  नि  बला  ये

 जोड़
 ine

 मुजफ्फरपुर  और  दरभंगा  के  अलावा  विभागीय  डाक-तार  भवनों  में  खाने  का  कमरा  /

 केंटीन  के  लिए  कोई  स्थान  उपलब्ध  नहीं  ।  दूसरी  जगहों
 पर

 किराये  के  भवनों  में  इनकी  व्यवस्था
 दूसरी  जगहों  पर  कैंटीन  |  खाने  के  कमरों  की  व्यवस्था  करने  के  प्रस्ताव  की  जांच  की

 थ
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 जा  रही  है  ।

 hae

 उत्तरोत्तर  अगले  4  या  5  वर्षों  के  कमरों की  व्यवस्था

 कर देने की  सं
 yr  eis

 <  बजर  यह  ह  किसा

 7255 ध श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण
 मार

 |

 ion

 कृपा  करेंगे कि

 जमशेदपुर  में  काम  कर  रहे  डाक-ता र  कर्मचारियों  को  क्या 2 -, @

 अस्पताल  में
 दाखिल

 करने  की  स्थिति  तथा  अ  तका
 जमशेदपुर  में  अस्पताल  में

 -~  थ  >
 दाखिल  कर  प्राप्त  कर  दे  pi  2

 ee  | खा
 (  ol

 यह  सच  है  कि  जमशेदपुर  कोई  सरकार  TH  नहीं

 (*  }
 |  कया  यह  सच  है  कि  जमशेदपुर  का  टाटा  का  मैडिकल अ \

 को  सारी  नहीं  और

 पत

 पताल  डाक

 कर्मचारियों

 यदि
 र  तो  जमशेदपुर &  x

 _ में  दाखिल  हो  कर

 क  1  विचार है चिकित्सा  करवाने
 की  सुविधा  प्रदान  करने  के  लि

 कथा  संचार सुच
 चना  शर

 और  प्रसारण  मन्त्रालय  तथ  व  नव  लाग  राज्य  अत्रो सन  र

 638  |
 a  विल  a

 और  अंतरंग  चिकित्सा  सुविधाएं  राज्य  सरकारी  अस्पताल  ate  =T12T cl  मुख्य
 अस्पताल  :  उपलब्ध  हैं  ।  ऐसी  सुचना  मिली है  कि  राज्य  सरकारी  अस्पताल  में  20  रंग  मरीजों

 के  लिए  पलं
 उपलब्ध  हैं  ह

 निक  ि ra
 टाटा  मुख्य  अस्पताल में

 र
 को  निःशुल्क

 चिकित्सा  सुविधाएं  दी
 जाती  इन

 नके  लिए

 र

 ं  1  जा  सकता | र  दावा
 नही फिर  लगभग  200  कर्मचारियों  1  जिनमें  श  |  है  दि है  इस  अस्पताल

 द
 से  निःशुल्क  चिकित्सा  सुविधाएं  नहीं  मिलतीं  ।

 )  डाक-तार कर्मचारी  राज्य  सरकार  के  पा  सुविधाएं
 Tere HUTT sieren Farha

 प्राप्त  ही
 कते  हैं  ।

 स्

 ः

 {
 शाहबाद  आर  बिहार  में  खोले

 गये  तारघर भ्र

 श्री  रामावतार  शास्त्री  कया  waar ||  नर  वार

 कृपा  क  कि  une

 बताने  की

 )  1966-67,  1667-68  और  1968-69  में  शाहबाद  और

 घर अ  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  खोले
 ि

 कितने

 बिहार  सक्ती  के  अन्य  जिलों  में  196  6-67,  1967-68  और  1968-69  में  खोले  गये
 ऐसे  तारघरों

 और
 साव

 जनक टेलीफोन  से  कितना  राजस्व  प्राप्त

 ऐसे  तारघर  गौर  सावज

 तथा  सम्बन्धित  ay  mle

 फोन  केन्द्रों
 से

 aware  कितना  राजस्व  प्राप्त  हुआ
 हानि  और
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 fer  afr  घाटे  ही चल
 रहे  तारघरों  और

 सार्वजनिक
 टेलीफोन  केन्द्रों  की  आय

 है  अ
 बढ़ाने के  लिये  या  दम  उठा

 द

 र  प्रसारण  मन्त्र  भाग  में  +  t

 स्थिति  इस  क

 fag)  :

 ले  गए  तार घ चरी

 परों  Rt oy cant fas
 खोले ग

 खसक ONG  लीफोन  घरों  को  संख्या वर्ष

 नाबाद  जिल
 ला

 =

 शाहाबाद mt
 कि टला ः दर =

 जिला

 1966-  67.0

 1967-68

 1968-69
 os

 से
 ना  क

 fac  रही
 है

 और
 amen पर

 रख
 दी

 शी

 जाएगी  ।

 संसद  सदस्यों  की

 at  fa
 र  बिहार  at  ar  गये  तारघर

 तथा  सार्वजनिक  टलॉोफोन  कर्ट

 7257.  श्री  माता  शास्त्री  :  ८221  सुचना  तथा  प्रसारण क  मंत्री  यह  बताने  की
 ्

 कृपा  करेंगे  कि  :

 1  केवल  संसद्‌  सदस्यों  की  सिफारिश  पर  ही  डाक रती  के  बिहार  सकल  में

 तारघर  अर  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  खोल ेर रो

 _ (a)  यदि  तो  1967
 से  1970  तक  अलग-अ  ऐसे  कितने

 गौर  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  खोले  3
 सि

 तारघर ओ की है  उन  संसद  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिनकी
 सिफारिश  पर  ये  कार्यों

 खोले गये  हैं  तथा

 प्रत्येक  dag  सदस्य  की  सिफारिश  पर  अलग-अलग  कितने  तार  co  और  सार्वजनिक  टेलीफोन

 केन
 खोले  गये  तथा  उनके  नाम  क्या  हैं

 ?

 सूचना  श्र  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संचार  विभाग  a  राज्य  मंत्री  शेर

 न  संसद्‌  सदस्यों  की  सिफारिशों  पर  ही  डाक  व  तार  घर  या  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  नहीं

 ।  ये  केवल  तभी  खोले  जाते  हैं  जब  विभागीय  मानदंडों  के  आधार  पर  इनका  औचित्य  हो  ।

 fra  डाक-तार  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  इस तरह  के  प्रस्ताव  स  जन  स

 राज्य  र
 स्थानीय  संसद्‌  सदस्यों  आदि  से  प्राप्त  होते  लेकिन f  भी  मामले

 क्सी  खास  व्यक्ति में

 ह

 ताव  केवल  इसीलिए  स्वीकार  नहों  किया  जाता  कि  इसकी  सिफारिश

 ने  की  थी  व

 प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 one

 Hospitals  proposed  to  be  set
 aby

 under
 ELS.  प

 Scheme  during  Fourth F  ear  rian

 a  तिमि |  Shri  Ram  Avtar  Sharma
 Shri  Atam  Das

 Will  the  Ministe  ur  and  Rehabilitation  be  pleased  to  state  the  number  and
 locations  of  the  hospitals  proposed  to  be  set  up  under  the  Employees’  State  Insurance

 69



 Written  Answers  April  23,  1970

 कि

 Scheme
 during

 ee,  Plan  period  and  also  the  numt  proposed  to

 ACT  OF  UMOS  aa  la be  provided

 TI  {inister  of  Labour  and  Rehabititation  (Shri  D.  Sanjivayya):  A  sta  nt  show-

 ly  to  be ing  the  100:  ion  and  bed  strength  of  hospitals  under  construction  which  are

 complete  ng  the  Fourth  Five  Year  Plan  Period,  as  furnished  by  the I  ees  State

 Insurance  addition
 se  poration,  is  enclosed  [Placed  in  Library.  See  No.  LT  4288/76)  I

 a  few  mc  Hospitals  may  be  set  up  on  the  basis  of  the  yard-stick  of 4  bed  thousand

 employees  lily  units,  depending  upon  the  requirements  of  individual  State

 Employees  Under  E.  S.  I.  Scheme  in  Bhavanit  Mandi

 and  Amount  Spent  Thereon

 द
 1259  Shri  Ram  Gopal  Shalwale  Shri  Ram  Ay  arma

 Shri  A  m-Das

 Will t  h  Mi  ster  of  Labour  and  Rehabilitation  be  p  d  to  state

 (a)  the  1]  | |  of  employees  under  the  Emp  ;  State  Insurance  Scheme  in

 Bhavani  Mandi  (  an)  anc

 (b)  th  r  on  the  medical  facilities  in  the  said  area  under  the

 said  scheme  ?

 The  Min  r  (  bo  ands
 Rehabi

 ilitati  n  1  Sanjivayya)  The.  Employees
 State  Insurance  tin  las  11:  Cry

 aa
 a  ;  under

 (a)
 1.000 (b)  Rs.  46,4  00

 }  ee 1 / rangement  £  द  0111  orkKe
 Ifare

 Fund  for
 Controlling  Cancer  among  Col

 7260.  S  ॥  Gopa  ह  i  ‘ShriRam  Avtar  Sharma
 Shri  Atam

 Will  the
 Mi:

 ister  of  Labour  and  Rehabilitation  |  leas  to  state

 a>  w  er  it  isa  fact  that  the
 arrangements  mad  DY  iv a Colliery  Workers

 Welfare  Fund  f  yntrolling  the  11511  in  idence  o  उन  among  the  colliery  workers  are
 not  adequate

 (b)  1]  nu  mber  of  workers  admitted  for  treatn  ८ ह |  and  the  number  of
 workers  in  १  n  symptoms  of  cancer  were  found  during  the  last  ye  1

 (0)  proposals  under  consideration  for  extending  the  facilit  in  respect  of
 treatment  incer  ?

 The  inister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri D  Sanjivay  )  to  (c)  Infor-
 द  collected  and  will  be  laid  on  the  table  of  the  Sabha mation  is

 थ
 1eme  for  providing  Retirement  Family  Pension  Benefits To  1

 embers of  ‘‘Employees  Security  Fund’’  and  Mines  Security  प

 Shri  Ram  Gopal  Shalwale  Shri  Ram  Avtar  Sha:
 Shri  Atam  Das

 will  t  Ainister  of  Labour  and  Rehabilitation  be  pleased  ate

 (a)  the  de  th  ecommendatianc  nadah  til  executive  team  in  respect  of
 formulating

 a  scheme  for  Providing  retirement/tamily  pension  benefits  to  the  members  of
 ‘Employees  Security  Fun  १  and  ‘Coal  Mines  Security  and

 70
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 नया का  ae

 Time  1५11  said  recommendations  would  be  implemented  after

 completi  1  enquiry  into  then  18

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  D.  Sanjivayya  (a)  and  (b)
 rnment  have  already  announced  a  new  Scheme  of  Family  Pension-cum-Lif  ssurance Go

 for  orkers  who  are  covered  under  the  Emyloyees’  Provident  Funds  Act,  19  nd  who

 Provident  Fund  contribution  at  the  rate  of  8  per  cent  of  wages.  An  out  of  the pe
 16116  is  contained  in  the  brochure  entitled,  Growth  with  Social  Justic  placed

 be  Parliament  as  part  of  the  Budget  papers.  It  is  proposed  to  introdu  e  the  new

 Sche  ne  during  the  year  1970-71.  The  question  of  its  extension  to  workers  in  oal  mines

 will  |  examined  shortly.  A  Working  Group  has  been  setup  to  report  on  e  feasibility
 of  aR  irement  Pension  Scheme  for  industrial  workers  in  the  light  of  the  ecommenda-
 tions  0  he  National  Commission  on  Labour  on  the  subject.

 Target  for  Construction  of  Houses  under

 Collieries  Workers  Welfare  Fund  Scheme

 2  Shri  Ram  Avtar  Sharma  :  Shri  Ram  Gopal  Shalwa
 Shri  Atam  Das:

 Will  ह  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be  pleased  C  tate  :

 (a)  whe  ther  the  target  fixed  for  the  construction  of  houses  by  the  end  of  1969

 under  the  Collieries  Workers  Welfare  Fund  Scheme  has  been  achieve

 1e  number  of  houses  constructed  thereunder  and  the  100  ons  thereof;  and (b)

 (  Cc)  future  programme  proposed  to  be  adopted  under  the  d  Scheme  ?

 The  Minister,  of  Meabourand)  Relabiltatiou  (Shri  D.  Sanjivay  (a)  to  (0)  Infor-

 mation  is  bein  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 Recommendation  of  Reconstituted  Mica  Mines  Labour  lfare

 Advisory  Commitee  and  Central  Advisory  Bourd

 72  Shri  Ram  Avtar  Sharma  halwai  e: Shri  Ram
 Gopal  S

 Shri  Atam  Das  :

 Wi  he  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be  pleased  t

 ie  details  of  recommendations  made  by  the  Reconstituted  ॥  कि
 a  Mines  Labour

 Welfare  dvisory  Committee  and  the  Central  Advisory  Board  for  bringing a  pout  improve-
 ments  labour  welfare  amenities  ;  and

 (b)  the  time  by  which  the  said  recommendations  are  proposed  to  be  rane  nted  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  D.  Sanjivayya)  :  (a)  nd  (by?
 iv ra  are  three  Advisory  Committees  of  the  Mica  Mines  Labour  Welfare  Fund,  one  each

 ए
 ;

 f  -the  States  of  Andhra  Pradesh,  Bihar  and  Rajasthan.  These  are  Standing  Committees
 rT id  have  been  set  up  to  advise  on  the  activities  of  the  Fund.  Normally  welfare  scl au

 mes placed  before  the  State  Committees  by  the  Vice-Chairmen  concerned  and  action  is
 him

 if
 it  lies  within  his  administrative/financial  powers  ;  if  not,  proposals  on  the  be

 f  the  discussion  at  the  Meetings  are  forwarded  to  the  Government  for  decision.
 tters  considered  by  the  Committees  generally  relate  to  provision  of  housing,  n

 a  istance,  water  supply,  recreational  facilities  fo  r  miners  and  their  dependents,  etc
 The  Central  Advisory  Board  for  Mica  Mines  Labour  Welfare  Fund  too  is  ४  anding

 body.  I'he  Board  has  been  set  up  mostly  for  co-ordinating  and  reviewin  g  tl  ctivities  of
 the  Regional  Organisations  of  the  Mica  Mines  re  Fund ULI  and  the  discussions  at Labour

 wie!
 fa

 its  Meeting
 अक

 mis  consideration  by  the  Gov  a  ee
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 गा

 रोजगार  दफ्तरों  में  दर्ज  शिक्षित  लोगों  को  रोजगार  दिलाना

 बनर्जी 7264.  श्री  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 द  हि
 fa  अशिक्षित  लो  गे  रोजगार  दिलाने  के  लिये  और

 कपा  काया

 पके  लिये  क्या  कोई  योजना  बनाई  गई  और
 ्

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य-मुख्य
 बातें  कया  हैं

 छ  म  तथा  पुनर्वास  मंत्री  डी०  संजी नया

 ss

 )  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में

 सम्मिलित  परिवहन  व  सिंचाई  त्र  बिज
 माजिक  सेव  इत्यादि

 के  विभिन्न

 विकास दि लित 5 क व्य प कार  प  क्रमों  को  लागू  कर  और  ऋण  तथा  लायसेंस  जारी  करने  ल  ः  में  विभिन्न

 नीतियों  को  अपना  कर  अधिकाधिक  नियुक्ति  अवसर  जुटाने  के  लिए  लगातार  प्रयत्न  वि  जा  रहे

 हूँ  ।  से  नियोजन  कार्यालयों  में  पंजीकृत  बेरोजगारों  उम्मीदवारों  के  साथ दूसरे
 ह

 लोगों  को  भी  लाभ  पहुंचेगा  ।
 ्

 विकास  की  रफ्तार  सैं  होने  वाली  ऋण  सुविधाओं  की  उदारता  और  सरकारी

 क्षत्र क  विभिन्न  प्रायोजनाओं  के  लिए  योजना  विनियोग  में  वृद्धि  से  नियो

 में  और  क  विधि  होगी  |

 जन/स्वि-निय
 ग  रक ह ह दजसार

 कानपर  में  कर्मचारियों  द्वारा  भविष्य  निधि  शियों  का  WAT 4  राया  जाना

 श्री  स०  Alo  बुर्जों  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्र
 ह  बतान  की  कपा  करेंगे  कि

 (F  या  कानपुर  के  कुछ  कर्मचारियों  पछले  तीन  या  चार  साल  से  भविष्य निधि  में

 अपना
 fee

 ज जमा mw iu ' TT q vet  किया

 यदि  हां
 ,  तो  उन  कर्मचारियों  के  क्या  नाम

 उनके  खिलाफ  सरकार  ने  क्या  कार्रवाई  की  है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  डी  ०  :  से  कम्
 q  भविष्य  निधि  का

 प्रशासन
 कर्मचारी  भविष्य  निधि  1952  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  न्यासी  बोड़  द्वारा

 ह
 और

 भारत  सरकार  का  इससे  कोई  सीधा  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  कर्मचारी  भविष्य  निधि-प्र  रियों

 जी  गई  सूचना के  आधार पर  एक  विवरण  संलग्न  जिसमें  कानपुर के  ऐसे  छ
 म  नों  के  नाम  दिये गये  हैं  जिन  पर  31-1-1970 को  एक  लाख  और  उससे  अधिक  र  की

 भवि
 ie

 की  राशि  बकाया  थी  और  बकाया  राशि  व  उसे  वसूल  करने  के  लिये  की  गई

 है
 ।  में

 रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी
 ०  3289/70]

 क

 द्  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  के  टोकनों  की  प्रतीक्षा  करने
 बाले

 व्यक्ति  a.
 at  fro

 aa

 राव :  राठ ०  देवघर  :

 it  यह  बताने  की  कए  बयार

 31  1970  को  टोकन  प्राप्त  करने  की  ws  सूची  में  कितने  व्यक्ति



 25  1970  लिखित  उत्तर

 ह

 मे  से  ट
 मे  जामे

 और (@)  5

 नी  दुग्ध  योजना  द्वारा  इस  समय  कुल  कितना  दूध  प्र
 ा  एस  कया

 खा  सामुदायिक  विकास  गौर  सहकार  मंत्रालय  में  (ait  श्रण्णासाहेव

 दिनांक  १1  मार्च  ,
 1970  को  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  के  नये  टोकन  जारी शिन्द े)  wa

 492  आवेदन  पत्र  अनिर्णीत  पड़े  थे  ।

 क  पर eal  दुग्ध  योजना  द्वारा  सभी  अनिर्णीत  आवेदन d Gay.  रो  से  विचार  किया

 जाता है  ।

 ही  अप्रैल  ,  ए  1  66,481  लिटर  भैंस का  दूध

 गाय  का  दू  fete
 और  3018  रि

 _..  atfcer  et  (  से  बन्द  थ a  ae का  eet

 BY
 7268  श्री  कातिक  उरांव :  थी र

 रा थ्री  नम्बियार :  को
 प्रसाद ह

 क्या  सूचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  साए

 A  )  क्या  सच  है  कि  सहरसा जिले  निकाली  एक्सचेंज  के
 fi

 me

 नक्स
 टेलीफोन  घर

 सकील  मंजूर  किया  गहरा  था

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  अतिरिकत  व्यय  को  रोकने  के  लिये  भाप्तियाही  नन  उक्त

 जनक  लीफोन  घर  को  निरमाली  एक्सचेंज  के  बजाय  ade  एक्सचेंज  के  द्वारा

 -

 का  प्रस्ताव

 किया गर  AT  और

 यदि  तो  निकाली  अथवा  सुपौल  एक्सचेंज  UT  यि  करवा  टेलीफोन

 तक  खोल  दिया  जायेगा
 ? =

 किस
 सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शर  इह  जी

 हां ।  *
 तबाही  के  लिए  सेवा  जनिक  टेलीफोन  घर  1968-1(  ह

 ae

 के  अनुसार

 या

 ः  जी  नहीं  ।  भाप्तियाही में  किसी  अच्छे  मार्ग  ज  है re
 sta

 खोलने  के  प्रस्ताव  पर  पुनर्विचार  किया  जा  रहा है  क्योंकि  निर्मली

 एक्सचेंज

 का  माग  काल  में

 हिय
 र  हता  ।

 भाप्तियाही में  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  खोलने के  प्रस्ताव  पर  पृ

 रहा है
 ं ट

 किया  जा

 रेडियो  ट्रांजिस्टर ों  तथा  टेलीविजन  सेटों  के  लिए  जारी  किए
 किए  गये  लाइसेंस

 7269,  |  न  गोड़  बया  तना  त

 oo  sie
 संचार  मंत्री  यह  बताने

 को
 कृपा  करेंगे  कि :

 क्या
 देश

 में  रेडियो  लाइसेंसों में  ifs  हुई  और  यदि  तो  कितनी
 ?

 23.10  73



 Written  Answers  April  23,  1970

 दिस
 1969  तक  ट्रांजिस्टर ों  टेलीविजन  सेटों  के  लिये  कुल

 कितने  लाइसेंस  जारी  किये  अं

 ES eS  ज द  दि  4  a वि  ह  NUTR  ५  es |  |  ey 1970  तक

 राजस्व  प्राप्त  आ  ?  oes

 लगभग  कितना

 a
 कौर  प्रसारण  मन्त्रालय  तथा  संचार  विचार  शेर  :  जी

 हां ।  19  देश भर  में  1968 के  3  ह सत्न  [  में  10.26  लाख  अधिक  लाइसेंस  थे  ।

 कक
 eis  क्या

 31  1969  तक
 SHE  ASTa  |  का cant  इसें सों की  संख्या  इस  प्रकार  थी  :

 90,81,513 थो
 ण्य  13,72,304  ्

 टीवी  भजन  12,303

 सच  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी
 ।

 | Eradication  of  Corruption  d  Bribery  in

 Employment  Exchanges  in  Del

 7270.  Shri  Bansh  Narain  Singh:  Will  the  Mir  sabour  and  Rehabilitation
 be  pleased  t  eferto  the  reply  given  to  Starred  Question  No  on  the  2nd  May,  1968
 and  state

 the  measures  adopted  to  eradicate  corruption  and  bribery  from  >,  Employ-
 ment  anges  in  Delhi  as  has  been  referred  to  in  Column  1272  of  Lok  Sabha

 ate,
 dated

 the  d  May,  1968  ;  and

 (b)  whether  Government  propose  to  conduct  an  enquiry  into  the  monthly  penses,
 ex]  1565  On  education  of  children  and  the  movable  and  immovable  property  of  gazetted
 offi  rs  of  the  Employment  Exchanges  to  ensure  whether  or  not  their  expenses  etc.  az  more
 than  heir  income  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  D.  Sanjivayya):  (a)  प  iminate
 chances  f  corruption  and  bribery  in  the  Employment  Exchanges  in  Delhi  the  fol
 measur  have  been  adopted  by  Delhi  Administration:—

 wing

 1  An  Advisory  Committee  consisting  of  the  representatives  of  emp  oyers,
 workers  and  Government  has  been  formed  to  advise  Delhi  Adminis  ‘ation
 On  the  working  of  the  Employment  Exchanges.

 Special  Committee  to  examine  fairness  of  submissions  made  b:  he

 Employment  Exchanges  has  also  been  constituted  to  periodically  ck
 the  impartiality  of  the  Employment  Officers  in  the  matter  of  subm  on
 of  candidates  to  the  employers.

 ks Employment  Exchanges  are  periodically  inspected  and  surprise  c
 are  made  of  their  working.

 orate
 The  work  of  the  Employment  Exchanges  is  evaluated  by  the  Dir

 5
 General  of  Employment  and  Training  through  periodical  inspec  ions, he  complaints  received  from  the  candidates  and  em

 ployers  are  thoroughly
 vestigated

 and  appropriate  action  is  taken  them. (b)  No.  i
 en State  Governments.

 he
 administration  of

 the  Employment
 Ex  h  the  respective
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 oe =

 jes  Pal Pos  oa anu  Sub-Po | |  ६  Offic  cs  Rhanal  कीਂ  वन .
 District  Sihor,  and  District  Dhar  a

 727.0  Shri  Jagannath  Rao  Joshi  Shri  Onkar  Lal  Berwa
 Shri  Bharat  Singh  Chauhan  Shri  Hukam  Chand  Kachwai

 the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  and  Communicat  or  be  pleased
 to

 cael  )  the  present  number  of  post  offices  and  sub-post  offices  functionin  Bhopal

 City  istrict  Sihor  and  District  Dhar  in  Madhya  Pradesh,  separately  ;

 (b)  the  number  of  new  post  offices  and  sub-post  offices  proposed  to  be  open  during

 the  ncial  year  1970-71 ;  and

 (c)  the  number  of  those  post  offices  and  sub-post  offices  among  the

 prop  to  be  opened in  the  urban  and  rural  areas,  separately  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and
 Brdadgastin  ष्  aud

 in  the

 of Depar  1ent  of  Communications  (Shri  Sher  Singh.)  :  (a)  Numt  fices  functioning

 at  prese  Cin
 Su  ancn  10  Total Head  Post

 Office  Office  Office

 2  37 10pal  City  1
 168

 District  Sihor  123

 ict  Dhar  81  94
 Di

 (b)  | क  et  for  opening  1  offices  in  Madhya  Pradesh  during  the  financial

 year  1970-  71h  not  yet  been  fixed
 बनना

 (०)  oes  not  arise  in  view  of  (0)  abo

 Post  Offices  and  sub-post  Offices
 tater

 Shri  Shri  Gopat 72  Shri  Jagannath  Rao  Joshi
 Te

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  Shri  Bharat  Singh  C  naun  श

 Shri  Hukam  Chand  kachwat

 Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  and  Commun  ations  be  pleased

 to  state:

 (a)  the  total  number  of  post  offices  and  sub-post  offices  functioning  (  present  in

 urba  and  rural  areas  of  Kanpur  District  of  Uttar  Pradesh ;
 (b)  the  number  of  post  offices  opened  in  the  said  district  in  the  fine  ncial  years

 and 196  and  1969-70  and  the  number  of  post  offices  likely  to  be  set  up  in  the  an

 rura  as,  separately,  in  the  financial  year  1970-71
 ही (c)  whether  it  is  a  fact  that  many  of  the  post  offices  and  sub-post  offices  f

 ioning
 mn  he  said  district  at  present  are  housed  in  the  rented  buildings  and  the  rent  for

 ildings  has  to  be  paid  by  Government  ;and  an

 (d)  ifso,  the  number  of  the  said  post  offices  and  the  amount  paid  by  Go  nment
 ent  in  1969-70  and  the  estimated  amount  that  would  be  paidas  rent  in  the  cial

 1970-71  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcast  ing  and  in  the

 Department  of  Communications
 a

 Sher  Singh) : TO  क
 ॥  NUTOCL OF  ros  (६  s  functioning

 in  Ka  istrict  of
 Uttar

 Pradesh  a  Je

 pin  ा  yu  Rural  Total
 Head Post  Office ee
 Sub  Post  Offices _  74
 Branch  Post  Offices

 83

 oe
 211  214

 बाण  ना  ना  नन  नागा
 Total  78  220  298
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 (b)  Number  of  Post  Offices  opened  in  Kanpur  District  of  Uttar  Pradesh  in  the

 financial  years  Aad  tah.
 48)

 1969-

 umber  of  post  offices  likely

 ae  ct  of  Uttar  Pradesh  in  the  financial  year  1970-71  has  not  finalised

 and  68  Post  offices  out  of  a  total  of  298  post  offices  function  in  Kanpur

 Distric  The  rental  for  these  68  r  ff  mounted  to housed  in  rented  buildings
 Rs.  56,2:  during  1969-70.  The  corresponding  estimated  figure  70-71  may  be

 about  ह  द
 डाक  व  तार  विभाग  के  चपरासियों  तथा  हरकारों  का  बतन

 ने  की  कृपा 3,  oft  ज्योति  बसु  :  क्या  सूचना  तथा  प्रसारण  शौर  संचार  मन्त्री  यह

 करेंगे

 )  शाखा  डाकघर में  काम  करने  वाले  मास्टरों  चपरासियों  as
 घरों  की  मासिक

 पं  हैं  और  उनके  लिये  प्रतिदिन  काम  के  औसत  घंटे  कितने  हैं

 जि
 क्या  सर्वोपरि  काम  के  लिये  उन  अतिरिक्त  भत्ते  देने  व  cat  और  यदि

 ती  न  भत्तों को  दरें  कया
 श

 यह
 भी

 सच  है  कि  हरकारों  को  छुट्टियां  नहीं  मिलती  हैं  चाहे
 तर  बीमार  कयों  नहों

 ay  कया  शाखा  डाकघरों  में  काम  करने  वाले  हरकारों  तथा  चपरासियों  की  सेवा  शर्तों
 में  करने  की  सरकार  के  पास  कोई  योजना  और  ्

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और  उसे  कभ  तक  क्रियान्वित  किया  जायेगा

 सुचना  ate  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  शेर  सिंह

 m
 में  अतिरिक्त  विभागीय  कर्मचारियों  को  दी  जाने  वाली  परिलब्धियां  नियमित  वे

 न
 की

 तरह

 me
 बल्कि  केवल  एक  भत्ता  हैं

 ।
 शाखा

 डाकघरों में  काम  करने  वाले  कमरा  की

 लब्धियों
 और  भत्ते  कार्य-भार  के  आधार  पर  निर्धारित  किए  जाते  हैं  ।  निर्धारित  भत्ते  अतिरिक्त  वे

 कतिपय
 क

 af
 के  अधीन  तदर्थ  वृद्धि  पाने  के  भी  हकदार  हैं  ।

 निर्धारित  भत्ता  ह कਂ  |... ६  cc
 हि

 न्यूनतम
 आ

 25-  47-0(  25-50
 49-(

 25-50

 af  धकतम  कार्य  सा  5  घंटे  प्रतिदिन  लेकिन  अधिकांश  शाखा  डाकघरों  में  किये
 समय  तीन  घ

 ्

 fay  गि  बाप प
 Te

 रनर
 और  चपरासी  समयोपरि  भत्ते के

 कदार  नहीं  हैं  लिए  समेकित  भत्ता
 और

 तथा  वृद्धि दी  जाती  है
 कि  ऊपर  के

 म ेबताया गया  ।

 तथा  अतिरिक्त  विभागीय  रनर  अन्य  वर्गों  के  अतिरिक्त  विभागीय  कर्मचारियों  की

 76
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 ्  हकदार  ।  फिर
 भी  —

 fan

 ही  तरह  मचा  '  ~ vata  नल  कम

 नहीं  इसलिए
 वे

 केन्द्रीय  सरकार
 के

 नियमित
 कर्मचारियों  की

 तरह  शटी  पाने
 =

 र  नहीं हैं  ।

 तरीका  विभागीय  कर्मचारियों  की  मौजूदा  सेवा  शर्तें  सरकार  द्वारा  नियु

 ot जा  समिति  की  उन  सिफारिशों  पर  आधारित  जिन्हें  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया

 था
 सरकार  इस  विषय  पर  एक  अन्य  समिति  नियुक्त  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है

 Supply  of  Wheat,  Rice  and  Sugar  to  States

 274.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Food  and  A  ilture  be

 algae  state

 (a)  the  quantity  of  wheat,  sugar  and  rice  actually  supplied  to  Maharasht  Andhra

 Kerala,  Tamil  Nadu  in  1967-68  and  1968-69  by  the  Central  Government Mysore

 (b)  the  quota  thereof  allotted  by  Central  Government  for  the  said  period  ;

 (c)  the  quota  thereof  asked  for  by  the  State  Government  in  the  months  of  Ja  ry,

 F  bruary  and  March,  1970  and  the  quantity  supplied  by  the  Central  Government  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Deve  lo  ment
 0  State and  cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde)  (a)  Allotments  of  levy  sugar  are  mad

 Gover  1ents  direct  from  the  sugar  mills  Information  about  quantities  actualls
 i

 fted  by
 them  a  ist  these  allocations  is  not  available  is  also Information  about  free  sale  su  A
 not  av  316  as  the  sugar  factories  are  permitted  to  sell  the  free  sale  sugar  que  as  any-
 where  India  Information  about  wheat  and  rice  is  given  below

 (In  onnes)
 Stat  Finan

 iv  I 68
 अप्पा

 5G

 heat  eat  Rice

 134.1  1135.4  153.2 872.  0
 Andhra  Pradesh  145.8  147.9

 Mysore  121.5  14.1  196.5  7.6

 Kerala  623.3  457.2  336.4  631.3

 Tamil  Nadu  172.4  238. 5  3.4

 the  following  quotas  of  wheat,  rice  and  levy  sugar  were  allotted  during  the  said

 period  (In  tonnes) a

 1967-68  1968-69
 State  LIV a heat  Rice  Levy  Sugar  W  Levy  Sugar

 139.3* Mahara  Ne  252.  ि  1182.2  202.4

 Andhra  ac  80  17.9  8
 Mysor

 |  20S  1  70.3 ee  रे Kerala  603.8  ८  /  0-2  उ

 Tamil  Adu  169.1  10.3  315.7  3.4

 (*)  ey  ddition  5,000  tonnes  rice  was  allotted  from  Andhra  Pradesh  दी  change

 ior  fellow  jowar  from  Maharashtra  and  1,000  tonnes  rice  was  a  lot  ed  from

 eee

 Pradesh  on  state  to  state  basis.  Figure  of-actual  mc  t  against
 these  nents  are  not  available.

 (**)  1.0  add —  700  tonnes  r  ted  from  Mysore
 to  Bihar  a  000  nr  bid  | क  INd  on  State  to  State
 basis  .

 Figu  against  these  allot  ments  are  not  available.

 पा
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 UE  EEE  EEE  Ieee  ey
 a

 (@)  In  Ker  tec
 such.

 || ४
 is  issued  directly

 from
 FCI  depots

 a7  TAA  विष  §
 a

 fixed to  fair  et
 by  th  ALIA  ith  fe)  «cued  ५  the

 (c)  The  of  wh  d  levy  sugar  asked  for  by  the  State ¢  ments

 and  the  supplie  m  Central  pool  लप  and  rice  and  quotas  of  levy  sugat

 i

 ed  by
 the  Central  Gover  nt  for  the  months January  to  March,  1970  are  given  below

 दाउ

 State

 (In

 =
 Den  44%.  अ  fe  |  Tyaman,

 Demand
 Qu 10  ta  allotte

 Maharashtra  27440.0  55  ता  110.0

 64%  ee  ॥  Of  39,0 Andhra  Pradesh  ay  |
 है

 Mysore  है  15.0  9.3m  26.2

 Kerala  aw  154.6  2  26.8 Tt  8.
 Tamil  Nac  ir  3.1  TT  29.2

 ह क  er  than (f)  11  ynnes  of  foodgra  qemar  the  whole  of  1970,

 हाथ  requirements  no
 यायी

 (££)  2.51  h  tonnes  rice  dema:  At  Ne  e  of  1970

 (a)  nts  demand  for  Jan  श  ruary.  No  demand  received  for

 Ma  h  1970

 Of  TL
 है  हू 70  is  the  demand  for  January  only  Demand  VULue.  and  March  not

 ived.

 (**)  Rey  sents  demand  for  February.  N  aemana  iv
 a

 and  March

 (1)
 d
 demand  received  from  state  Government.

 (a) I  erala  rice  is  issued  directly  from  FCI  d  ह  and  other

 s  ofthe  State  Government  at  Tne  ठा  1९.
 them

 m
 and  against

 Orizations  is  issued  by  them.  No  demand  is  received  from  the  Kerala

 ferniment :

 Strike  in  Beas-Suttej  Link  Project

 7275  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister
 be  pleased  state  Labour  and  Rehabilitation

 (a)  ether  it  is  a  fact  that  the  employees  of  the  Beas-Sutlaj  Link  project
 Himachal

 Pradesh  obs  कती  strike  on  the  4th  and  Sth  December

 so,  the  reasons  therefor

 (c)  the  number  of  employees  who  participated  in  the  said  strike

 (0)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  striking  employees  were  paid  th
 th  vo  days  and

 यानी

 for

 (e)  if  so,  the  amount  so  paid  and  the  amount  yet  to  be  paid  in  this  res
 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  D.  Sanjivayaa)  -  (a)

 ther
 1  (0)  Yes

 was  a  strike  by  the  work  charged  employees  on  December  4  and  5,  19  mainly  to
 press  ir  demands  which  related  to  application  of  the  Pay  Commission’s
 tions  tot
 the  B.S  eandustnials

 .workers  of  the  project,  leged  victimisation  of  the  e  bearers  of
 ‘orkers’  Union  tran  pe  istence  allowance

 to  अट ए कक छादीसितस
 Orke

 1५  etc.
 a  snd

 provident
 पिएँ  ४
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 ह
 oe

 (d)  )  There  1  agi  111.  which  workers

 who  had  par  pated  in  the  strike  ere  (810  Wages  for  11  derstanding
 that  thes  uld  work  instead  on  one  of  the  days  of  rest  during  Januar  19  id  again  on

 the  clo  holiday  on  February  10.  According  to  available  information,  th

 was  about  1,93,000.26  No  further  payment  is  reported  to  be  due

 देशी  तथा  आयातित  sara  की  मूल्य  तथा  प्रयोग  के  परिणाम

 76.  श्री  अब्दल  गनी  दार  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 (a  )  पिछले  तीन  वर्षों  में  कितनी  मात्रा  में  देशी  तथा  आयातित उर्वरक  खरीदा  गया

 क्या  आयातित तथा  देशी  उर्वरक  के  मूल्य  में  कोई  अन्तर  और

 क्या  आयातित  उर्वरक  के  प्रयोग  के  कुछ  मामलों  में  बहुत  अच्छे  परिणाम

 0 सामुदायिक  विकास  कौर  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (ait f भ्रण्णासाहेब

 :  वर्ष  1967-68  से  1969-70  ay  1967-68 से  1969-70  तीन

 तीन  के  दौरान  खरीदे  गये  के  दौरान  खरीदी  गई  देशी

 तीन  sa  की  मात्रा  थ  sel  $
 वि

 ay
 ः  aan  ०: ही |  +r मात्रा  oft  ug]

 i re  ग  ——

 1967-68  32,06.415  1967-68  दि

 1968-69  29  40,779  1968-69  4  82.404

 1969-70  20  33,7217  1969-70
 छ tel  ह  नन
 ज

 oq  rT  के  घरेलू |

 पादन का  कुछ

 rg  नहीं
 कर

 रहा  जिसका

 कि  अब  फैक्टरियों  द्वारा

 वीरान
 किया  जा  रह

 था  दशा  की  कीमतों को
 प्रद

 वाले  विवरण जी  हां ।  आया  +

 संतान  हैं  |

 लला  से
 हद  एल०  टी०  329  ह

 अ  सजवा  देशों  उत्पादन की  गई  उकेरा  प् 3  अन्तर  नहीं है
 क्योंकि  इसमें  र  की  मात्रा  है  I.

 ब

 सरकारी  विज्ञापन  देने  में  वरीयता  देना

 7277 aa  भ्रब्दल  गनी  दार :  क्या  सुचना  तथा  प्रसार
 सारण  कौर

 संचार  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  यह
 सच

 है  कि  सरकारी  विज्ञापन
 देने

 में  कुछ  समाचार पत्रों  को
 वरीयता

 दी
 गई

 यदि  हां  तो  वरीयता  दिये  जाने  के  ब्या  कारण  और

 79



 Written  Answers  Vaishakha  3,  1892  (Saka)

 31  मान  1970 1  1968  से  31  मान  1969  तक  तथा  1  1969
 से

 तक  प्रत्येक  शि र  पत्र
 को

 कितने
 विज्ञापन  दि

 दिये  गये  ?
 _

 तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  कौर  WE  इ०  FO  :
 गि

 न

 )  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 समाचार  पत्रों  को  दिये  गये  विज्ञापनों  तथा
 उन्हें

 दी  गई  राशि  कसा
 बारे  में  सुचना  विज्ञापन

 और  चार  निदेशालय  तथा  समाचार  पत्रों  के  बीच  गोपनीय  सभी  ज
 ae

 Air  Broadcast  from  External  S  Ss
 -_

 Will  the  Ministe  a 78.  Shri  Om  Prakash  Tyagi  nd  Broadcasting
 and  Com  wnications  be  pleased  to  state :

 the  topics  preferred  by  Government  ft  the  purposes  of  the  broadcasts  from

 the
 Extern

 1  Services  Unit  of  AIR:

 2)  whether  any  programme  is  included  in  the  ce  to  uaint  the  Indian

 nati  s  settled  in  foreign  countries  with  Indian  culture

 (c)  if  so,  the  nature  thereof  ;  and

 ह  if  not,  the  reasons  therefor  ?
 a
 ation  and  Broadcasting

 and  in  the The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Infc

 Department  Communications  (Shri I.  K.  Gujral)  a  lary 0  ‘tive  of  the  service

 is  to  projec  the  image  of  India  abroad  and  its  view  rtant  national  and  international

 affairs  A  lis  Vv  items  included  in  our  External!  pr  1es  is  laid  on  the  Table  of  the

 House

 List  of

 TOPICS  OF  BROADCAST

 Daily c  ommentary  on  subjects  of  topical  in  ah terest.

 2
 Daily  if e

 commen
 10

 the  Indian  Press  on  current

 natio  and  international  issues

 oe We  ly  Review  of  procedings  in  Parliament

 5,/1.15005510115/111(61'/16 975  On  various  aspects  of  Indian  emie  and  indus-
 al  develo  pment

 rogress  of  Five  Year  Plan  activities  in  the  various  sectors  suc
 Agriculture,

 Industry,  Exports,  Social  Services,  Transport  and
 Comm

 init  Science
 and  Technology,  Public  Health,  Population  Control,  Educ

 व 81125 /1215005510115/लि810165  on  Indian  literary  classics  as  well  as  n  Indian
 {iterature  in  various  Indian  languages
 Plays,  Operas  and  folklore,

 Programmes  on  important  Festivals  and  Anniversaries  of  Sai
 7

 ets,  Natio-
 nal  Leaders  etc,

 9  Radio  Newsreel/Radio  Reports  on  important  cult  tural
 10  ports  and  Review,  resume,  iuterview  uals

 aes  celebrations,

 11.  rogrammes  for  Women,  Children,  Youth,
 12.  Ta  Iks  on  Indian  Music,  Painting,  Sculpture,  1:  e  etc

 13.0  Gre  Sayings  from  Indian
 Script

 1165  and  Phil  phical  works.

 ही

 14.  हल

 ए

 1.1  and  cultural

 nei

 regions
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 (b)  Yes,  Sir,

 All  th  to  UO©
 ल्  tae  ह

 हन ा
 (c)

 kore,

 a
 culture  viz.,  Indian  literature  Music

 and  other  arts  ndicrafts  fair  an  of  life  and  other  aspirations
 is  projected  thr  talks  Slat  Cur  Cl  aa  अभ्र oie  नभ्य 1.0  view

 (d)  not  arise

 Acreage  of  Land  under  New  Seeds  of  Whea  annie
 क Distribution  of  Seeds  to  States

 %

 pleased  tc  tate
 Shri  Om  Prakash  Tyagi:  Will  the  Minister

 of Food and Agriculture
 be

 (a)  16  aereage  of  land  in  which  new  seeds  0

 eat  and  rice  were

 sown  during  the

 year  1969  ;

 the  additional  acreage  of  land  in  which  these  new  seeds  पादा  caw  during
 the  cu  nt  year  in  order  to  make  them  more  popular

 c)  whether  Government  are  in  a  position  to  supply  these  seeds  to  all  sof  the
 coun  according  to  their  needs  and

 (d)  the  quantity  of  seeds  supplied  to  the  various  States  during  the  year  1  9?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food  and  Agriculture,  टैनसावणा्ाद  evelop-
 (a)  The  coverage  under  high-  yielding  arie- ment  &  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde) :

 of  wheat  and  rice  during  1969-70  is  estimated  at  12.6  and  9.5  million  acres,  respec  vely

 te  (b)  During  1970-71,  an  additional  area  of  about  2.4  and  1.5  million  acres  i  oposed
 to  be  brought  under  wheat  and  rice,  respectively

 (c)  and  (d)  Seed  production  and  distribution  is  the  responsibility  of  th  State
 Gove  jents  concerned.  However,  ifthere  is  any  shortage in  any  State;  the  Natic  Seeds

 Corp  7
 tion  helps  by  arranging  supplies  required.  During  1969-70,  National  Seed  Corpo-

 ration  51.  pplied  27,227  quintals  of  wheat  seed  and  21,350  quintals  of  paddy  566

 Measure  for  Increase  in  Milk  Yield

 |  .  Shri  Om  Prakash  Tyagi  Will  the  Minister  of  Food  and  priculture  be

 pleased  to  ate

 (a)  16  figures  in  respect  of  increase  im  milk  yield  in  the  country  the  last  three

 years  ;

 whether  Government  are  Satisfied  with  the  said  iucr

 ह  |
 («  the  details  of  average  per  capita  yield  target  fi

 by  which  this  target  is  likely  to  be  achieved  ?

 1inister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,
 sects ture,  Community

 Development The
 nationat and  Coope  tion  (Shri  Annasaheb  Shinde)  (a)  Estima

 onal  output. _of  milk  as  noted
 below  a  steadily  increasing  trend

 Million  Tonnes
 $ £  १

 1967-68  20.80
 >>  >

 ्  क (b)  No
 Sir.

 ob

 The  need  for  increasing  the  production  of
 cis  well  recognised  and

 much  remains  द  ह  Efforts  are
 being

 made  to  ्  लक  लगलग  through  plann-
 ed  breeding,

 improved  feedin  Cae
 timely  disease  contr

 inc  e

 mea

 (c)  Per  capita  yield  of  milk:  epending  upon  the  breed,  environmental
 conditions,  etc  Steps  are  being  take  for  the  purpose  of  increasing

 23.11  81
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 ग्

 milk  yield.  WIS  eld  nore  in  areas  where  intensive  cattle  develop-  2
 ment  is  being  ta  ared  to  areas.  The

 milk
 production

 on  account  of

 these  measure  is ate  expe  ted  to  be  Ie  ro  26 m  111/

 targets  and  tim.
 schedule  have  not  b  nn

 a  Production  of  Suratgarh  Agricultura  ति oe  ee

 precise

 >. ¥
 Shri  Onkarlal  Bohra  :  १४111  the  Minister  of  Food  and  "Agric  uta  be  pleased

 to
 stat

 a)  the  production  of  the  Suratgarh  Agricultural  Farm  during  hree  years,

 year-wi
 $  and

 Pe
 »?)  the  number  of  employees  working  there  ?

 Ministry  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture  Coc  1unity  D  nd  Cooperation

 (Shri  Annasaheb  Shinde):  (a)  A  statement  of  production  ious  crops  at  the  Central

 State  | द  Suratgarh  during  the  years  1966-67,  1967-68  an
 attached.

 [Placed

 ee  ibrary,  See  No.

 9a ः  (b)  The  number  of  regular  employees  at  the  farm  is  on  t.  The  average

 fi  of  daily  wage  labourers  is  about  540.
 numt

 Application  pending  for  Telephone  connections  under  exempt

 Category  in  Delhi
 oo

 1282.  Shri  Onkarla}  Bohra  Will  the  Minister  of  Informe  n  id

 and  Co  amunications  be  pleased  to  state

 h  as  schools, (a)  the  number  of  applicants  belonging  to  exempted  categori

 doctor  s  exchanges

 in  De

 tc,  who  are  on  the  waiting  lists  for  telephone
 connections

 in  the  var

 and  New  Delhi  ;

 h  applicants (b)  the  details  such  as  names,  addresses  and  dates  of  applications  of

 whe  re  on  the  waiting  lists  in  the  telephone  exchanges  of  South  Delhi  ;

 (c)  the  time  by  which  telephone  connections  would  be  sanctioned

 institutions  and  the  order  in  which  telephones  are  installed  to  them  ;
 ms

 persons/

 (d)  whether  the  telephone  connections  are  installed  to  these  pe  ons/institutions
 basis  of  priority  or  in  an

 arbitrary  manner  ;  and
 थ eat)  (e)  if  the  telephones  are  installed  arbitrarily,

 the  reasons  therefor ‘

 The  Minister  of  Statein  .the  Ministry  of  Information  and  Broadcas
 partment  of  Communications (Shri  Sher  Singh):  (a)  4,905.

 f  the 4b)  The  requisite  lists  are  being  prepared  and  will  be  placed  on  the  Tabl
 ok  Sabha  shortly.

 (c)  As  arule,  15%  of  the  available  capacityis  reserved  for  applicants  ए  r  the
 et ‘Special  Category’  (earlier  called  the  exempted  category).  Every  effort  is  made  to

 tne  pending  demands  for  telephones  in  this  and  other  categories  expeditiously.  Hov  ver,
 it  is  not there  is  a  general  shortage  of  exchange  equipment  and  under-ground  cables  anc

 00  ssible  to  indicate  any  time-limit  by  which  the  existing  applicants  on  the  waiting  ist  will
 e  provided  with  telephone  connéctions.

 (d)  Out  of  the  15%  available  capacity  reserved  for  Special  Category,  if  the  num-
 ber  $  given  according  to  the  turn  on  the  waiting  list  and  the

 her  balf  is  filled.  up  on  the
 recommendations  of  Telephone  Advisory  Com

 mittee oes  not
 arise  in  vie  w  of  (  d)  a  bove.



 3  1892  )

 Irrigation  Facilities  for  Entire  Area  Under  Cultivation  Duriag  Fourth  Plan

 7283.  ri  Onlarlal  Rahr
 Will  the Minister of  ad  and  Agriculture  be  pleased

 to  state

 rious  51
 (a)

 the  acreage  of  land  under  cultivation  in
 cea

 State-
 wise  ;

 )  the  acreage  of  land,  out  of  that,  for  which  irrigation  facilities  are  a

 lable
 and

 also  of  th  for  which  such  facilities  are  not  available ;

 the  scheme  proposed  to  be  undertaken  by  Government  during  the  Plan

 to  pro  16  irrigation  facilities  for  the  entire  area  of  land  under  cuitivation  and  expendi-
 ture  volved  therein  ;  and

 (d)  the  additional  acreage  of  land  which  would  be  brought  under  gation  in

 1970-  and  the  expenditure  proposed  to  be  incurred  in  that
 connection,

 State-wise

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Communit  Dey.  &

 n  (Shri  Annasaheb  Shinde):  (a)  and  (0)  The  required  in‘ormation  is  given  in  the ooper2
 y

 statement  12  on  the  Table  of  the  ae

 (000  hectares)

 S  No.  Name  0  Waly  Net  are  WO  Un-irrigated
 so  wn  a.  rea  (1966-67.)

 ह
 Area  (net)

 थ (1966-67)  (1966-67)

 Andhra  Pradesh  11,343  3,070  8,273
 Assam.  2,376  612  (a)  1,764

 Bihar  7,422  1,601  5,821

 9,688  1,041  8,647 Gujarat  (b)
 Haryana  3,423  1,293  2,130
 Jammu  &  Kashmir  (b)  675  278  397

 393 Kerala  2,091  1,698

 Madhya  Pradesh  17,205  1,089  16,116

 18,133  1,206  16,927 tra  (0)
 10  Mysore  10,014  1,022  8,992
 11  Nagala  (  c)  47  12  35
 12  W/TISSd  10)  5,989  977  5,012
 13  Punjab  3,870  2,276  1,594

 14  Rajasthan  14,597  2,121  12,476
 15  Tamil  Nadu  6,085  2,511  3,574

 16  Uttar  Pradesh  17,319  6,255  11,064
 17  West  Bengal  (d)  5,569  1,478  4,09]

 1,35,846  27,235  1,08,611
 Union

 Total
 States

 1,201  243  958
 Gra  >i  1,37,0¢  27,478  1,09, 569.0

 Note  relates  to  1953
 relates  to  1965  66
 relates  to
 relates  to  1964-65

 (c)  The  ion  programme  proposec  be  taken  up  during  the  Fourth  Plan  is likely  to  provide  irriga  n  facilities  to
 sector  outlay  on  this  pro

 7  million  hectares  (gross).  The  public

 iy  we
 v

 ald  (६
 3.  1474.96  crores.

 (d)  Programme  fo  et  been  finalised,
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 Written  Answers  Vaishakha  3,  1892  (Saka)

 मनी पर  में  इंजीनियरों  तथा  डिप्लोमाघारियों  को  रोजगार

 7284.  श्री  एम  तथा  पनवा सभ्  मन्त्री  o  कृपा  करेंगे कि

 Nees

 है  में  गच एज काछ मनीपुर  में  डिप्लोमा धारियों  सहित  कित
 heals pes

 को  रोजगार

 सिलना

 :)  मणिपुर  में  इस  समय  कितने  इंजीनियर  तथा  डिप्लोमाधारी बेरोजगार

 = क्या  उनको  चाल  ay  में  रोजगार  दिया जा  रहा  है
 ?

 apy eee _  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  डी०  :  और

 सहायत  जिनको  नौकरी  दिलाई  गई  उनकी  संख्या  26  थी  और  इन  कार्यालय  चाल  रजिस्टर

 में  दर्जे  प  प्रेमी  के  उम्मीदवारों की  संख्या  48  थी  ।

 चौथी  योजना  में  परिवहन  व  सिंचाई  सुविधा  ों
 से  वंचित  भूमि

 की  खेती  र  सामाजिक  सेवाओं  के  क्षेत्र  में  विभिन्न  विकास  कार्यक्रमों  द्वारा  बेरोजगारों  (  इंजीनियरों

 व  रियों  सहित  )  के  लिए  अधिकाधिक  नियुक्ति  अवसर  जुटाए  जाएंगे  |

 चौथा  पंचवर्षीय  योजना  में  सनीपर  के  कृषि  सकल  का  दर्जा

 बढ़ा  कर  उसे  कृषि  कालेज  बनाना

 7285  यह  एम ०  मेघ चन्द्र  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  तिवा  करेंगे  कि

 )
 क  पा

 चौथी  पंचवर्षीय योजना  में  मनीपुर  संव  राज्य  क्षेत्र
 के
 के  कृषि  स्कूल  का  दर्जा  बढ़ा

 कर  उसे  कृषि
 कालेज  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव |  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  मनीपुर में  एक  की  काले  लिली  के  प्रश्न  पर
 विचार

 क
 सामुदायिक  विकास  ate  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (5

 ण्णासाहेब
 ं  और *  है  इस  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  चौथी  योजना  या  चालू

 ट
 अर्थात्  1970-

 -71  के

 बजट  अनुमानों  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।
 =

 मन  नेफा  तथा  नागालैंड  के  लिए  टेलीफोन  सलाहकार  उपसमितियां

 प्  श्री  एम०  मेघ चन्द्र  :  क्या  सुचना तथा  प्रसारण  कौर  समाचार  मन्त्री  यह  ने  की  कृपा

 oar
 नेफा  और  नागालैंड  क्षत्रों  की  टेलीफोन  सलाहकार  समि  के  वर्तमान

 नाम  कया  हैं
 और

 थे  लोग  उक्त  समिति के  किस  तारीख  से  सदस्य  हैं  ;  और

 a)
 उपरोक्त

 समिति
 का  गठन  किस  अधार  पर  किया  गया है  ?

 कीपर oy

 nv
 प्रसारण  मन्त्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्रों

 कर
 TH  और  नागालैंड

 में
 कोई  टेलीफोन  सलाहकार  समितियां  काम

 महीं  नर  रही  हैं

 यदि  चाल  कनेक्शन
 —  wn

 क्शन और ओर  प्रतीक्षा  सूची  मिला  कर  संख्या 1500  से  अधिक  बनती  हो



 23  1970
 लिखित  उत्तर

 तो  टेलीफोन
 बल्कि  केवल

 स्थानों  के  लिए  गठित

 की  जाती

 कि

 निर्धन  कलाकारों  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए

 287,
 श्री  एम०  मेघ चन्द्र  :  क्या  सुचना तथा  प्रसारणश्रौर संचार  मन्त्री  26

 करत  प्रश्न  संख्या  4243  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि र  seme

 1970
 के

 कोई
 वित्तीय  सहायता  पाने  के  लिए  क्या  शर्तें  पुरी  करनी  पड़ती  हैं

 ?

 तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  कौर  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  इक  [०

 लाकारों  को  आर्थिक  सहायता  देने  की  योजना  के  अन्तर्गत  पात्रता  की  शर्तें  इस  प्रकार  हैं

 द

 1)  नाटक  तथा  नृत्य  के  क्षेत्र  में  उम्मीदवार  को  देन  महत्वपूर्ण  हो

 उसने  आकाशवाणी  तथा  सुचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  के  अन्य  वीर

 गों

 की  सफलता

 दि  लिए  पर्याप्त  रूप  से  योगदान  दिया  हो ;

 क् 2\  निजी  साधनों  से  प्रार्थी  की  आय  150/-  रुपये  प्रति  माह से  अधिक  न  तथा

 (4  प्रार्थी  किसी  अन्य  स्रोत से  इस  प्रकार  की  आधिक  सहायता  प्राप्त न  क
 क

 मनी पर  में  कामिक  संघों  के  पंजीकरण के  लिये  आवेदनपत्र

 7288.  श्री  एम०  मेघ  चन्द्र  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की
 र.” ६. क्रपा क व करेंगे कि

 स्टार  कार्मिक  मणिपुर के  पास  इस  समय
 कामिक

 संघों  के

 पंजीकरण के  लिए
 कितने  आवेदनपत्र

 अनिर्णीत  पड़े
 हैं

 और  उनके  नाम  क्या  हैं

 कत  आवेदनपत्र  कार्मिक  मनीपुर
 को  किस  तारीख  को दिये गये

 थ  ;  और

 ee  काम  में क्या  यह  सच  है  कि  रजिस्ट्रार  के  कार्यालयों  में  कर्मचारियों

 भा

 तथा  पुनर्वास  मन्त्री  डी०  संजीव या )  :  से  सूचना
 प्राप्त  की

 जा

 होने  पर  सदन  की  मेज  पर  पर  रख  दी  जायगी  ।

 कृषि  विश्वविद्यालयों  तथा  श्रनुसंघान  संस्थानों  के  प्रतिनिधियों  का
 सम्मेलन

 7289.  श्री  मुहम्मद  शरीफ
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बता

 ने  की  ह
 करेंगे  कि

 क्या  1970  में  कृषि  विश्वविद्यालयों  तथा  अनुसंधान  संस्थानों  के  प्रतिनिधियों

 कोई  सम्मेलन  हुआ
 और

 ्

 करे  गये यदि  तो  जिन-जिन  मामलों  पर  विचार  उनका
 तथा  उसमें  1

 पों  का  ब्यौरा क्या  है  ?

 सामुदायिक  विकास  कौर
 सहकार  मन्त्रालय

 मे ंराज्य  |  मन्त्रों  (3  श्रण्णासाहेब

 :  ऐसा  कोई  सम्मेलन  जनवरी  े  अक्तूबर  1969  द  कृषि  शिक्षा

 क
 रे

 े  तौर  में  एक
 eee  दला

 जि  कृषि  अनुसंधान  संस्थानों

 के  प्रतिशत frfen
 ने  भाग  लिया  ।

 ्
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 े

 atte  दा
 एक  fara

 3  Pee  4.0  ण  की  |  29  2
 7

 0]

 नये  किस्म  के  खोजों  का  किसानों  को  बेचने  से  पहले  परीक्षण

 ् 290.  श्री  देवीन्द्र  fag  गार्चा  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने
 को

 ् ह  पा  करेंगे

 कि  व क्या  किसानों को  नये  किस्म  के  बीज  देने  से  पूर्व  समूचे देश  में  विस्तार  एजेंसियों  द्वारा  उनका

 णा |  किये  जाने  की  योजना  सरकार  के  विचाराधीन  और  यदि  at,  तो  उसका  यौरा  या
 है

 ?

 गह
 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अ्ण्णार

 :  नहीं  ।  ऐसी  किसी  योजना  पर  सरकार  विचार
 नहीं  कर  रही  है  |  |

 राज्य  सरकारों/क्ृषि  विश्वविद्यालयों  के  फार्मों  में  विभिन्न  स्थानों  में  किये  गये  परीक्षणों  के
 आध

 क
 पेर  फसलों  की  नई  किस्मों  को  सामान्य  खेती  के  लिये  निर्मुक्त  किया  जाता  है  ।  इन  पर

 के  परिणामों  पर
 पहलें  अखिल  भारतीय  अनुसंधान  कमंशालाओं  में  और  बाद  में  केन्द्रीय किस्म  i

 समिति  द्वारा  विचार-विमश  किया  जाता  इसके  बाद  सिफारिश  की  गई  किस्मों
 को  विस्तार

 एजेंसी  तथा  अन्यों  को  सौंप  दिया  जाता

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  ota  का  भिन्न-भिन्न  प्रकार  से

 ह  91.  श्री  देवीन्द्र  fag  पार्चा  :

 करेंगे

 ा  खाद
 तथा

 कि
 :
 मत्ती अर  सताने  दो  दिया

 ब

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  आलू  को  भिन्न-शि

 का  पता  गाने  का  विचार  कर  रहा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है

 सामुदायिक  विकास  abate  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्णासाहेब
 :

 )  जी  लेकिन  आलू  फ्लोर  संयंत्र  तथा

 मामला  निगल  के  विचाराधीन है
 ।  तत

 पता लगाने का

 (a)  प्रश्न हो  नहीं  उठता  |

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  के  अवकाश-प्राप्त  वे

 7292.  श्री  देवीन्द्र  fag  पार्चा  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  भारतीय  क़षि  अनुसंधान  परिषद्‌  अवकाश
 प्राप्त  वैज्ञानिक

 नियुक्त  किया  गया  है  और  उन्हें  क्या  पारिश्रमिक  दि
 थे  जाने  की  संभावना है  ?

 सामुदायिक  विकास  ate  सहकार  मन्त्रालय  मेਂ  राज्य
 कह

 मन्त्री (  श्रण्णासाहेब
 ह  परिषद्‌  की  शासी  निकाय  द्वारा  1970-71  ag  के  दौरान  प  अनसंधान

 के  ari  त  निम्न  अवकाश  वैज्ञानिकों  को
 चुना

 ग

 To
 पी०

 बी०  gan म 2.  डॉ

 3.  डा०  to  पीएमएल  नान
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 3  ब्र शाख  1892  )  लिखित  उत्तर

 4.  डा०  के ८  सी ०  गुलाटी
 5.  डा०  एन०  आर०  भट

 6. डा
 .  एक्स  पौ नैय्या

 7.  डा

 8.
 डा०  चौधरी  और

 ae

 एस०  जोन्स  क

 एक
 काश-प्राप्त  वैज्ञानिक  sf

 तमास  1000/-  रुपए  मानदेय  प्राप्त  करने  का  पात्र  है  इसके

 अतिरिक्त  निवृत्ति-वेतन/भविष्य-र्नि  आ  प्राप्त  कर  रहा  होता  वह  भी  उसे

 मिलता है

 म  प्रोड्यूसरों  द्वारा  फिल्म  सेंसर  बोर्ड  को  प्रमाणीकरण  के  लिए  दो  गई  फोन

 4,  श्री  काशी  नाथ  पाण्ड्य  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  we  संचार  त्री यह
 बताने

 की  कपा  गे  कि

 उन  फिल्म  प्रोड्यूसरों  के  नाम  तथा  पते  क्या  हैं  जिनकी  फिल्मों
 को

 1970  तक

 के  गत  ra  वर्षों  में  प्रमाणीकरण  के  लिये  फिल्म  सेंसर  बोड़े  के  पास  भेजा  गया  था

 )  क्या  इन  प्रोड्यूसरों  द्वारा  कोई  फीस  दी  गई  और  यदि  तो  प्रत  द्वारा  कितनी

 राशि  का  भुगतान  किया  गया  ?

 सुच
 ना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्रो

 इक
 gem

 तथा
 विक

 ह
 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथासमय  सदन  की  मेज  पर  रखें

 दी  जाएगी
 ।

 कृषि  के  विकास के  लिए  दी  जाने  वाली  श्रमरीकी  सहायता  का
 ह

 ०  श्री  सु०  क०  कापड़िया  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यट  जि  नि  की  कृपा

 करेंग े1

 3
 क्या  सरकार  का  ध्यान  अमरीका  के  कृषि  विभाग  के  विश्लेषक

 के
 वक्तव्य की

 ओर  दिला  गया  है  कि  जरूरतमन्द  देशों  को  भूतकाल  में  अमरीका
 art  ही  ्

 सहायता  केवल

 इसलिये  व्यवस्थित थी  कि  इस  बारे  में  बहुत  ही  थोड़ी  जानकारी  थी  कि  एक विकासशील देश

 i  क्या  पैदा  कर  रही है  अथवा  उसकी  क्या  आवश्यकता

 यदि  तो  क्या  अमरीका  सरकार  ने  किसी  अवसर  पर  ऐस
 कारी

 और

 बी

 उनको  किस  प्रकार  का  उत्तर  भेजा
 क

 सामाजिक  विकास  कौर
 सहकार  मनवाता

 में
 रात राज्य  मन्त्र  श्रण्णासाहेव

 =  सरकार  को  किसी  ऐसे  वक्तव्य  का  ज्ञान  नहीं  है  ।

 ि
 (@)  ate  )  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 पण  क्षेत्रों  में  रेडियो  तथ

 7296.  श्री  रागा  त  ध्र्म >  कया  सुचना  तथा  प्रसारण  we  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 थ

 ata a Written  Answers  ishakha  3,  1892  (Saka

 क्या  सर  री  तथा  टेलीविजन  के  कार्यक्रमों  के  बारे  में  प्रतिक्रिया  जानने

 र  ah
 ही  मैन  म  N MUTE fear  तथा  QU I ee tal fasta  क

 लब
 स्थापित करने  के  प्रस्ताव

 ध और

 यदि  at,  तो  ara  वित्तीय  वर्ष  का  कार्यक्रम  क्या  है
 ?  क

 सुचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  शौर  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  a  मि
 go  Ro

 :  देहाती  रेडियो  फोरम  देश  में  पहले  ही  काम  कर  रहे  हैं  ।  दिल्ली  के
 देहाती  क्षेत्रों  में

 61
 a

 निकटवर्ती हरियाणा  के  गांवों  में
 11  टेली क्लबों  की  भी  स्थापना  की  जा  चु

 ee
 अन्य  गों  के  ग्रामीण  क्षत्रों  में  टेलीविजन  क्लबों  को  स्थापित करने  के  प्रश्न  पर  तभी

 जब  उन  क्षेत्रों  में  टेलीविजन  चालू  हो  जाएगा  |

 वर्तमान  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश के  चुने  हुये  उन गांवों में  लगਂ

 क विजन  क्लब  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है
 जो

 दिल्‍ली  टेलीविजन  केन्द्र  की  परिधि
 में

 आते  हैं
 ।

 पत्र तथा  तारों  के  असर  किये  जाने  को  रोकने  के  tea  विधान  ्

 कृपा  करेंगे fe

 श्री  यशपाल सिंह  :  सुचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मन्त्र
 यह

 बताने  की

 जनहित  में  पत्रों  तथा  तारों  इत्यादि  को  बीच  में  रोक कर  पढ़ने के  मा  के

 अधिकार  को
 समाप्त  करने  सम्बन्धी  प्रस्तावित  विधान  को  कब  तक  प्रस्तुत  किया  और

 कया  उक्त  विधान  वर्ष  1970  के  आय-व्यस्क  सत्र  में  पारित  किया  जायेगा

 सुचना  शोर  प्रसारण  मन्त्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  शेर

 at  विधि  अयोग  की  सिफारिश  भारतीय  तार  1885  के  खण्ड  5
 ०७,

 ore संशोधन  करने  के  लिए  एक  विधेयक  का  मसौदा  तैयार  कर  लिया गया  है  जिसमें  तारों  को  ब  च  में

 रोक  पढ़ने  के  अधिकारों को  केवल  भारत  की  सार्वभौम  राज्य  की  सुरक्षा  साव

 था  या  विदेशी  राज्यों  के  साथ  भाईचारे  के  लिये  ही  या  अपराध  की  प्रवृत्ति  में  उत्तेजना  देने  को

 और
 अधिनियम  के  खण्ड

 5
 के  उपखण्ड (2)  को  अधिनियम से  निकाल  देने  के  लिए  अवस्था

 eee
 विधेयक  को  संसद्‌  के  चालू  सत्र  में  प्रस्तुत  करने  के  लिए  सभी  कोशिशें  की  जा  रही  हैं

 भारतीय  डाकघर  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  लिये  विधि  आयोग ने  इसी  की मी
 सिफारिश  फि  है  ।

 भूमि  सुधार  नियमों  को  कार्यान्वित  करने के  फलस्वरूप  पेंदा  होने  वाले  क

 ही  विवादों  को  हल  करने  के  लिये  न्यायाधिकरण  को  स्थापना

 7298
 श्री  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  भूमि  सुधार  नियमों  के  क्रियान्विति से  उत्पन्न  होने  वाले  विवादों को
 हल  करने  के  एक  विशिष्ट  न्यायाधिकरण  स्थापित  करने  के  प्रश्न  के  बारे

 में  विचार  किय  द्  और

 (q  यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या

 है  लॉरेन

 a  तय
 किये  गये  हूँ

 ?

 सामुद
 tas  Garseror

 थ  a  ike  हज  थि  i दीद pasta  Sci NESS  इच्छा  भ्रष् णा साहेब
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 23  1970  लिखित  उत्तर
 ee

 :  और  भूमि
 राज्य  सूपी

 के
 होने  के

 भूमि  सुधार  बारे  में  कानून  बनाना
 और  उन्हें  करने  का  उत्तरदायी  क  भूमि  qeTz)

 की  क्रियान्विति  से
 ले  विवादों  को  त  रने के उत्पन्न  होन

 करने  का
 हेना  हू

 तहों  होता ॥

 रकार  द्वारा  विशिष्ट  न्याय

 अधिकरण  स्थापित

 गन्दी  रामनगर  (  के  पोस्ट  भास्कर  द्वारा  निक्षेपों  का
 गबन

 श्री  समर  गृह :
 क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मन्त्री  यह  ने  की  कृपा

 करेंगे  नि

 सच  है  fe  गांव  ee  थाना  |  |  मिदनापुर  के
 पोस्टमास्टर ों  बहत  से  व्यक्तियों  द्वारा  खोले  गये  बचत  खातों में  जमा  की  गई

 बहुत  बड़ी  राशि
 को  गबन  विया  गए  41,

 (a)
 af

 प्रकार
 का

 ग

 कया  गया  और  इसमें
 ताश  सम्बद्ध  थी

 Se  वक  को  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  ;  और (

 ॥  a  ra  कििशम्यं यदि
 ्

 तो
 मामले

 को
 जांच

 करान  क  लिय  सरकार  द्वारा  क्या
 लि  लि  क  2

 >
 कार्मचादोका  गा

 है  तथा  गरीब  ग्रामीण  जनता  जमा कर्त्ताओं  ay
 (॥  अग्रेतर  कार्यवाही

 rT: alae ie - amaatT a सच
 ता  गौर

 प्रसारण  मन्त्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री
 शेर

 जी

 शाखा  पोस्टमास्टर  ने  एक  बचत  बंक  खाते  से  1  005  रुपये  के  अस्थायी  गबन  के  अलावा

 28  बचत बैंक  खातों  में  जमा  रकम  को  धोखे  से  निकाल कर  37,964  रुपये का  गबन  किया ।  उसने

 एक  मनी  डर  के  295  रुपये  का  भी  पाने  वाले  के  जाली  हस्ताक्षर  करके  गबन  किया ।

 कुछ  जमाकर्ताओं  से  उनके  दावे  के  निपटान  के  बारे  में  अभ्यावेदन  प्रा  हुए  हैं
 ।

 )  सभी  मामलों  की  छानबीन  के  लिए  पुलिस  में  रिपोर्ट दर्ज  करा दी  गई  है  अभियुक्त

 फरार
 है

 24
 बचत  बैंक  खातों  से  संबंधित  दावे  के  कागजात  को  पुरा  जा  चुका  है  और  उनके

 दावे  शी
 डी
 निपटा दिये  जाएंगे

 द चोथी  पंचवर्षीय  योजना  मे ंzara  एक्सचेन्ज
 स्थापित

 करना

 00,  श्री  राम  किशन  गुप्त  :  पथ था

 असरत  और
 संचार fare  मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा

 )  क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  देश  मे  एक्सचेंज  स्थापित  करने  सम्बन्धी

 योजना  को

 im

 रूप  दे  feat  गया  और

 तो  उसका

 1

 ब्यौरा  क्या  है  ?.

 प्रसारण  मन्त्रालय  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री
 शेर

 जी

 23.12  89



 ्  द  ्

 ः
 Written

 aiid  a
 थ
 क  ap

 23,  1970

 aan  / चौथी  पंचवर्षीय  योजना  महत्वपूर्ण  औद्योगिक  और  व्यापारिक

 केन्द्रों में  सस  एक्सचेंज  खोलने  का  विचार  }  |  स्थानों  पर  50  लाइ  के  एलेक्स

 एक्सचेंज  लगाने  का  पहले  से  ही  अनुमोदन  हो  चूका  है  ।  a  स्थान  हैं  विशाखापत्तनम

 दुर्गा  को  कोल्हापुर  और  देहरादून
 दृष्टि  पावन-क्षम  होने  और  प्रस्तावों  की  तकनीकी  व्यवहायेता  के  आधार  पर  आगे  9  औ र

 स
 पर्ण

 ia
 fires  और  व्यापारिक  केन्द्रों  में  भी  इस  सुविधा  का  विस्तार  कर  दिया  जायेगा  ।

 क्

 ्
 उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  गन्ने  के  मलय  में  विधि  करने  की  मांग  थ

 301.  श्री  राम  किशन  गप्त  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की
 कपा

 कि

 )  क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  गन्ने  के  मुल्य  को  7.50  रुपये  प्रति
 क्विटलसे  बढ़ा  कर

 तुरन्त
 10

 रुपये  प्रति  क्विंटल  कर  देने  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  क्या  है  और  उस पर  क्या  निर्णय  समा

 है
 या  कार्यवाही की  गई  है  क

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 MIpATSa DAT Wet शिन्दे
 ai)

 जी  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  सुझाव  दिया  है  कि  wet का  सांविधिक  न्यूनतम

 7.37  रुपये  प्रति  क्विंटल से  बढ़ाकर  10.00  रुपये  प्रति  क्विंटल कर  दिया  जाना  ये  ।

 (q)  1969-70  के  लिए  गन्ने  का  सांविधिक  न्यूनतम  मुल्य  राज्य  गन्ना

 तथा  चीनी  उद्योग at  एसोसियेशन ों  के  विचारों  पर  सावधानी से  बिचार  करने  और  af

 अन्य  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  के  साथ  परामर्श  करने  के  बाद  निर्धारित  किया

 चाल  मौस  था

 था  ।

 लिए
 अब

 इस  न्यूनतम  मुल्य  में  बढ़ोतरी  करने  का  विचार  नहीं  है  ।

 वर्ष  1970-71  में  बिहार  में  लघु  सिचाई  के  विकास  के  लिये  केन्द्रीय

 ४  2.  श्री  हिम्मत  :  क्या  खाद्य  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ee  या
 बिल ड  स

 कद
 1970-71 में  लग  सीमा  वकास  के  बारे  में

 काय  योजना  प्र  eo  की  यदि  तो  उसकी  वित्तीय  रूपरेखा  क्या
 इ

 के

 विस

 अन्य  ब्यौरा
 उसका क्या  औ

 थ

 )
 इस  योजना

 के  लिये  केन्द्रीय  सरकार से  अगर  कोई  सहायता  मांगी

 हिं

 थीं  तो  वह
 कितनी है  त  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 दय
 सामुदायिक  विकास  श्योर  सहकार  सस्त्रालप  में  राज्य

 al
 5  er

 शब्द  बिहार  सरकार  ने  1070-71  की  वार्षिक  योजना  प्रारूप उ  चाई  कार्यक्रम

 ma

 ara

 रुपये  के  परिव्यय
 का

 प्रस्ताव  रखा  है  ।  व्यौरा  संलग्न  विवरण  में

 |  दिया  गया काज
 प्रतिमान  के  अनसार  राज्यों

 जाने  केन्द्रीय  सहाय  ना  एक  प्लान
 या  स्कीम से  सच  afi  समग्र  रूप  से  वार्षिक  जन  ही  केन्द्र  द्वारा

 मुश्त
 ऋण  तथा

 अनुदान  के
 आधार  पर  दी  जाती  है  ।
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 विवरण

 रुपये  लाखों में

 क्रम  सख्या  1970-71  के  लिये

 प्रस्तावित  व्यय

 1.  कृषि  विभाग

 स्रवण  कुण्डों  का  निर्माण
 मरम्मत  67.50

 at  छिद्र  16.00

 3.  राजकीय  नलक

 गर-सरकारी  नल  160.00

 गेर-सरकारी  नलों  के  लिए  एल०  एग ०  नो०
 ह

 से  ऋण  पत्रों  की  खरीद

 oe 4.  नदियों  तथा  भवनों
 सी  एस

 95.00

 15.00

 जल  पम्प

 चित्रित
 तथा  डीजल  पम्पों  oe  कृषि-उद्योग

 विकास
 निगम  की

 अंश  ए
 की  खरीद  21.00

 12.00

 '  लग
 सिचाई  बजना  202.50

 10  =  अ  पा  वन  25.00

 1]  |
 मगर

 जल
 गी  os

 .

 8.00

 12  सतह-जल  6.00

 13  40.00

 14  स्टाफ  10.00

 15  सिंचाई  सहकारिता  2.00

 कुल  ate  विभाग  680.00  जिसमें  16000

 लाख  रु०

 क्षेत्र में  विशेष

 योजनाओं  के  लिए  ।
 11.  सिचाई

 ग

 राज्य  की  AIT  योजनाएं

 ]
 अगले

 ०...  की  जाने  बाली  योजनाएं

 9
 31,24

 नाला  सम्बन्धी  यो  4.84
 साध-साथ  पम्पिंग  सेट  22.80

 a

 गंगा  तथा  बढ़ी  गंदा

 ं  कि  re  ey

 _...  कुल  58.88

 ——  one
 व्तंमान  नलों  का  सुधार
 नलकूप  चैनल

 5.90

 कुल (  5.50
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 )  नई  स्कीमें

 सम्पूर्ण  योजना में  जलमार्ग  9.62

 कुल
 9,6.2

 नई  स्की
 में

 नए  बांधों  तथा  जलाशयों  की  योजना  46.00

 कल  46.00 2
 लि

 120.00 कुल  सिंचाई

 विभाग

 800.00 कूल  जोड़

 _  श्व सं चा
 सत ग्रह  व्यवस्था  में  भारत  का  योगदान

 17303  श्री
 एन०

 शिवप्पा  क्या  सूचना
 तथा  प्रसारण कौर  संचार

 सती
 यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :.

 व  संचार  उपग्रह  व्यवस्था  में  भारत  का  योगदान  कितन

 इससे  कितना  लाभ  प्राप्त  होने की  सम्भावना है  ?

 बना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  कौर  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  शेर  fag)  :  विश्व

 सचार  उप  न  5  प्रतिशत ग्रह  व्यवस्था  की  20  करोड़  डालर  की  अनुमानित  लागत  में  भारत  का  योग

 अर्थात्‌ 71.0  लाख  रुपये है  ।  यह  योगदान  समय-समय  पर  इस  व्यवस्था  पर  होने  वाले  खरे

 एक  निश्चित
 प्रतिशत  के  रूप  में  दिया  जाता  है  ।

 अब  तक
 इसमें

 51.53  लाख  रुपये  चुके  हैं

 )  विश्व  संचार  उपग्रह  सेवा  व्यवस्था  में  भारत  को  निम्न  लाभ  होंग े:

 भारत  की  अन्तर्राष्ट्रीय  फोटो  तथा  रेले क्सर र
 वा

 की  बढ़ती

 ई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  स्थाई  तथा  उच्च
 किस्म  की  अन्तर्राष्ट्रीय

 चार  सुविधाएं  मिलेंगी  ;  और

 1)  न्तर्राष्टीय  टेलीविजन  कार्यक्रम  को  संचालित  करने  की  क्षमता  उत
 ae

 प्राधिकरण  ऋण  का  सहकारी  तथा  बेंकों  के  भरत  a  एको करर

 «  श्री  एन०  शिवप्पा :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  गे  कि

 ‘7 t@ — aur Th  अत  फॉर  रिस  पय  वजर  ही  बवबस्था  समूचे
 रुपय ेए  करण

 करने  का  सरकार  का  प्रस्ताव  और

 (a  दि
 तो  इसे  कब  तक  क्रियान्वित करने  का  विचार  है  ?  ्

 ड  सामुदायिक  विकास  आर  सहकार  मन्त्री
 नय  में  रा  त्री  झण्णासाहेब

 :
 जी  हां

 ।
 सरकार  का

 ऋ  ण  विस्तार  कार्यक्रमों  एवं  इन  क्षेत्रों
 की  नीतियों  के  समन्वय

 श
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 गय  कसी  पर

 in

 (a)  2 ८ ह  भारतीय  ग्र
 पण  सिप  ऋण

 बर  पर  रिज

 बंक  आफ  के  अधीन  एक  THY  ग्रामीण  ऋणी

 के  क्षेत्र  में  रूप  से  बैंकों  की  नीतियां  ae ea तथा  ama  को
 सुनि

 नटि  करेगा I

 इसके
 अतिरिक्त  उद्देश्यों  की  क्रियान्विति  के  लिए  संगठनात्मक  कार्यਂ  विष  रफ  गाडगिल

 की स सहकारी  और  व्यापारिक  बैंक  ऋण  में  समन्वय  से  संबंधित  सिफारिशों  को  भी  क्रियान्वित

 जा  रहा है

 Assembling  of  Imported  Tractors  with  Indigenous  Components

 7305.  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria;  Will  the  Minister  of  Food  and
 pepe

 be

 te leased  tc

 ८  the  total  number  of  new  tractors  likely  to  be  procured  from  th  U.S.A.  by  the

 country,  icularly  by  the  Escorts  Compony

 (b)  whether  his  attention  has  been  invited  to  the  fact  that  the  ow
 i

 of  the  said

 ponents company  are  assembling  these  tractors  in
 (112

 country  after  using  indigenous

 and

 (c)  whether  Government  propose  to  take  necessary  steps  to  ensure  that  the  superi-

 orl  of  these  imported  tractors  is  not  downgraded  by  using  indigenous  components  i  heir

 engines

 Minister  of  state  inthe  Ministry  of  Food’  Agriculture,  Community  Develop  ent &
 00

 ह
 ration  (Shri  Annasaheb  Shinde) :  (a)  &  (b)  There  is  no  proposol  for  direc  it  port  of

 Fo  ‘tractors  from  U.S.A.  However,  the  Government  of  India  have  approved  in  principle  a

 pr  »sal  of  M/S.  Escorts  Limited  to  enter  into  collaboration  with  M/S.  For  Motors
 Cc  pany,  Dearborn  Michigan  U.S.A.,  for  the  manufacture  of  (46  H  agri-
 cult  tractors  for  a  capicity  of  6000  numbers  per  annum.  Manufacture  of  th  :  tractors

 S  Escorts  Ltd  1s  yet  to  commence by

 (d)  Does  not  arise

 प्राथमिक  ऋणदात्री  समितियों  को  वाणिज्य  ae  द्वारा  धन  दिये  जाने  को  प्रयोग  योजना

 य  1306,  श्री  चंगलराया  नायडू :  FAT  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री यह हू  बताने की  कृप  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  ने  चौथी  योजना  कारी  कृषि  क्षेत्र

 के  विकी  लिये  246  करोड़  रुपये  खर्च  करने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  हा ंलि  तो
 पांच  राज्यों  में  जहां  जिला  केन्द्रीय  बैंकों

 की  farce वित्तीय  स्थिति  कमजोर

 है  क्षेत्रों  में  satire  ऋरगदात्री  समितियों  को  वाणिज्यिक बैंकों  द्वारा
 वित्त  षित करने  की  कोई

 योजना बनाई  गई  है  ;

 यदि at
 तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं

 ;  और

 कया  वह वह  योजना  अन्य  राज्यों  में  भी  आरम्भ  की
 जायेगी

 ?

 ह  सामुदायिक  विकास  कौर  सहकारिता
 सत्र गह  aa र्पाइच्य  स  उप मन्त्री  Sto  :

 व
 थे

 7  जर  प्रघस
 ater  प्रदेश

 सूर  और  उत्तर  प्रदेश  ।

 जब
 तक  चुने  हुए

 जिलों  सहकारी ऋण  संस्थाओं  को  मजबूत  नहीं  बनाया  जाता  है
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 तब  तक  यह  योजना  ह

 ।
 के  रूप  में  कार्य  करेगी  ।  अन्य  राज्यों  में  भी  लागू  करने

 के  बारे  में  तब
 fr  वार  किया  जाएगा

 oa थी  म ि  a»
 पांच  राज्यों

 ब
 यह

 देख  लिया  जाएगा  कि  इस

 में  यह  किस
 प्रकार  कार्य  करती हैं

 ।

 पाकिस्तान  से  are  शरणार्थियों  के  बसाने  के  लिये  राज्यों  को

 क
 थि

 307,  श्री  चेंगलराया  ्  क्या  जन्म  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 )
 कया  यह  सच  है  कि  पूर्व  पाकिस्तान  से  हाल  में  भारी  संख्या  में  शरणार्थियों

 ्
 ait  तथा  राज्य  दोनों  के  लिये  ही  बड़ी  समस्या  पैदा  हो  गई  है  ;.

 यदि  तो  कया  ga  पाकिस्तान से  शरणार्थियों  के  इस  भारी  आगमन
 ही

 (a) AHL FT राज्यों  को  उनकी  मांगें  पूरी  करने  के  लिये  अतिरिक्त  ऋणी  देने  का  निर्णय  कि

 बया यह 2 ह थ् उब

 ग  ि  ग  ग  क  बहुत से  शरणार्थी

 से  ऋण  लिये  अब  उन्हें  वापस  करने  में  कठिनाई  हो  रही है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  उनकी  मदद  करने  का  विचार  कर  रही  है  और  fa  ate ?

 प्रासाद रोजगार  तथा  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भागवत  भा

 हां  ।

 पूर्वी
 f

 पाकिस्तान  से  हाल  ही  में  आये  शरणार्थी  ं  के  gts  यंवस्थाषन  के  लिये  सम्बन्धित
 राज्य  सरक  ं  को  आवश्यक  अतिरिक्त  निधि  की  व्यवस्था  के  BS ESTs  पर  तभी  चार  किया  जायगा

 जब  कि  य  सरकारों  से  इस  प्रकार  के  प्रस्ताव  प्राप्त  होंगे  ।

 हां

 (a)  पूर्वी  पाकिस्तान  से  आये  प्रवासियों  को  विभिन्न  प्रयोजनों  के  लिये  दिये  गये  हो ंके
 er  में  भारत  सरकार  की  सामान्य  नीति  यह  है  कि  केवल  उन  ऋषियो ंसे  ही  ऋण  वसूल  किये

 जाने  चाहिए जो  फि  उन्हें  लौटाने  की  स्थिति  में  हों  और  भव पीड़क  जिनसे  वे

 श्री ह  जाते  नहीं  अपनाये जाने  चाहिए  ।  राज्य  सरकारों  को  हिदायतें  जारी  कर  गई  हैं  कि
 जहां  वसूली  सम्भव न  ऐसे  मामलों के  सम्बन्ध  प्रत्येक मामले  के  गुणों  के  आधार

 पर

 भूति  क
 विचार  किया  जाना  चाहिए  और  वसूली  को  मुल्तवी  करने  और  /  या  बट्टे  खाते

 के  ति  ये  भारत  सरकार  को  निर्देश  किया  जाये  ।

 भारत  में  उकेरा  क्रान्ति  के  हरारे  में  ब्रिटिश  प्रोफेसर  के  विचार

 7308.
 श्री  चेंगलराया  नायडू  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 were (o )  क्या  यह
 सच

 है
 कि

 कैम्ब्रिज  विश्वविद्यालय  में  कृषि  के
 प्रोसर  सर  जो

 सन  ड्रा पर्स  ने  नः
 ई

 दिल्‍ली  में  यह  कहा  कि  की  कई  समस्यायें  इसरि  हैं  क्योंकि

 afi

 को

 जीवित  वस्तु  मान  कर  उसका  सुधार
 देखभाल  तथा  पोषण  नहीं  किया  गय  प  ज

 यदि
 कया  उन्होंने

 यह
 भी  कहा

 है  कि  ten
 क्रांति  आरम्भ हुई  है

 क्या  सरक  ar  उ  किया है  ;  और
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 थ
 ४ विट ...........

 at,  तो  उनके  संभव  भा  कदा  सक उचित पारी Ba uray Y Rei  ह

 पि  सामुदायिक  विकास  श्र  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्नी  (  एण् णा साहेब

 प्रेस  रिपोर्टों  से  ज्ञात  हुआ  है  कि  सर  जोसेफ  हुटचिनसन  ने  इस  बात  दिया

 क्रान्ति  हाल  ही  में  शुरू  हुई  है  और  उर्वरक  क्रान्ति में  बहुत  सी  एक

 त  न  कि  एक  मृत  वस्तु  समभने  के  अभाव  के  कारण  उत्पन्न  हुई  हैं  ।  इसकी  ह

 fF aifa Fah W-8

 देखभाल  तथा  उचित  पोषण  किया  जाता है  जिससे  कि  फसल  उत्पादन  का  निर्धारण

 जैव-रसायनिक  कार्यवाही के  सामंजस्यपूर्ण दूध  से  हो  सके ं।

 यह  सत्य  है  कि  उर्वरक  क्रान्ति  हाल  ही  में  शुरू  हुई  है  |  अधिक  उत्पादन शील  किस्मों  के

 q जो  कि  अध्यधिक  उर्वरक  अनुक्रियात्मक  हैं  तथा  उर्वरकों  के  प्रयोग  से  नहीं हैं

 क्रान्ति  t  गतिमान  किया  क्योंकि  उनके  सम्बन्ध  में  उर्वरकों  का
 प्रयोग

 काफी  लाश  aes

 ही
 तथा  सर  जोसेफ  हुटचिनसन  द्वारा  अपने  भाषण  में  कही गई  ब क

 में
 विस्तृत

 रूप  से  जांच-पड़ताल  की
 गई  है

 ।
 उन्होंने

 निम्नलिखित  बातों  की
 ओर  ध्यान  आकर्षित

 किया

 भूमि  को  एक  जीवित  वस्तु
 के रूप

 में  देखा
 जाना
 जाना

 ना
 चाहिए  जिसके

 भाल  तथा
 पो  कीं  आवश्यकता  हू

 है

 5  हीक करने  फे
 नट

 दरक  को  लगोगरकमितों
 को

 ने  के
 fraa

 अकस्मात  अवांछनीय  तत्वों
 द  ह

 को  जमा

 द

 कते
 ee

 3)  भारत  में  उवेरकों का  प्रयोग  सिंचित  क्षेत्रों
 में  किया  जा

 नाता  है

 a (4)
 )

 बारानी  भूमि  के  क्षेत्रों  में  उर्वरकों  के  प्रयोग  की  आवश्य

 ae  अनुभव  किया  जाता  है  कि  भूमि  की  अच्छी  तरह  से  देखभाल  चत  रूप  से

 पोष
 Se  त्रहुत शी त्र  प्रोसीजर

 ।  किसानों को  उर्वरकों  के  संतुलित  प्रयोग  तथा f  असंतुलन  एवं

 ठ  प्रभावों  को  ठीक  करने  के  सम्बन्ध  में  शिक्षित  किया  जा  रहा  है  ।  किन्तु  तथा  उर्वरक

 में  संलग्न  विस्तार  तथा  विकासात्मक  एजेन्सियों  को  उर्वरकों  के  :  उपयोग  को

 बढ़ाने  ै
 के  लिये  लगातार  प्रमत्त  करना  होगा  |  यहां  यह  भी  sare  कर  दिया

 agin  परिषद  को  स्थापित  करते
 के  fat  कदम  उठाये  जा  रहे  जो  कि  इस  यकता  की

 पूर्ति
 के

 सम्बन्ध  में  विस्तृत  रूप  से  कार्य  करेगा  ।

 as
 (2)  सर  हुटचिनसन  के  कथन  के  अनुसार र

 उर्वरकों
 का

 प्र
 पेग  मी  को  टीक  करता

 tad  जो  कि  फो  ||  oe
 है  और  a Hl AYN Wig > ie) ale  सत्य  के  किसी  खतरे को

 दूर  करत ेहैं  ।

 (3)  भारत
 मे

 उर्वरकों  का  प्रयोग  सिचित  क्षेत्रों  में  ही  अधिक  बढ़  रहा  है
 क्योंकि  सिंचाई  तथा  द  प्रयोग

 से  किसानों  को  अधिकतम  तथा  निश्चित  लाभ  की
 आशा  है  ।

 (4)  असिंचित
 क्षेत्रों  में

 उर्वरकों
 के  प्रयोग  को  प्रोत्साहित करने  के  लिये  कदम  उठाये  जा
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 रह ेहैं  ।  बारानी  खेती  तथा  उर्वरक
 वद्ध

 न
 कार्य

 की  मार्गदर्शी

 व

 में  इस  सम्बन्ध  में  यूरिया

 के  हवाई

 छिड़काव जैसे कदम थि
 चीनी  का  हालत  उत्प

 ह  चेंगलराया  नाभि  :  FAT  खाद्य  तथा  ata  म

 7309, (BH) FR प्रा  यह  सच  है  कि  राष्ट्र  की  चीनी  की  अर्थ
 व्यवस्था  में  फ
 रए क  लाद का  चक्र  पुनः  परीक्षा  हो  रहा  है  और  1960  के  दशक  के  आलम  सुने  जाने  वाली

 उत्पादन का  की  आवाज  पुनः  सुनाई दे  रही  है

 A  FAT  उत्पादन  पर  वर्तमान  अनुकूल  प्रभाव  नियन्त्रणों  के  आं  हटाये  जाने

 का  परिणा  थ

 यदि  तो  क्या  इतने  बड़े  स्टाक  पर  ऋणी  देन
 य ेबैंकों को  बहुत  अधिक  राशि

 जुटाने  चिटकता  होगी  और  यदि  तो  क्या
 इ

 ने  बड़  पम  देने  के  लिये  उन्हें

 धन मि  और

 ( q)
 इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  FAT  कार्यवाही  की  जायगी

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 श्रवण

 हेव

 .  और  चीनी  की  आंशिक  विनियंत्रण  की  नीति  वर्ष  1967-  द  से  ण  ग
 प्

 गयी  पी  ताकि  उचित  मूल्यों  पर  आन्तरिक  खपत  की  जरूरतें  तथा  निर्यात  की  आवश्यक

 करने  तु  चीनी  का  उत्पादन  बढ़ाया  जा  सके  ।  यह  उद्देश्य  पुरा  हो  गया  है  क्योंकि  चीनी  का  उ

 1967-68 के  22.  48  लाख  मीटरी  टन  से  बढ़  कर  1968-69 में  35.59  लाख  मीटरी  टन  हो

 था  ay  यह  उत्पादन  40  लाख  मीटरी  टन  से  भी  अधिक  होने  की  सम्भावना  है  ।  खुले  बाजार

 ला  के
 मूल्य  भी  गिरकर  उपयुक्त  स्तर  पर  आ  गए  हैं

 ।
 इस  समय  कोई  संकट  बरसा  है ।  इस

 वाद्य अवस्था  बताना  कठिन  है  कि  अगले  या  बाद  के  वर्षों  में  चीनी  का  अधिशेष उत  होगा

 |

 ही  नहीं  उठते  ।  लना  चीनी  मिलों  क

 Te)

 सम्बन्धी
 जाल

 जरूरत

 रूप  पूरी कर  हैं  ।

 Discontinuance  of  Pub
 atio

 on
 एए  of

 Allahabad  Newspapers
 73  Shri  Janeshwar  Misra

 Commu  ons.  be  pleased  to  state
 i

 वल

 and  Broadcasting  and

 whether  it  isa  fact  that  the  Birlas  कि
 daily  paper  published  from  Allahabad

 of  a

 if  so,  the  reasons  therefor :

 (c)  whether  Government  are  aware  that  Birlas
 hay  deci  ६०4७०  stop  publication

 of  ‘BI  Hindi  daily  published  from  Allahabé

 meas so,  the  steps  being  taken  by  Gc
 nt  to  continue  the  publication  of  the

 said  two  ne
 'spapers

 ?

 The  Minister  of  state  in  the  stry  of  Information  and  Broadasting  and
 in  the  Department  of  ca  (a)Yes  Sir. ms  (Shri  T.  K:  Gujral) :
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 (0)  &  (0)  The  newspapers  being  in  the  private  sector,  Government  have  no  control
 over  their  working

 (c)  0,  511
 (To  b be  answere  3-4-1

 efusal  of  Certificate  for  Public  Scre  an  nskar’
 नके

 ling

 Shri  Janeshwar  Misra  Will  the  Minis
 and  C  nunications  be  pleased  to  state :

 1  Inforn
 ation  and  Broadcasting

 (a)  whether  itis  a  fact  that  the  film  *‘Sanskar’  in  Ka  re  lage  has  not  been

 give  a  tificate  for  public  screening  by  the  Board  of  Film  Censors  be  rahmins  have
 bee  riticized  therein ;  and

 (0)  ifso,  the  details  thereof ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  for  refusing  the  Certificate ?

 The  Ministry  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadc
 ting

 and
 1
 in  the

 Dey
 rtment  of  Communications  (ShriI.  K.  Gujral)  a

 -  (a)  to  (c):  Yes,  Sir.  The  Kannada  film  ‘““Samskara  was  refuse  a  certificate  by
 the  C  ral  Board  of  Film  Censors  as  they  were  ofthe  view  that  the  film  m  wound  the

 susc  ibilities  of  a  section  of  people.  The  appeal  filed  by  the  producer  again  his  decision
 3oard  is  under  active  consideration  of  Government. of  the

 महिला  सरकारी  जिला  बर्दवान  से  श्रम्यावेदन

 क ग  fe : 7313.  श्री  देवेन  सेन :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा F

 - =rrir= ()

 क्या  सरकार  को  महिला  सरकारी  जिला  बर्दवान  के  शरणार्थियों

 कोई §
 |
 प्राप्त हुआ  है  ;  और

 कि  2  तो  उस  ज्ञापन  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाह  at  गई  है  अथवा

 करने का  विच  +  (

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 गीत  का

 :

 हाँ
 |  क्

 था पनवास मन्त्र 9 में राज्य मन्त्री (श्री : व् थ (ख) राज्य सरकार के परामर्श से मामले की छानबीन की जा रही है ।  ह
 द  समाचार  भारती  लिमिटेड

 के  निदेशकों पर  मुकदमा

 1,  श्री  सरदार  अमजद  ग्रीस  श्री  स०
 सामंती

 सूचना  तथा  प्रसारण  और  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा करेंगे कि  :

 गायक
 क्या  समवाय-कार्य  विभाग  aaa  में  समाचार  भारती  तथा  इसके

 शक  र
 मुकदमा  चलाने  की  इच्छा प्रकट  की  है  ;

 उन
 पर  मुकदमे  चलाये  जाने  में  विभाग  के  अधिकारियों  द्वारा  वि  किय  जाने के

 क्या क
 णा  हैंः

 क्या  लाला  धमंवीर

 pi  say

 प्रसारण  मन्त्रालय  का  थेन  प्राप्त है
 प्रबन्ध  के

 रोध  में  गत  तीन  महीनों  में  कई  निदेशकों  और

 सरकारी कम  रकार  इस  कम्पनी  को  दिये

 ही  क  ven  कना भरदा किये  रक  a  ce
 कम्पनी

 को
 दिवालिया  wife  करते

 का
 विचार  कर

 रहे  हैं
 ?
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 सूची  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  है  हुए
 :

 ह gases  हेंगी  में

 17  1970  को  प्रश्न  संख्या  3200  के  दिए  गए

 ग्य  कम्पनियों के  से  प्राप्त  नवीनतम  रिपोर्ट  से  यह  पता  चलता
 2

 कि

 a  चलाया गया  इसका  आंशिक  कारण  यह  है  कि  कम्पनी  अधिनियम की  धारा
 633  (2)

 ६  राहत  के  लिये  कम्पनी  तथा  इसके  अधिकारियों  की  ओर a  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय

 की  गई  एक  कथित  याचिका  का  नोटिस  कम्पनियों  के  दिल्ली  को प्राप्त हो  गया

 चका  की  प्रति  कम्पनियों के  दिल्‍ली  को  अभी  तक  तामील  नहीं की  गई  है  ।

 नहीं  ।  27-11-69  तक  के  वार्षिक  विवरण  के  कार्यालय  में  दायर

 सबसे  के  साथ  लगी  निदेशकों  की  सुची  में  कम्पनी  ने  यह  दिखाया  है  कि  सर्वेश्वर

 प्रकाश वीर तथा  Fo  जैन  27-11-69  से  निदेशक  नहीं  रहे  ।  कम्पनियों  के  x

 यह  जानकारी  नहीं  है  कि  उन्होंने  लाला  धर्मवीर  के  प्रबन्ध
 के

 विरोध
 में  त्यागपत्र  दिये  हैं

 क
 डस  सता

 लय  के  द्वारा  सेन  देने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 कम्पनियों के  दिल्‍ली  को  इस  कम्पनी  के  स्वेच्छा  से  दिवालिया  घोषित  करने

 के  बारे
 +

 ey

 ss  ्

 डाइजेस्ट  ह्

 श्री  सरदार  अमजद  चली  :  att  वि०
 नरसिम्हा  राव

 सुचना  तथा  प्रसारण
 प्रौढ़

 संचार  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 के

 )
 इण्डियन  डाइजेस्ट  का  प्रथम  संस्करण  कब  प्रकाशित  किया

 )
 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  इसके  प्रकाशन  के  लिये  किन-किन  भाषाओं  को  चुना  गया  है

 1)  क्या  सरकार  इस  प्रकाशन  के  लिये  उत्तरदायी  संस्थान  का  संगठनात्मक  ढांचा  तथा  उसके

 कर्मचारियों  इत्यादि  का  विस्तृत  ब्यौरा  देने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखेगी

 इस  परियोजना  में  किसी  निदेशी  विशेषज्ञ  को  भी  शामिल  किया  जायेगा

 बना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  प्रौढ़  संचार  विभाग  में  राज्य  सन्नो  Fo  क०  :

 से  i  राष्ट्रीय  एकता  का  उद्देश्य  पूरा  करने  के  लिए एक  मासिक
 को  प्रकाशित

 करने  cara  अभी  विचाराधीन  है  ।

 इस
 योजना  में  किसी  भी  विदेशी  विशेषज्ञ  को  किसी  भी  रूप  में  लग

 tie

 नहीं है

 पप्पी

 916.  श्री  सुरज भान  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास

 किट

 ी

 उन  हि  इन्दू ३  ह  ी  है  ७
 1964  में  क्रमश  पूर्वी

 बंगाल  से  भारत

 उनमें  से  अनुरस  गी  म शरणार्थी  कितने  जो  वर्ष  1954  तथा  1964  में
 आये  थे
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 व

 rat  जातियों  तथा (2)  अन्य )  उपर
 बजे

 थियों  की
 ब्या  कितनी

 है
 जिनकों

 इस  बीच  geez

 val

 कया  यह  सच  है  कि  अनुसूचित  जातियों  के
 गरीब  शरणार्थी

 को  सरकार  से  मासिक
 विकि

 भत्ता  | करता  था  वह  भी  गत  वर्ष  बन्द  कर  दिया  गया  है  ;  और

 अनुसूचित  जातियों  के  गरीब  शरणार्थियों  को  तुरन्त  पुनः
 बसाने  के  लि

 —

 वाही  करने  का  विचार  है  ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भागवत  आजाद  और
 54  तथा  1961  के  वर्षों  में  पूर्वी  पाकिस्तान  से  भारत  आये

 शरणाधियों  की  1  क्रमश

 1,  21, i  और  6,93,142  है  ।  जातिवार  आंकड़ें  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 31
 1958

 तक  पूर्वी  पाकिस्तान  से  भारत
 आये  पुराने  विस्थापित  व्यक्

 का

 पश्चिम  agit  में  कुछ  अवशिष्ट  पुनर्वास  कार्य
 को

 छोड़
 जिसका  मूल्यांकन  श्री  एन ०

 सी ta
 cot

 संसद  की  अध्यक्षता में  भारत  सरकार  द्वारा  नियुक्त की  गई  समीक्षा समिति  द्वारा

 किया  जा रहा  1960-61
 तक  पूर्ण हो  चुका  था

 ।

 जहां  तक  नये  प्रवासियों  जो  1-1-1964  उसके  बाद  भारत  समान  31-12

 1969  तक  लगभग  40,000  परिवारों  को  पुनर्वास  सहायता  प्रदान  की  जा  चुकी है  ।  ही  वर्ष के

 सम्बन्ध  में  पुनर्वास  सहायता  के  पृ  आंकड़े  सुगमतया  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  इन
 आंकड़ों  को

 एकत्रित  करने  में  जो  समय  तथा  श्रम  लगेगा  वह  प्राप्त  संभावी  परिणामों  के  अनुरूप  नहीं

 प्रवासियों  के  पुनर्वास  के  जाति-वार  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते हैं  ।
 ी

 ।

 विशिष्ट  अवधियों  के योग्य  पात्र  विस्थापित  व्यक्तियों  को  निर्धारित  दरों  के  अनुसार

 लिये  भरण  पोषण  भत्ता  दिया  जाता  है  ।  पुनर्वास  सहायता  के  मामले  में  विस्थापित  व्यक्तियों के  बीच

 कोई  भेद-भा
 हीं  किया  जाता  और  सबके  साथ  समान  बर्ताव  किया  जात

 >
 पुनर्वास  कार्यक्रम  को  प्रवासियों  के  सभी  वर्गों  के  लिये  और  कोई भी

 द-भाव  नहीं  किया  जाता  ।

 अनाज के  लिये  गोदाम
 थ

 7
 4

 श्री  वीरेन्द्र  कुमार  शाह  :

 re
 इस  समय  अनाज  के  कितने  गोदाम  निर्माणाधीन  हैं

 आगामी  पांच  वर्षों  में  कितने  गोदामों  की  ara  ता  पडेगी

 था  अन

 क्या  हद वतमान  आवश्यकताओं  तथा  अनुमानित  आवश्य
 को  पूरा  करने  के  लिये

 उपलब्ध तथ  सुविधायें  पर्याप्त  और

 (ai  यदि  yy  aot  finn’

 नकारात्मक हो  तो
 कमी

 को  पूरा  करने के  लिये

 क्या  उपाय  किये  गये  हैं  का  विचार है  ?
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 Written
 segetes  ,  1892  (Saka)

 ee

 ms

 सामाजिक  विकास  तथा सहकार

 बलाक  दंभ

 स्त्री  (  ae

 :  भारतीय खाद्य  निगम  द्वारा  या उनक े1  बनवाए  जा  रहे  गोदामों  की

 क्षमता  11.13  लाख  मीटरी  za  न  मिकी  ae

 ।  इसके
 वर्ष  1970-71  के  लिए  12  लाख  मीटरी टन  भण्डारण  क्षमता  के  गो  दाम

 स्वीकृति दी  गयी  है

 द  चौथी  योजनावधि में
 र

 खद्यान्नों  को  रखने के  लिए  63  लाख  मीटरी टन

 भण्डारण  क्षम
 T  के  गोदामों  क

 जरूरत  पड़ेंगी
 ।  1973-74  के  बाद  की  जरूरतों का  हिसाब

 नहीं  लगाया  गया  है  रव

 जी  हां  |

 प्रश्न  हा  1.0  were  ज

 आकाशवाणी  कार्यक्रम  CoriqE  फ़ार  वीकेंड

 7318
 श्री  बिरेन्द्र  कुमार  शाह  :  सुचना  तथा  प्रसारण  श्योर  संचार  मन्नो  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 रट
 क्य

 पह  सच है  कि  टापिव  के  अन्तर्गत  आकाशवाणी  एक

 vn  पावा
 an

 क्या  उक्त  कार्यक्रम  में  भाग  लेने  के
 के  क  ब  ९ 1।  Ne id i  ५  लों  के  प्रवक्ताओं  को

 बारी से  ब्र) क्या उक्त मंत्रित करना  कच्चा  ी  प  Ht arr  सत्ता नता  aor  में  रही TTT
 महू  रह

 महत्वपूर्ण

 विधियों  पर  उनके  विचारों  का  लाभ  उठा  सके  और

 यदि  तो  विभिन्न  दलों  से  सम्बन्धित  कितने  व्यक्तियों  को  गत  तीन

 कार्यक्रम  के  अंतगर्त  अपने  विचार  व्यक्त  करने  के  लिये  कहा  गया  है  ?
 तका  नहा

 में  उक्त

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  सनौर  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  इ० ० कृ०

 s
 नहीं  ।  टापिक फार  कार्यक्रम  17  1966  से  कर  दिय  था  ।  21

 1967  से  ्  नामक  एक  समाचार  समीक्षा  रात्रि  के  9  बज  कर  1  पर

 प्रसारित की  जाती  है  ।

 )  नहीं
 ।  स्टारलाईट  कार्यक्रम में  सामान्यतया दिन  के  मुख्य  समाचारों  के  बारे

 में  सम  होती  इसकी  स्क्रिप्ट  लिखने  के  लिये  ऐसे  व्यक्तियों  को  आमंत्रित  किः

 मले  ही ay  का  विशेष  ज्ञान  होता  है  या  उसके  विशेषज्ञ  किसी  भी  दल  से  सब
 न्घित  rate

 15-1-1970  |  की  अवधि  के  दौरान
 *'स्पाटलाईटਂ

 '
 क

 कम  प्रसारण  करने  वाले  व्यक्तियों  के  नाम  दिए  हुए  है  तथा  उन  द्वारा  प्रसारित

 विषय  भी  दिए  हुए  हैं  :

 100



 23  1970

 नाम  विषय

 नेताजी और  भारत  23-1-70 aft  सुरेश  चन्द्र  बोस

 ..........  की  स्वतन्त्रता
 रस्सी  3-2-70 करो  gto  ना०

 मुकर्जी
 श्री  कार  कार  f  बाद  खान  की  8-2-70

 सत  वाकर  भा

 अर्गल  22-2-70

 10-2-70 श्री  एम  ०
 सोक

 लवाद  तम  न्यायालय  द्वारा

 सदस्य  राष्ट्रीयकरण  कानून

 अवैध  किये  जाने

 ait
 एम  ०

 ito  आसानी

 संसद  सदस्य  a

 र  तत्व  az — श्री
 एस०  एस०  ware

 द  सदस्य

 श्री  राठ  ढो०  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  0-2-70

 संसद् सदस्य  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण

 द
 द

 से  सम्बद्ध  कानून  को

 अवैध  किये  जाने  पर

 द  प्रतिक्रिया

 डा०  रानेन  सेन  व  --  नदी  --  waa

 at  एस०  एम०  पी  जौ

 10  18-2-70 गुज़ारो  लाल  नन्दा  हमारा  तात्कालिक  कार्यक्रम
 वे  मंच  |

 11  थी  डी०  सजी वे या

 है रोजगार  तथा  पूर्व  ै

 12  को  दरोगा  प्रसाद  राय

 बिहार  के  मुख्यमंत्री  पी
 गा

 13  at  बी०  बी०  राज  तेलंगाना  करार  27-2-7()

 rE  प्रदेश  विधान  सभ  सम्बन्धी  सुभाव
 गद्य

 34  ग्या  wp  Soy  मे
 तव  ra —

 आधार  प्रदेश  चला  ा

 15  प्रो  समर  गह  भारत के  लिए  7-40

 सदस्य  भर  अस्ना
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 Written  Answers  April  23,  1970

 Targets  cion  of  cotton  during  Fourth  Plan  in  Madhya  Pradesh

 7319
 to  state:

 द
 Will

 the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased

 (a)  the  annual  targets  fixed  for  the  p  Que dontinn  af rattan  dnrin  t
 dur.  i

 Year  Plan  period  in  Madhya  Pradesh  ;  a
 Fourth  Five

 b)  the  targets  fixed  for  each  variety  of  cotton  ;

 the  area  of  land  which  would  be  brought  under  high-yielding  var  of  cotton;
 and

 ी ह  the  areas  selected  for  the  incentive  cultivation  ?

 he  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development  &
 coo.  tion  (Shri  Annasaheb  Shinde) :  (a}to  (d)  The  required  infors  mn  is  being
 col  le  ha  as  soon i  from  the  State  Government  and  will  be  placed  on  the  Table  of  the

 as  poss  _ 5६
 Employees  of  P  &  T  Department  in  Madhya  Pradesh  and  Provision  f

 Accommodation  ™
 7320,  ShriG.R.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  and

 Comm  nications  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  postal  employees  in  Madhya  Pradesh  ;
 b)  the  number  of  them  who  have  been  provided  quarters  ;

 (0)  whether  Government  grant  allowance  to  those  employees  who  ave  not  been
 given  uarters  and  if  so,  the  nature  and  amount  thereof  ;  and

 (d)  the  measures  being  taken  by  Government  to  provide  quarters  to  th  emaining
 VO  9

 emp10)
 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcas  ting i  and  in  the

 Depa  ‘tment  of  Communications  (Shri  Sher  Singh)  :  (a)  15,032  (Fifteen  thousand  thi  ty  two)
 (b)  15530  (One  thousand  five  hundred  and  thirty).

 ह  (c)  Yes  in  certain  classes  of  stations.  रहे  सर  Class  cities  House  Rent  llowance
 is  givet  it  70%  of  the  pay.  There  are  no  ‘B’  Class  cities  in  Madhya  Pradesh  Circle

 (d)  (i)  192  P  &  T  Quarters  are  under  construction.
 (ii)  96  quarters  are  being  constructed  by  Bhilai  Steel  Plant  for  the  P  &  Staff.

 (iit)  Proposals  for  construction  of  quarters  at  other  places  are  being  drawn  up
 based  on  ailable  resources  and  funds,

 Area  Under  Improved  Quality  of  Commercial  Jowar  in  Madhya
 Pradesh  During  1968-69  and  1969-70

 Shri  C-  Dixit:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agricult
 state  e  be  pleased  to

 1)  the  area  of  land  in  which  improved  quality  of  commercial  jowar
 कि

 cult
 actually ed  in  Madhya  Pradesh-during  1968-69  and  1969-70  ;

 (b)  the  production  target  fixed  therefor  for  those  years  ;  and
 (c)  the  reasons  for  which  the  said  quality  of  Jowar  was  cultivated  in  er  area

 in 1  70?

 and  C
 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture  Community  relopment yperation  (Shri  Annasaheb  Shinde)  :  (a)  and  (9).  Against  the  target  of  akh  acres during  1968-69,  the  covera  ge  under  hybrid  jowar  in  Madhya  Pradesh  was

 During  1969-7  «et  ).52  lakh  acres.

 lakh  acres.
 +  the  coverage  under  this  crop  was  0.83  lakh  acre  against  t  irget  of  1.72
 ee (0)  Do  ष्  ot  n  1040  wae  hinhar The  acreage  i  1702-  70  was  higher  than  in  1968-69.
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 ८

 Progress  made  in  Manufacture  of  Tractors  and  Fertilizers  in  M.  P

 7322.  Shri  G.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased
 to  state:

 dhya  Pra-
 a  ae

 progress  so  far  made  by  the  Agro-Industries  Corporatio

 (b)  the  names  of  the  Corporations  which  have  made  commendable
 rogress

 in

 a manufé  turing  tractors  and  fertilizers  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agricultare,  Community
 Dev. & ndustries opcration  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde  (a)  Madhya  Pradesh  State

 elopment  Corporation  was  set  upon  21.3.1969.  Asit  isonly  about  a  year  sin  his
 yrporation  has  come  into  being,  it  has  not  so  far  embarked  upon  any  major  activity  The

 Corporation  have  however  initially  taken  up  the  distribution  of  imported  11  ors

 ह  the  farmera  The  Corporation  has  also  started  two  centres  for  Revitalisation  of  ells-
 e  at  Bhopal  andthe  otherat  Indore  It  has  also  decided  to  establish  a  workshc

 3hopal  for  maintenance  and  servicing  of  imported  tractors  and  supply  of  spare  parts  th

 The  Corporation  is  also  proposing  to  take  up  the  work  relating  to  the  import  of  t  ye
 ind  tubes  for  the  imported  tractorsand  procurement  and  distribution  of  iron  and  steel  ह

 us
 icultural  purposes

 (b)  No,  Agro-industries  Corporation  has  so  far  started  manufacture  of  trac  or

 pro  juction  of  fertilizers  he  Uttar  Pradesh  and  Haryana  Agro-Industries  Cor  tions
 have  1owever  taken  up  assembly  of  Zetor-2011  tractors  from  imported  SKD  pack:  In  so
 far  as  production  of  fertilizers  is  concerned,  the  Maharashtra  State  Agro-  Indu  ies  Deve-

 lopment ¢
 च

 orporation  have  a  project  for  setting  upa  superphosphate  and  NI  °K.  fertilizer
 gran  ulatio  |  nts  The  plants  are  expected  to  go  into  production  by  June,  1

 श्रकाशवारणी  की  ए  सूचना  यूनिटों  के  बारे  में  खाद्य  तथा  कृषि

 सगठन  द्वारा  सवब क्षरण
 थ

 7323.  श्री  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  संचार  मंत्री  say की  कृपा

 करेंगे कि

 फण  यह  सच  है  कि  आकाशवाणी के  फार्म
 मी  कै

 कार्यकरण  के  बारे  में

 afy
 खाद्य  तथा  संगठन ने  हाल  में  ही  सर्वेक्षण किया  है  ;

 qi  यदि  तो  इन  यूनिटों  के  कार्यकरण  इनकी  उपयोगिता
 के

 बारे  में  उनका

 मुल्यांकन  क्या  है  और  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  ने  भी आ

 किये  जाने  के  वारे  में  कोई  सिफारिशें  की  हैं  ;  और
 अलल

 क
 ऐसे  और  यूनिट

 द  कर
 तो  उनकी  सिफारिशों  का

 प् क् ० क अ उचावा दें और |

 उस  पर  सरकार  की  क्या

 तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  कौर k dare  fea: aq  विभाग
 में  राज्य  मन्त्री  go  |. , हूँ

 नहीं
 ।

 प्रश्न  नहीं  उठते  ।
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 Written  Answers  8251-9 ६1241 18118.  3,  1892  (Saka)
 ह

 ि  cr.
 Delay in  Payment  of  Overtime  Allowance

 न ब चा, ज नन्ना न
 ip  of  Faizabad

 ह  |  under  ucknow  पर  MS.

 7324  ari  Ram  Avtar  Sharma  Shri  Shiy  Kumar  Shastri

 Minister  of  Information  and  Broadcasting  and  Communicatio  e  pleased
 to  state  ,

 etc.,  of whether  it  is  a  fact  that  payment  of  over-time  (Duty)  Allowance |
 the  e  yyees  of  Faizabad  office  of  the  Lucknow  Railway  Matl  Service  Divisic  has  not
 bee  ade  for  the  last  6  months  because  the  bills  have  been  prepared  in  Hindi  ;

 (b)  if  so,  whether  Hindi  is  not  being  neglected  by  such  actions  and

 (c)  whether  Government  propose  to  take  stringent  action  against  the  ons

 cre  ting  such  difficulties  in  the  work  being  carried  out  in  Hindi

 The  Minister  of  State  ia  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  ar  n  the

 artment  of  Communications  (Shri  Sher  Singh)  (a)  Yes,  sir  Due  tosome  misunder-
 standin  some  OTA  Bills  of  the  Faizabad  RMS  Division  could  not  be  p  ed  but  orders
 have  s  2  been  issued  to  pass  the  bills

 Hindi  is  being  used  freely  in  office  work  in  accordance  with  the  provisions  of

 the  Offi  al  Language  Actand  the  instructions  of  the  Ministry  of  Home  Affairs  in  thi

 behalf.  |

 )  Does  not  arise  क
 क  थ  Slow  वा बिहार  में  चलती-फिरती  सीमा

 ?  श्री  सीताराम  केसरी  :  FAT  तथा  ि बम  त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बिहार  सरकार  ने  बिहारਂ  राज्य  में  एक  चलत
 फिरती  सीमा  शुल्क  सेवा  आरम्भ

 करने के  लिए  केन्द्र  के  पास  कोई  प्रस्ताव  भेजा  है

 1  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ;  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?  थ

 सामुदायिक  विकास  सहकार  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री
 |

 (ai  श्रण्णासाहेव
 और  बिहार  कृषि-उद्योग  निगम  लिमिटेड  ने  जिला  शाहबाद

 के

 oe नामक  स्थान  में  एक  afr  मशीनरी
 भाड़ा  केन्द्र  स्थापित  किया  है  और  दूसरा  केन्द्र

 स्थायी  त  किया  जा  है  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  राजकीय  कृषि-उद्योग  निगमों  तथा  विभिन्न  राज्य  सरक

 परीक्षा  लत  की  गई  योजना  के  अनुसार  इन  भाड़ा  केन्द्रों  की  50  प्रतिशत  लागत  भारत  सरकार  तथा
 राज्य  स  रकार  द्वारा  50:50  के  आधार  पर  वहन  की  जायेगी  और  बाकी  कृषि-उद्योग  निगम

 के  रूप  जायेगा  ।  राज्य  तथा  केन्द्रीय  सरकारों  की  सहायता  इन  निगम  शेयर

 पंजी  शदान  के  €प  में  होगी  |

 गत  तीन  वर्षो  में  राज्यों  को  उर्वरकों  की  सप्लाई  क

 732  जुगल गल  मंडल
 :  क्या  खाद्य  तथा  थी  मंत्री यह  न्  ताने की  कृपा  करेंगे  कि

 पादन  बढ़ाने  के  क लाका  4  aa
 कृषि  उत्पाद  F074  से  लेकर  1969  तक  और  1970  तक

 की  अवधि  में  वर्षवार  उर्वरक
 की

 कुल  कितनी  मात्रा  राज्य  सरकारों  को  दी  और
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 ह

 राज्य  सरकारों  को  किस  किस्म  के  उर्वरकों  की  सप्लाई  की  गई  और

 को  कुल
 |

 आय  हुई  और  प्रत्येक  कृषक के  उत्पादन  में  औसतन  कितनी  हुई

 ख
 शव

 सामूहिक  विकास  att  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit

 साहेब  और  केन्द्रीय रक  पुल  से  राज्य  सरकारों को
 1967-68,  1968-69,

 1969-70  (20-3-70  के  वर्षो ंके  दौरान  में  उर्वरकों  की  निम्नलिखित  म्गत्रा
 सप्लाई

 ay

 ई
 हैनन

 सलाई  किये  गये
 ATH  तब

 स्ट किस्म  ag  ae

 1967  68.0  1968-69.

 ह ड  ण  नाथ
 2  3  4

 995214  1383572  273141 अमोनिया का  सल्फेट

 871675  995797  431394

 48953  20947
 नाइट्रेट

 298204  345715  85916

 ae  133021  )  39  5289

 479523  303704  31557

 ATF.  पाट  582  34  110297  6995

 नियम  क्लोराइड  42889  53728  396

 37249  15972  40630

 ह  4082  3550  238

 अलग
 266

 नियम  नाइट्रेट  a

 न
 a  a

 eminent mie
 और  जब

 a केन्द्रीय  उवेरक  पुल
 रट  जै  re

 पय  at  aii  के  कारण  द अधि fo ibe! जे  यी  कम  या <

 sce  paar  a  ह  संतरे  की  कछ  किस्म ~~
 ee a रुपये  प्रति  मीटरी  टन  और  यूरिया  की  कुछ  किस्मों  के

 19  रुपये  प्रति  मीटरी  टन

 beet
 प

 गिया  प्रत्येक  i  के  साइत
 के

 area  पूस  त  सम्बन्ध
 >  इसका  हिसाब  लगाना

 सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  कृषकों  द्वारा  उर्वरकों
 की  !  डाली  गई  मात्रा

 भिन्न-भिन्न  होती  है
 ।

 फिर

 gave  परीक्षणों  से  पता  चलता  है  कि  नाइट्रोजन
 के

 एक  यूनिट  के  प्रयोग  से
 10  ट

 ओ०  s  के  प्रति  यूनिट  के  प्रयोग  से
 6  यूनिट और

 के ०  के  प्रति  यूनिट

 यूनिट  अनाज  कम  से  कम  प्राप्त  होता  है

 ha  दिल्लो  में  रोजगार  कार्यालयों  में  रजिस्ट्रीकृत  अनुसूचित

 तथा  श्रनुसचित  afer  जातियों
 क

 उम्मीदवार
 ल

 7327.0
 शो  राम  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :
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 अ

 Written
 दरक

 द  April  23,  1970

 fen  जातिय
 तियों  के il

 यह  सच
 है

 MID  के  ऐसे  कई

 अभ्यार्थी  है
 नाम  दिल्‍ली  नथा

 नई
 fa दि  के  विभिन्न  रोजग  में  श्रेणी  तथा

 amu

 x  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  पार अगाव ्य वा ॥ गश सव रजिस्टर है परन्तु  की  तारीख  से

 नहीं  बुलाया  गया  है  ;

 ह
 क्या  यह  भी  सच  हैं  कि  रोजगार  कार्यालयों  द्वारा  उन

 अभ्यासियों
 को  a7  पा  मया  है

 जो  fae  करण  के  मामले  में  बहुत  कनिष्ट  हैं  क्योंकि  इन  अपराधियों  की  रोजगार
 कार्यालय  के

 राधिका
 यों

 तक  पहुंच है  ;  और

 माप यदि  तो  सरकार  द्वारा इस  अनियमितता  व  कार्यवाही

 all

 ही

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  डी०  :  दिल्‍ली व  नई
 दिल्ली  नियोजन

 wi
 चालू  रजिस्टर  में  !  1970  से  तीन  वर्षों  अथवा  अधिक  अवधि  चतुर

 1027
 श्रेणी  तथा  rae  के  पदों  के  लिए  पंजीकृत  अनुसूचित  जाति  व  अनुसूचित  आदिम  जाति

 उम्मीदवारों  में  से  846  उम्मीदवारों  को  साक्षात्कार  के
 लिए  पत्र

 भेजे
 गये

 थे  ।  ait  से  238

 उम्मीदवार रों  को  तो  से  भी  अधिक  बार  बुलाया  गया  ऐसे  उम्मीवार  जिन्हें ए  भी
 नहीं

 बुलाया  गया  केवल  181  ही  थे  अन्य  बातों  के  समान
 ह
 ढोने  पर  उम्मीदवार  का  नियोजक

 क ेप  उसका  भेजा  जाना  और  बुलावे  के  पत्र  भेजने  का  आधार
 नियोजन  कार्यालयों

 के  चालू
 रजिस्  में  दर्ज  उम्मीदवारों  की  योग्यता  व  पात्रता  होती है  ।

 जी  नहीं  ।

 _ )  सवाल  ही  पदा  नहीं  होता  ।

 वैदेशिक  स्वेच्छा  संस्थानों  का  भारत  को
 क र  की

 | स्वरूप ही  लिन का  कार्यक्रम

 7298
 —

 श्री  काशीनाथ  पाण्डेय  :  क्या
 खाद्य

 तथ
 था  कृषि  मंत

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विदेशों  से  बड़ी  संख्या  में  वे  चिट  ट्रक  संगठन  को  खाद्यान्न  दान  देने  के  कार्यक्रम

 में  भाग  ले
 रह  > a

 (a)  यदि  तो  उन  संगठनों  के  कया  नाम  हैं  और  1968-69  तथा  1969-70  में  उन्होंने

 कितना खा  पदार्थ  दान  में  दिया है  और  उनका  मुल्य  कितना है  :  और

 यथा  सरकार  ने  उन  संगठनों  को  सहायता  देने  को
 कह

 ्

 पर  क्या  कोई

 विदेशी  मुद्र  प्रय  की  गई  और  यदि  तो  किन-किन  मदों

 गद्य  सामुदायिक  विकास  सहकार  मिसाल

 ध

 मामी  श्री

 साहेब
 :

 जी  हां  ।  लेकिन थे  उपहार  ग्
 संग  nel  सरकार  को  नहीं

 दिए  जा  रहे  हैं  ।  =
 क्यों

 द्  हार  सरकार

 द

 प्राप्त  तथा  वितरित  नहीं  किए  जाते हैं  इसलिए  सरकार
 के  पास  अपे अपेक्षित

 सुचना  उपलब्ध  नहीं  है

 नही ं।
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 3  1892  (  लिखित  उत्तर

 ...  उबर  की  सप्लाई  में
 कमी

 कि

 7329,  श्री
 भ्रजुंन  सिह  भदोही

 क्या
 तथ

 at
 तथ  कृषि  मंत्री  या ह बताने

 की  कृपा  करेंगे

 ्

 क्या

 र
 यह  सच है  कि  देश  में  उर्वरक  की  सप्लाई  की  बहुत  कमी  है  और  मूषक  यहां

 तक  कि
 ह  a  dt  फसल  के  fax  अपनी  आंशिक  आवश्यकताओं  को  पूरा  नहीं  कर  सके

 के  हैं
 और

 ¢
 यदि at,  तो  उर्वरक  सप्लाई  की  कमी  को  किस  प्रकार  पुरा  करने  का  प्रः  है

 ?
 ह

 कृषि  सामुदायिक  विकास  att  सहकार  मन्त्रालय  में  :  राज्य  अण्णा

 साहेब ः  )  जी  नहीं  ।  दोनों  खरीफ  तथा  रबी
 1969-70

 के  दौरान  देश  रनों की
 सप्लाई

 2
 वश्यकताओं की  अपेक्षा  अधिक  थी  ।  सप्लाई  की  स्थिति  बहुत  संतोषजनक  थी  और

 अपर्याप्त  प्रा  अभाव  की  कोई  शिकायत  नहीं  थी  ।

 (z  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 उत्तर  प्रदेश  को  रासायनिक
 मगवा

 की
 7330  नहर

 सिह  भदोरिया  ख  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  कर

 कि

 कों  की  पर्याप्त  '  सप्लाई
 कया

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  eg न्र  को  इस

 करने को  क  द  :  और

 ae

 acorns

 अ  क  .
 ।  यदि  an  seine  ears  fir  नी  मात्रा  की  मांग  ata  और

 सरकार  की

 इस  पर
 या  प्रतिक्रिया है  ?

 सामुदायिक  विकास  शौर  सहकार  मन्त्रालय  मन्त्र

 फिरोज
 .

 me  जी  हां  ।  ह

 va  = (@)  पहली  1970  को  राज्य  सरक  qa  =  |  f
 स्टाक

 देशीय  विनिर्माता से  प्राप्त  की  जाने  बाल  यानी  र  उत्तर  saa  सरकार  ने

 केन्द्रीय  उब  पुल  खरीफ  1970  था  भरना के  लिए  निम्न  निवल

 मांग  भेजी
 है

 म

 80,500  मीटरी
 हन विमिन

 ee  IU  a?)  क्

 के  आओ  75¢

 इन  मांगों  की  में  भारत  सरकार को  को  ony

 मज गांव  गोदी
 हं  निमित

 arr
 नावों

 में
 प्रयुक्त

 इस्पात  की
 मोटाई

 551.  श्री  लोबो  प्र  द्य
 तथा व  PIN  मात्रा  ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  हुय ेस  में  यह  शिकायत की  गई  कि  मज गांव
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 गोदा  में
 निमित

 Wa द्र  नावों  में  आधा  इंच
 1.0

 मोटाई  का  इ
 इस्पात irs  जाता  है  जबकि  विदेशों  में

 निर्मित  म  आ  नावों  में  एक  चौथाई  इंच  मोटाई  का  इस्पात  लगा

 ee  ee

 क  य  बढ़े हए  काणा  की
 =  हुए

 कया  त
 है  और  उससे  गति  कितनी  धीमी  होती  है  ;  और

 ्

 क्या  मंत्रालय  का  विचार  मछुआ  नावों  का  अग्रेतर  निर्माण  तब  तक  के  लिये  बन्द  कर

 की  है  जब  तक  कि  तकनीकी  स्थिति  स्पष्ट  नहीं  हो  जाती  है
 ?

 सामुदायिक विकास  att  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 (ait  श्री

 साहेब  शिन्दे )  :  फरवरी  1970  में  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  को

 में  हुए  एक  परिसंवाद  में  यह  सुभाव  दिया  गया  था  कि  देश  के  विभिन्न  पोत  निर्माण  वार्डों  में  वर्तमान
 में  निर्माणाधीन  57  ge  स्टील  मत्स्य  जहाजों  के  मुल्य  को  स्टील  की  प्लेट  को  मोटाई

 में  कुछ  क

 fea  कुछ  संशोधन  कर  कम  किया  जा  सकता  है  ।
 समुद्री

 उत्पादों  की  निर्यात  संभाव्यता  के

 से  सम्बन्धित  एक  अमरीकी  सहायता  विशेषज्ञ ने  1970  में  एक  विचार-विमर्श  के  अन्तर्गत

 आनुषंगिक  रूप  से  भी  इन  जहाजों  में  प्रयोग  किये  जाने  वाले  स्टील  की
 प्लेट  की  मोटाई  का  प्रश्न

 उठाया और  बताया  कि  अमरीका  में  वाणिज्यिक रूप  से  मछली  पकड़ने  के  लिए  मत्स्य  जहाज  कों

 लाभकारी  कार्य  अवधि  से  10  ay  तक  सभी  जाती  क्योंकि  नये  तथा  और :  ९

 का  निरन्तर  विकास  होता  जा  रहा  हैं  ।  वाणिज्यिक रूप  से  मछली  पकड़ने
 के

 न्  प्रत  किये  जाने  वाले  जहाज  तुलनात्मक  रूप  से  कुछ  हल्के  होते  हैं  ।  भारत  में  निर्मित  ट्रेलर
 क उन्होंने  इन  मानकों  के  आधार  पर  भारी  बताया  |

 ्  और  मामले  की  प्रारम्भिक  जांच-पड़ताल  कर  ली  गई  है  ।  देश  में  निमित
 भ जाने  वाले  50  ge  मत्स्य  जहाजों की  आधे  इंच  (12.7  की  स्टील  प्लेट  नहीं

 जहाज के  आवरण  में  प्रयुक्त  होने  वाली  लोहे  की  प्लेट  7  मिलीमीटर से  8  iit

 मीटर  के
 मध्य

 तक  की  होती  है
 ।  इस

 प्रकार  के  जहाजों  के  आवरण  के
 विभिन्न  खंडों  की  न्यूनतम

 से
 अधिक  मोटार्ड  की  स्टील  की  प्लेटों  के  उपयोग  के  कारण  प्रति  जहाज  16,000  रुपये  अतिरिक्त

 ae
 राष्ट्रीय  आवश्यकता

 6
 से

 7  मिलीमीटर  के  मध्य  तक  होती  है  ।  न्यूनतम  अन्तर्राष्ट्रीय  आवश्यकत

 नागत  आती  है
 ।  भारतीय  जहाजों के  निर्माण  में  प्रयुक्त  होने  वाली  स्टील  की  प्लेट  ड

 जाइन  के  एक  आदश  जहाज  पर  प्रयुक्त  की  गई  स्टील  की  प्लेट  के  अनुरूप है  जो  कि  भार

 मुद्र में  गत  दस  वर्षों  से  संतोषजनक रूप  से  कार्य  कर  रहा  है  ।  पहले  ही  प्राप्त  जहाजों पर

 गये  परीक्षणों से  ज्ञात  हुआ  है  कि  श्रे  कार्य  निष्पादन  विशिष्टियों के  अनुरूप  जिसमें  खिंच

 और  गति  भी  सम्मिलित  है  ।  इन  परिस्थितियों  में  तकनीकी  जांच-पड़ताल  के  अभाव  में

 ः

 को  रोकने  का  कोई  अवसर  नहीं  आया  है
 ।

 a

 इस  मामलें  के  सभी  पक्षों  ने  जिनमें  उष्ण  कटिबन्धीय  परिस्थितियों  में  पतली  स्टील  की  प्लेट  के
 US

 तुलनात्मक  आधिक  विश्लेषण  की  विस्तृत  रूप  से  जांच  पड़ताल  करना
 aft

 सम्मिलित

 ai  be  निमित  ल

 ग
 ह

 गाया  जा जन  जा  स्वामियों की
 ताओं  के  अनुसार  उपयुक्तता  विशिष्टियों क  किया  जा  सके  ।
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 23  1970
 लिखित  उत्तर ए

 लला नाथ लिलानाभगगका बीड़ी कर्मचारियों पर
 बोनस

 श्रथिनियम
 ल

 sees

 बो  प्रभु  :
 कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  रेंगे कि

 करने में  विलम्ब क्या  बीड़ी
 क कर्मचारियों  के  उन  संस्थापनाओं  में  बोनस  अधिनियम

 हो  रहा  tee  20  से  अधिक  कर्मचारी  सीधे  मालिक के  अधीन  अथवा
 उनके  ठेकेदारों

 के

 हैं

 दक्षिणा  कनाडा  जिले  में  ऐसी  कितनी  संस्थाये ंहैं  जहां 20  से  afer  कतार

 और

 चूंकि  बोनस  एक  केन्द्रीय  अधिनियम है  ता  Tht
 सीधे  अथवा  राज्य

 माध्यम  से  लागू  करने  में  हुये  विलम्ब  को  कैसे  ठहराया  ज  कता है  ?

 प्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  डी०  संजीव या  )
 और

 गमला  राज्य  कें

 क्षा  रमें  आता  है  ।

 बोनस  भूगतान  1965  की  धारा  2
 (5)  (ii) के  अधीन  उद्योग के

 राज्य  सरकारें  सरकारेंਂ  हैं  और  अपने  दायित्वों  को  निभाना  उनका  काम  है  ।

 आकाशवाणी  में  नेपाली  तथा  तिब्बती  भाषियों  के  लिए  सुपरवाइजर

 33. श्री  नि० र०  भास्कर : कया  सुचना  तथा  प्रसारण  शौर  संचार  मंत्री  बताने  की

 कृपा  क

 क  ता  as  दें  ee  ee  सवालों  ने  ए  ऐसे  कुछ

 सुपरवाइज  नियुक्त  किये  गये  हैं  जो  इन  भाषाओं  को  भली  भांति  नहीं  जानते  हैं

 aes

 रसकर

 पह

 हुई  कि  आद
 आकाशवाणी

 इन

 ह  नत  a  इर  इतर  है  थ

 यदि  तो  क्या  सरकार  इन  भाषाओं  में  सुपरवाइजरों
 की

 नियुक्ति  करने  पर

 चार  करेगी  ताकि  नेपाल  तथा  तिब्बत  के  मुलक  उचित  व्यक्तियो ंउ  |  >  इन  भाषाओं से

 पांति  परिचित  इन  पदों  पर  नियुक्त  किये  जायें  और  जिससे  हमारे  पड़ोस  हों के  साथ

 न्य  किया  जा  सके  ?

 सूचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  कौर

 नही ं।

 चा

 नक
 इ०  Fo  TH

 ि

 आकाशवाणी  श्रोताओं  से  प्राप्त  सुझावों  के  आधार
 पर

 ए
 प्

 पर  तथा  स्वयं  कार्यक्रमों  में  सुधार
 का  बराबर  प्रयत्न  करता  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  .....

 जापान  में  सोयाबीन  को  एक  नई  किस्म  का  विकास

 7334.  श्र  teat  सधा  ato  Tawar
 डडा :  क्या  खाद्य  तथा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 जापान  ने  सोयाबीन

 की  एक  जल्दी
 ब बढ़ने  वाली  किस्म  का  विकास  किया  है  ?
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 ग

 कु  सामुदायिक  बिकास  और  सहकार  मन्त्रालय  राज्य  मन्त्री

 साहेब  ी  हां  ।  नाम  की  एक  जापानी किस्म  जल्द  सब्जी  की  किस्म

 उत्तरी  पहाड़ियों  में  इसको  अच्छी  परिवार  हुई  है  |

 ए  राज्यों  को  निःशुल्क  रेडियो  ट्रांजिस्टर ों  का  आबंटन
 थ

 7335.  ती
 सुधा  ato  रेड्डी  :  क्या  सूचना  तथा  प्रसारण  कौर

 संचार  मन
 गी  ag  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  दि  पिट

 कि  है
 कि

 सरकार
 राज  {  रेडियो  at  सप्लाई

 व कर  रही
 a

 हिट  a
 द

 तो  वह  1969-70  में  a  राज्य  को  fa  प्लाई किए  गए  ;

 प्रत्येक  रेडियो  ट्रांजिस्टर  की  कीमत  कितनी  है

 था  प्रसारण  मन्त्रालय  कौर  संचार
 विभाग  में में

 राज्य  मन्त्री  इ०  कु०

 :  (  1968-  Pe  ee  की  a iad id AAS  स  स  उपज  देने  वाले  बीजों  का

 प्रयोग  करने
 कुछ  चुने  हुए  जिलों  के  ग्राम  सेवकों  को  मुफ्त

 बने  के  लिए  कम  कीमत  वाले
 लगभग  50  feat  टॉ जिस् टर  सेट  सप्लाई  किए  गए  ।

 70  सेट  |

 (  0  रुपये  13  पैसे  प्रति  इसमें  बेटी  पैक  का  सत्य  भी

 minis  कर्मचारियों  के  लिए  श्रीनिवास  बीमा

 7336,  श्रीमती सुधा  ato  रेड्डी  :  क्या  श्रम  तथा  पनर्वास  मन्त्री  यह  ताने की  कृपा  करेंगे

 क्य  यह  सच  है  कि  सरकार  सभी  निगमित  उपक्रमों  में  औद्योगि  कर्मचारियों के  लिये

 कम  से  कम  5000  रुपये
 का

 अनिवार्य  जीवन  बीमा  लागू  करने  पर  विचार
 क

 eet: )  क्या  यह  भी  सच  है  कि  कमेंचारियों को  भी प्रीमियम  का  कुछ  भाग  _  पड़गा
 और

 यदि at,  तो  उस  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  डी०
 :  से  भविष्यनिधि  अधिनियम

 i  acd

 हि  pants
 आने  वाले  और  अपनी  मजूरी  के  8  प्रतिशत  की  दर  से  भविष्य  निधि

 का  अंशदान भौद्योगिक  कर्मचारियों  के  लिये  परिवार  पे ंपेंशन  एवं  जीवन  बीमा  योजना  प्रारम्भ
 थ
 करने  का

 ae
 A

 योजना  की  न्यय  के  साथ  उन्नति  की  ओरਂ  नाम

 में  दीग  जिसे  बजट  कागजों  के  साथ  संसदमें  रख  गया  है  ।
 ज भ्रमरी का  तथा  ea  देशों  को  क्रिसमस  को  डाक  भेजने  में

 विलम्ब
 7337,

 डा०  कर्णों
 सिह  :  क्या  सच  ना  तथा  प्रसार  हश्र  र

 चार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :
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 (#)  बद  सन  है  कि
 1500

 मे  भारत  से
 HOHE y xe |  की

 डाक  भेजने  के  बावजूद  समुद्र अ  ne

 डाक  डाक  में  डाक  अधिकारियों द  तिथि  के  अनुसार

 शि

 तथा  अन्य

 देशों
 मे  ars

 197:  में  जाकर  मिली ;

 यदि हा ं[,  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  सरकार  का  भविष्य  में  लि

 fire  fara  को  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 इमाम सुचना  कौर  प्रसारण  मन्त्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  शेर
 :

 राज्य  अमरीका  अन्य  अमरीकी  देशों  को  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  मार्ग  भेजी  जाने

 22  1969  में  डालने  की  अंतिम  तक  डाली  गई  सभी :
 क  1

 191  को  भेजी  जाने  वाली  डाक  में  शामिल  कर  ली  गई  थीं  ।  कलकत्ता  से  संयुक्त  राज्य  अमरीका

 तक जहाज  को  पहुंचने  में
 45

 दिन  का  समय  लगता  थ  स्थान  पर  हू 7]

 faa  के  बारे  में  सरकार  को  जानकारी  नहीं  है  ।

 ह

 ह

 भी

 ख  )  प्रश्न  नहीं  उठता  |  क्

 कलकता  मद्रास  के  इमारती  लकड़ी  के  डीपीए  विभाग  को  हुई  हानि

 ह
 सि

 8. श्री
 Fo  कार  गणेश :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  ९4  बताने  की  कपा  करेंगे  किः

 t कड़ी गत  तीन  वर्षों  में  कलकत्ता  तथा  मद्रास के  इमारती ल
 के

 डिपुओं
 में  वन

 विभाग

 को  अलग-अलग  कितनी  वार्षिक  हानि  हुई

 (a)  इस  हानि  के  कारण  हैं  ;  और

 करने  का इस  हानि  को  रोकने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही ग  पर ol  a  हि

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  म  य  में  राज्य  मन्त्री  -  श्रण्णासाहेब

 ले  तीन  वर्षों  में  अण्ड  मान  अ
 :

 करोबार  द्वीपसमूह  के  वन  विभाग  ने  कलकत्ता  और

 मद्रास फे  इमार  लकड़ी fi  उठाई

 ता  इमारती  लकड़ी  डिपो
 :.....

 रुपये
 क

 1966-67  23,07,432.00

 1967-68  31/24  634.00

 1968-69  25,90,40  3.00

 मद्रास  इमारती  लकड़ी  डिपो

 1966-67  7,87,745.00

 1967-68  13,00,364.00

 1968-69
 11,51,751.00

 निरन्तर  हानि  के  मुख्य  कारण  ये  हैं  ।

 (1)  aaa  पी०  सी०  रे
 एण्ड  भूतपूर्व  लाईसेन्स से  प्राप्त  की  जाने  वाली  बड़ी  मात्रा  में

 एकत्रित  राशि  के  पूंजीगत  लेखे  पर  भारी  ब्याज  लगना ;
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 ee

 (2)  व्यापार  पार  लल
 ह

 रायल्टी  लगाना  ;

 (3)  श्रम  और  भण्डार  की  लागत  में

 ्
 4)  द्वीपसमूह  से  मुख्य  भूमि  के  लिए  अत्यधिक  किराया  भाड़ा  ।

 _
 (1  )  क्योंकि  इमारती  लकड़ी  की  स्थानीय  बिक्री  अधिक  मितव्ययी  और

 लाभप्रद  सिद्ध हो

 पीन  प्लाईवुड  फैक्ट्रियां--एक  दक्षिण  अण्डमान  में  बम्बू  फलेट  और  दो  अन्य  मध्य  अण्डमान

 ह  लौंग  द्वीप  दूसरी  वकुलताला  में  हाल  के  वर्षों  में  ही  लगाई  गई  इन  प्रयत्नों के  परि

 खपत  काफी  बढ़  गयी है  और  इस  कारण  इमारती  लकड़ी  बिक्री  के  लिए  मुख्य  भूमि

 हाज  द्वारा  भेजना  कम  हो  गया  भाड़े और  रख-रखाव के  व्यय  में  बचत  हुई  है

 कलकत्ता  डिपो  को  चीरी  हुई  इमारती  लकड़ी  का  भेजना  भी  gu  बन्द  कर  गया

 और  मद्रास के  लिये  कम  कर  दिया  है  क्योंकि  चीरी हुई  इमारती  लकड़ी  इन  डिपोओं को  भेजने

 का  प
 रूप  में  भेजने  की  तुलना  में  बहुत  अधिक  हानि  होती  है

 ।

 (2,  वर्तमान  लेखा  इमारती  लकड़ी  के  विभागीय  निष्कासन पर  sera  rhe

 रायल्टी  की  दर  लेखे  में  लेती  जो  मैसेज  पी०  सी ० रे रे  एण्ड  कम्पनी  उत्तरी y= ~ 14

 मान  लाइसेन्स  के  अधीन  इमारती  लकड़ी  के  निष्कासन  के  लिए  रायल्टी  के  हिसाब  पर  आधारित

 इस  में  साथ  ही  साथ  लाइसेन्स दार  से  प्राप्त  की  जाने  वाली  अधिक  तीव्रता  से  ब  बी  हुई

 सूद
 की

 रकम  भी  शामिल  है  ।

 उपरोक्त  तथ्यों
 पर  विचार करते  हुए  1968  में  भारत  सरकार  ने  अण्डमान  वन  विभाग को

 क  पद्धति  का  अध्ययन  करने  के  लिए  भौर  लेखा  प्रणाली  के  समुचित  सूधार  के  लिये  समुचित  उपायों
 भाव  देने  के  लिए  एक  लागत  लेखा  अधिकारी  की  विशेष  रूप  से  नियुक्त  की  ।  उसकी  रिपोर्ट इस

 मन्त्रालय  में  प्राप्त हो  चुकी  है  और  लेखा  परीक्षक  के  परामर्श  से  उत्पादन की  ठीक-ठीक लागत  बताने

 हेत ुलेखा  प्रशाली  में  तबदीलियां  करने  के  विषय  में  सक्रिय  रूप  से  चार  किया  जा  रहा  है  ।

 maar  शौर  निकोबार  द्वीपसमूह  में  सहकारी  समितियों  की  संख्या  ह

 339,  श्री के  ०  कार
 गणेश

 :
 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 :

 अन्दमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  कितनी

 उसमें  से  कितनी  सहकारी

 सहकारी  समितियां  कार्य
 कर  रही कारी  समितियां  समाप्त

 1  समितियों  के  समाप्त  हो  जाने  के  क्या  कारण  और

 Oe  कार
 द्वारा  उनको  पुनर्जीवित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  क  ?

 सामुदायिक  विकास  कौर
 19:

 सहकार  मन्त्रालय में
 उपमंत्री  (0m  डी०  :

 (  an

 समितियों  में  प्रशिक्षित  कर्मचारियों
 की  अप्राप्यता  और  सहकारी  समितियों  से  वर्तमान

 विधान  में  त्रुटियां  ।
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 क
 ह  |  गर-सरकारी  कायकत्ताआ व  प्रा wrath

 कार्यक्रमों
 की  व्यवस्था  की

 जा  रही
 है  ।  जीवन-क्षम  यूनिटें

 बनाने  के  लिये  समितियों  के
 पुनर्गठन  एक  क

 @  |  समितियों  से  सम्बन्धित  विधान  के  छिद्रों  को  दूर  करने  का  भी  विचार
 गर

 ह

 |
 विचाराधीन

 van  वन
 विभाग

 as  के  मूर्तियों  की  वरिष्ठता  सुची  थ

 0.  श्री  के०  कार  गणेश
 :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की
 छ ुपा  करेंगे  कि  :

 ह

 4)
 क्या  हाल  की  समझौता  वार्ता  में  अन्दमान  बन  मजदूर  संघ  ने  बगर  जा  विभाग के

 गए  ग्रेड
 के  मुंशियों  की

 वरिष्ठता  सूची  में  कुछ  गलतियां  बताई

 19
 47-63 की  तथा  1  1963 में  से  ए  अ

 ि किन  orf  के  नाम

 )  क्या 1  1963  की  पुनरीक्षित  वरिष्ठता  सूची  में  एक्

 मुन्शी
 ote र

 ce  ifs  तो  मुन्शी  की  नियुक्ति  तिथि  कया  हैं  तथा  उसे  वरिष्ठ  क्या
 कारण  हैं

 और

 क्या  1963  में  बनों  में
 चीफ  coax

 ने  उसका

 ज्या

 ae  it  प्रार्थना

 पत्र  नाम  भ्र
 कर  दिया

 तथा  नियुक्ति  तिथि  ी  र
 पुनरीक्षित q  सुची  को  ठीक

 करने के  लि  t
 (2268  कदम  उठाये  गये

 हैं  ?

 खाद्य  कृषि
 सामुदायिक  विकास  श्र  सहकार  संजय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब

 शिन्दे  )  :  (e  से  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही है  और  यथासमय  सभा
 पटल

 पर  रख  दी

 ia  ।

 अंदमान  श्र  निकोबार  दीप  समह  संरक्षण

 के ०  शिकार  गणेश :  क्या  खाद्य  तथा  क़षि  मंत्री  यह  ब es ष तने  की  पा  करेंगे कि  :

 wt tea a i -  कन
 AUN  ITD |  छा  प् Pe  of art Tr J गत

 we  समूहों  में  भूमि  संरक्षण  के  लिये  सरकार
 ने  कया  कार्यवाही  थ

 व
 (a  प्राप्त  उद्देश्य  का  स्वरूप  और

 \"
 इससे  होने  वाले  लाभ  की  तुलना  में  प्रशासन  ने  इस  योजना

 कितना  धन  व्यय

 किया  ्

 सामुदायिक  विकास  कौर  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्णासाहेब
 और  अन्दमान  तथा  निकोबार  प्रशासन  के  गत  तीन  वर्षों  में  रूमी

 ,  प्रदर्शन  तथा  प्रशिक्षण  विषयक  कार्य  किया  और  उसमें  भूमि  संरक्षण  के  विभिन्न  उपाय
 अपनाये

 ay  परिणामस्वरूप  विभिन्न  किस्मों  की  खेती  तथा  उद्यान  फसलें  उगाने  का  कार्य  ar

 सव  ग  है  ।  एक  thaw  भूमि  संरक्षण  संगठन  की  स्थापना  की  गयी  है  और  अंदमान  तथा  f

 धार  विनियम  की  क्रियान्विति  के  लिये  क्रियाविधि  विषयक  मामलों  को  अन्तिम रूਂ
 क

 द  सिर
 भूमि  संरक्षण  कार्यों  के  विस्तार  के  लिये  योजनाएं  तैयार

 की  गई  हैं  ।

 पुनर्वास  गये  के  अंतर्गत  भूमि  सर्वेक्षण  तथा  भूमि  क्षण के  क अलग  एकक  बनाई
 जा  रही है  ।
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 जन

 1S  और  68-69  के  दौर  afa के  लिये

 ब्  ).162 ve iz  0.828  लाख  soni a

 es

 -10  का

 प्रत्या य्  40  लाख  रुपये  था  ।  प्रदर्शन  कार्यक्रमों  से  अपरदन  सूची  के  उपचार चार  बाच हज तथा

 फसलों
 गस

 ती  से  संतोषजनक  परिणाम  निकलने  की  रिपोर्ट  सिली  है  ।  इन  तीन fat  की  चौथी

 योजना  के
 दौरान  उपयुक्तता  अनुसार  भूमि के  वैज्ञानिक  उपचार  में  उपयोग  किर

 जाने  की
 आशा है

 कोट  डाक  नई  दिल्‍ली  के  पंजीकरण  काउन्टर  पर  काम

 7342.  श्री  लोबो  प्रभु  :  सूचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मन्त्री
 यह  बताने

 की  कृप

 .  थ

 उन्हें  पता  है  कि  ईस्टन  कोट  डार्क  घर
 थ

 पंजीकरण  कराते

 समय  दुर्व्यवहार  तश्
 था

 काम  में  विलम्ब  का  रवाना  करना  पड़ता  है  ;

 र  रया
 उच्च  अधिकारियों  के  लिये  ऐसे  कोई  आदेश  हैं हैं  वे  यह

 ere
 लिये  अकस्मात

 जाच  कर  किं  कर्मचारी  अपने  कार्य  में  लगे हुए  हैं  और  जनता  के  प्र  उनका  व्यवहार  अच्छा  है  ;

 T)  क्या  इस  सम्बन्ध  में  डाक  तथा  तार  विभाग  केस
 र अधिकारी  की  अकस्मात  जांच  करने  के  आदेश  जारी  किये  त

 सूचना
 तौर  प्रसारण  मन्त्रालय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शेर  :

 जी

 ह

 रह  के  किसी  मामले  की  ओर  इस  विभाग  ध्यान  नहीं

 भीड़ के  सम

 लेकिनਂ  अधिक

 कभी-कभार विलम्ब  हो  सकता  है  |

 जी  att

 इस  तरह  के  आदेश  पहले  ही  मौजूद  हैं  ।

 बम्बई  के  हाजी  मस्तान  मिर्जा  को  छुट  वाले  के  अंतर्गत

 T dotala St AAT r errr usar aor 7343.  श्री  जाज  फरनेन्डोज :  कया  सूचना  तथा  गसाररण  अया
 गार  मलती  बम्बई  के  हाजी

 मस्तान  मिर्जा  वाले  ०  के  अन्तर्गत  दिये  गये  टेलीफोन  कनेक्शन  के  ब

 के  तारो  इन
 संख्या

 4962  के
 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 की

 1970

 दत्त
 प्रशन

 के  भाग  में  उल्लिखित  सभी  व्यक्तियों द्वारा  जारी
 प्रमा

 का  पूर्ण

 पाठ  क्या  दि  ः

 «  सरकार  बम्बई  टेलीफोन  अधिकारियों  को  श्री  हाजी  |  मिर्जा को  दि
 मद

 टेलीफोन  को  क

 aa,

 व

 विन  किस्त  पास  व्यक्तियों के  विरुद्ध  टेलीफोन  लेने  के
 लिये  जानबूझ  कर  सरकार  को  झूठा  विवरण  देने

 के  आरोप  में  मुकदमा  चलायेगी  ;  और

 यदि
 तो

 इसके  क्या  कारण  हैं
 ?
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 a

 3  1892  )  लिखित  उत्तर

 सूचना  कौर  मन्त्रालय  तथा  संचार
 विभाग-द ् ह  सपा  सिर teat

 शेर  :
 सा सम्बन्धित  प्रमाण  न  हैं  ।  ग्रन्थ न्याय  eg

 देखिये

 संख्या  एल०  zo

 3293/70

 :
 [)  टेलीफोन  की  मंजूरी  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  की  सि ा  पर  की  गई

 थी  ।  ag  मामला  समिति  की  अगली बैठक  में  उसके  समक्ष  पुर्निवचार  के  लिए

 tk

 |

 गाजीपुर  में  गन्ना  उत्पादकों  को  उचित  मृत्य  देना

 7
 344,

 ी  ज्योति  बसु  :  क्या  खाद्य  तथा  कमी  मन्त्री  य

 पन
 ~  nN

 नी  मिलें  गना  पेरने  के
 गा

 पुर  तथा  इसके  आसपास  के  क्षेत्र

 मौसम में  गन्ने
 क्या

 दाम  दे
 रही

 >|  ्

 se  ज

 ्य

 क

 an  seine  को  न्यूनतम  भुगतान दिये  बिना  सना  देने
 के  f लिये

 वाध्य  किया
 जा

 रहा है  ;  और  ~_  ur

 a)  यदि
 तो  उत्पादकों को  उचित  कि  सरकार  द्वारा  यदि  कोई

 वाही  की
 जा
 ane

 |

 सामुदायिक  विकास  तथा
 सहकार  मर

 में  राज्य  मन्त्री  sums

 :

 ms
 जयपुर  जिले  में  या  आसपास  कोई  नि  कत  पात्र  पेन  चीनी  मिल  नहीं है  जो

 कि
 write

 ल बले  में  उत्पादित  I. Ted]  खरीद  रही  है  ह  व

 ह  और  (7)  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 बड़े  उत्पादकों  द्वारा
 चूं

 बाजार  में  घान  की  Fert

 75345.0  औ

 र ज्योति  बसु  :  क्या  खाद्य  तथा  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क
 यह  सच  है  कि  इस  वर्ष  अनेक  राज्यों

 ओं
 में

 बड़े  seen
 धान  का  भारी  स्टाक  खले

 बाजार  में
 बेच

 रहे

 यदि  तो  इसका  व्यौरा  क्या  है  ;

 लि )  क्या  सरकार AS  उत्पादकों के  इस  कार्य  को  पर्व-नियो

 गी  है  isa आने  वार  at  से  सोपानों  कंवार  eee  उत्पन्न  हो  and ी
 है

 उ

 यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  और  सम्बन्धि  राज्य  कारों  द्वारा  यदि
 कोई  येंबाही  की  जा  है  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है

 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 sere :

 से
 विभिन्‍न  राज्यों  में  बड़े  उत्पादकों  द्वारा  धान  का  अत्यधिक  स्ट  चने

 के  ८
 रे  में  सरकार  के  पास  कोई  विशिष्ट  खबर  नहीं

 देश  की  चुनी  ह  ू  957.0
 मंडियों  में  भा मद  सम्ब  vert  किए  गए  अध्ययन

 &
 प्रतीत  होता  है  कि  आसमान  मध्य  हरि

 तमिलनाडू  और

 कुल  मिलाकर  सारे
 देश

 में  सदियों  में  धान
 की

 आम  भवेतुब 1969-  70  के  दौरान  शल  ay  @  ade
 oTr  7) | हि  या nN  |  1970  ay  तिमाही
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 a
 ड

 22.0  पर  ee  ex  कययाउ ए ड =  greasy
 +  ह  आमद  गत के  दौरान

 ay की  अपे  है  ।  धान की  म  |  में  आमद दिक  थी  ।  लेकिन  कुल  मिला  कर  देश में  au  कमी  हुई

 में  समूची  री  1968-69  की  अपेक्षा  1969-70  में  धान  की  पैदावार में  शित

 हुई  है  और  खाद्य  स्थिति  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  की  आशा  नहीं  है । अ

 अ  कलकत्ता  टेलीफोन  प्रकाशित  करने  सैं  विलम्ब  क

 6,  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  सूचना  तथा  प्रसारण  शर  संचार
 मन्त्री  य ग  यह

 बताने  की

 a कपा  करेंगे  कि  :

 ता  में  पिछली  बार  टेलीफोन  डायरेक्टरी  कब  शका

 2  वृष्य में  इसको  कब  प्रकाशित किया  जायगा  ;  se

 sth

 (7)
 त  तीन  वर्षों में  कितने-कितने  समय के  बाद  टेलीफोन  रेक्टैरियां  प्रकाशित  की

 गईं  ;

 |  इस  बार  इस
 वारे  में  असाधारण  fara

 परसा

 ं  तो  इसके  क्या

 बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की कारण  हैं  ;
 ed

 may  get  /o
 qa बना  प्रसारण  मन्त्रालय  तथा  संचार  fae  गम कण

 शेर  :
 |  )  मे ं।

 i
 1970

 में  यह  प्रकाशित  होनी र
 जिन सभावना

 विलम्ब
 कितना  as  बात  al  तय  पर  करना पन्  TT  करेगी  कि  इसके

 लिए
 विशेष

 कागज  पेपर र  प्  से  कब  उपलब्ध  होता है

 (7)
 fr
 निर्देशिकाएं  1967,  faarat

 1968  आर  1
 ग ६  9  में  प्रकाशित की |  का

 गई  हॉ

 जी  हा ंढ  पिछले  संस्करण  के  प्रकाशन में  विलम्ब  हुआ  है

 al sam face | + & fasta 2 na  t al | यह  कि
 पे पेपर  मिल्स  से  कागज  उपलब्ध  नहीं  हुआ  जिन्हें  लेखन  सामग्री के  नियंत्रक  ने  महानिदेशक

 संभरण  और  निपटान के  दर  संविदा के  आधार  पर  आईं  दिया  था  ।

 उद्योग  कागज  की  कीमत  बढ़ाने  का  दावा  करते  रहे  .  हैं  और  वे  क  हते  हैं  कि
 1969  दौरान  कम  ग्राम  वाले  कागज  का  उत्पादन  बहुत  HA  हुआ  ।  कागज  |  सप्लाई  की
 स्थिति में

 न
 सुधार  लाने  के  लिए  उचित  कदम  उठाने  के  बारे  में  इस  समस्या  पर  कागज  उद्योग  और

 औ योगी  क  विकास  विभाग  की  संयुक्त  समिति  विचार  कर  रही  है  ।

 Promised  Radio  Station  For  Amravati

 347  Shri  Deorao  Patil  Willi  the  Minister  of  Information  and  Bro
 Co  unications  be  pleased  to  state :

 क

 and

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  five  years  ago,  Shrimati  Indira  Gandhi  had  given  an
 assu  in  her  capacity  as  Minister  of  Information  and  Broadcasting woul ene

 a  Radio  Station

 Fourth  पप
 setup  in  Amravati  town  (Vidarbha  region  of  the  state  1  है  rashtra)  during

 द
 Year  Plan ;

 ie  if  so,  the  difficulties  in  th  wa  g tnat Mahi: assura the  said  a  ce;
 (c)  net  r  Gov  to  set  upa  Radio  Statio- Aurangabad,  Sholapur  and

 in  Amravati  along  with
 zin  the  Fourth  Five  Year  Plan ;  and
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 लिखित  उत्तर 23  1970

 (d)  if  not,  the  reasons
 therefor  ?

 The  Mini  1  the

 Gujrat

 of  Information  and  Broadcasting  and  in  the

 Department  of  1unications  (Shri  I.  Gy
 OO

 No,  Sir.

 (b)  त  not  arise

 Sir (c)

 ae
 ravati  and  the  surrounding  area  have  adequate  |

 broadcast  coverage.

 introduction  of  Emprodees  Provident  Fund  Scheme in
 Cotton

 1
 1  Gin  ning

 and  Bating  Industry  in  Maharashtra

 7348  Shri  Deorao  Patt  Will  the  Minister  of  Labour  and  habilitation  be  pleased
 to  state

 (a)  भ  hether  itis  a  fact  that  recently  Government  of  Maharasht  lave  approached
 Central  Go  ernment  to  introduce  Provident  Fund  Scheme  in  respect  of  the  orkers  engaged
 on  ginning  (  emoving  cotton  seeds  from  cotton)  and  baling ;  and

 (b  f  so.  the  decision  taken  by  Government  in  regard  thereto

 Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  D.  Sanjivayya) :  (a)  Yes.
 The  matter  is  being  examined  in  consultation  with  the  interests  CC

 mS
 ned.

 वनस्पति  उद्योग  द्वारा  स्वेच्छिक  मूल्य  नियंत्रण  को  प्रयोग
 में

 ला
 ong

 49,  श्री  लोबो  प्रभु  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  ag  बताने  की  कृप  गे  कि

 )  वनस्पति  उद्योग  द्वारा  स्वैच्छिक  मृत्य  नियंत्रण  को  पुनः  प्रयोग  में
 पगा

 ने  के  क्या  कारण

 ae  a  मुत्य ढांचा मूँग  च्छ्धिक मुल्य ।नयत्रण उत्पादन के बड अचुसार  करेगा  और  इ

 इसका की  आवश्  ता
 ल

 लिकर
 an  ~  (1 स  स्वैच्छिक  मृत्य  नियंत्रण  at  व्यवस्था  में  जो  1  190642  एना  जा

 नया  दोष
 प

 गये थे  ;

 र
 को  न  बढाने  क्या  कारण

 और

 क ग) अन्

 चंकी  सोयाबीन  तेल  की 1

 म  चूने  के  लिये  दी  जाने  वाली  राजकीय  सहायता  az  किए जाने
 य् =~

 कारण  क्या

 ऐसा इस
 किया  गया  था  क्योंकि  पहल ेसे  ही  राजकीय  सहायता  प्राप्त  करने  क्षत्रों ने  चने

 का  उत  दन  आरम्भ  कर  था
 ;

 तथा  फली  को  इसके  द्वारा  निश्चित  लाभ  fa
 दृष्टि में

 नए  क्षेत्रों  में  राजकीय  सहायता
 न

 दिए  जाने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  सचिवालय  में  राज्य  मन्त्री  (ati

 w)

 और  वनस्पति  के  मुल्य  निर्धारण  के  लिए  6  1968

 ह  चल  रही
 तकनीक  नियन्त्रण  प्रणाली  और  इसके  बाद  सांविधिक  नियन्त्रण  प्रणाली  के  अधीन  गयी

 घियां  एक  जैसी  ही  हैं  ।  सांविधिक  नियंत्रण  प्रण  हैं
 कि  नियन्त्रित

 मूल्य  नके  अधीन  प्रदत्त  नीय  ते  हैं  ।

 a
 शित

 a
 करने  के  लिए  यथासम्भव  सोयाबीन  के  तेल  का

 आयात  करने  की  ची  जा  रहटी
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 राजसहायता
 के  रूप  में

 नगी
 वितरण  करने  की  योजना  बन्द  नहीं  गयी है  लेकिन

 राज्य  क्षेत्र  को
 हस्तान्तर

 राज्य  सरकारें  इस  योजना  को  at  aa  afea  ह है दए (06 | किसी

 भी  aa  में  शुरू  रने  के  लिए

 बि
 1  Gov News  Item  in  ‘Current’  Captioned  ‘Indi

 Agency  or  Commie  Front

 50  Shri  Mrityunjay  Prasad  ill  M  ter  of  information  and  Broadcasting
 and  Commrn  tions  be  pleased  to  state

 (a)  hether  the  attention  of  the  Government  has  |  ed  he  news  captioned
 he

 ‘Indian;Go  rmment  Agency  or  Commie  Front’’  publised  in  dated  the  4th

 April,  1970  nd

 (b)  if  so,  the  reaction  0:  Government  in  the  matter  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcastiu  and  in  the

 Depa  ent  of  Communications  (Shri  K.  Gujral)  (a)  Yes,  Sir

 ही
 (0)  Government,  as  part  of  their  endeavour  to  encourage  the  growth  fa  healthy

 and  press  render  all  reasonable  facilities  to  Indian  News  Agencies  inc  ng  the
 a  Bharati  The  Samachar  Bharati  isa  multilingual  news  agency  run  on  the  nes

 of  टा  similar  organisations  The  Samachar  Bharati  has  made  arrangements  ४

 Ate@ TEKH,  TANJUG  and  ADN  news  agencies  ona  basis  of  exchange  of  news  free  of
 Inquiries  made  regarding  the  news  that  Samachar  Bharati  receive  the  pa  ne

 sin  ce  of  ॥  India  Radio’s  monitoring  staff,  show  that  the  allegation  has  no  t
 ng  to  a  letter  dated  the  20th  April,  1970  signed  by  the  Secretary,  Samachar  arati

 ther  collaboration  agreement  with  the  East  German  News  Agency.  That  le  tter  also
 states  at  the  figures  of  Thare  subscription  are  correct  and  no  teleprinters  ha  ive  been

 mortgas  d  by  the  news  agency  with  any  bank.  There  is  an  overdraft  up  to  a  limit  rupees
 one  lakh  with  bank

 अ्राकाशवारणी में  क्लिक  ग्रेड  में  रिक्त  को  संख्या

 7351.  श्री  विश्वनाथ  सेना  श्री  के०  श्रलिरुद्धन

 प्री  गणेश  घोष  श्री  ई०  के०  नयनार :

 ee  a चना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मं  त्रीय  बताने  को pt  a4

 एक/क्लकं  ग्रेड
 ह

 कया  यह  सच  है  कि  आकाश  णी
 में  s. rrr a

 ग्रेड  बड़ी  संख्या  में

 eaTz  कर  समय  से  रिक्त  पड़े  हुए  हैं
 यदि  हां  स्थायी पद

 ह
 /  तो  वर्ष  1967  से  वर्षवार  aah  ग्रेड  एक  ग्रेड  दो  के  कि

 रिक्त  प  ट  जीए  सरे  हानि  Wang On Ff  qt  पि  र  रखने  दे  प  ा  क  और
 र

 रिक्त  स्थानों  को  भरने  की  दिशा  में  सरकार  का  क्या  कारें  तर  ई  का  विचार

 क  wails  AAT  faa  कि सूचना  तथा  शर  ्र  |
 मंत्री  Fo  Fo  :

 से  q  नां  एकत्र  TH  ब  रहा
 ह

 आर ह  आर  यह  IqH4  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  |
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 ce  om
 तृतीय  श्र  uit  लिपि

 च
 के  लिए  डाक  सिविल  विंग  में  चतुर्थ  श्र  णी

 करमें  गे  कही  पाता

 7352. श्री  विश्वनाथ  मेनन  श्री  कई  के० र न  तार
 शो  त ait

 प०
 गोपालन

 सूचना  प्रसारण  कौर  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (  क्या  यह  सच  है  कि  महा  प्रबन्धक  टेलीफोन  तथा  अन्य  प्रश  कार्यालयों  जैसे  डाक

 तार  का  क्यों  के  चतुर्थ  श्रेणी  कर्मचारियों  को  तृतीय  श्रेणी  लिपिकीय  संवर्ग  में  नति  के  लिए

 अहसास  क  परीक्षा  में  बनाए  की  अनुमति  दी  जाती  है

 क्या  यह  सुविधा  डाक  तथा  तार  सिविल  विंग  के  चतुर्थ
 :

 चोरियों  को  भी  दी

 जा  रही
 ू
 जो  कि  अपेक्षित  शर्तों  को  पूरा  करने  पर  उक्त  परीक्षा  में  बैठ

 सकतें

 यदि
 तो  अब  तक  इस  प्रकार  अवर  श्रेणी  लिपिक

 अ
 raat  टी  एस  टी  पदों  पर  पदों

 fra
 गये  चतु  थ  श्रेणी  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी

 क

 (=) Far

 तो  इसके  कया
 कारण  और

 भ os  का  विचार  प्रस्ताव  को  कब  कार्यान्वित करने  का  है  ?

 सूचना  पोर
 निसार  मंत्रालय  तथा

 संचार  fa

 व  ad
 सर  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शेर  सिह  )

 जी  at  a

 नहीं
 |

 ही  नहीं  उठता  |

 g ad I n rT \ NM) AST ' ro er l oer 4 ||  ह
 इस

 मामले
 में  डाक-तार  विभाग के  सि fra  विग

 गेय  लोक  निर्माण  विभाग  में ै

 अपनाई  गई
 फा

 rey  का  पालन  किया  जाता  है  अर्थात्‌  100  प्र  शत  सीधी  भरती  से  जिसमें समान

 पात्र अर्हता  वाले  सिविल  विंग  के  विभागीय  चतुर्थ  श्रेणी  कर्मचारी भी

 Ill  के  क्लर्कों |
 भ

 सिविल  विंग के  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  सिविल  बिंग  में

 के  संवर्ग में  rata  की  अटता  परीक्षा  में  बैठने  की  अनुमति  देने  के  मामले  की  जां  कदापि की  जा  रही  है  ।
 क

 आकाशवाणी  में  विभागीय  पदोन्नतियों  क

 (7353,  श्री सो  ०  के०  चक़पारिए  at  ब्र७  कु
 oy

 श्री  मुहम्मद  इस्माईल  श्री  उमा नाथ
 a

 ध
 या  सूचना

 तथा  प्रसारण  श्र  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करें  dace

 कक  अम थ  पर  प्रोग्राम (*)
 आकाशवाणी  में  1966  से  दिसम्बर

 रूस  ह  सम  क्लर्क  ग्रेड  एक  तथा
 चतुर्थ

 के  प्रत्येक  वर्ग  की  कितनी

 कितनी ब  विभागीय  पदोन्नतियों  की  गई ;

 उक्त  अवधि में  आकाशवाणी  के श्रेणी  दो  तथा  श्रेणी  एक  के  राजपत्रित  अधिकारियों

 में  से  कितने  व्यक्तियों
 व  पदोन्नति  fir सिली  ?
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 सूचना  तथा  प्रसारण  सन्नाटा  झोंक  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  go  क०  :
 रली  = और  सूचना  एकत्र

 की  जा
 और  यथासमय

 ग

 जाएगी  |

 श्राकाशवा  र  ix  एनाउंसर

 त्री  सी०  Fo  चारीत :  शमी  fro

 क

 :
 ™

 थ
 के  ०  रमानी :  श्री  के०

 ि
 रुझान  :

 श  प्रसारण  शौर  संचार  मत  और  =)  धियां  os

 a

 <>
 =

 क्या  यह
 सच  है  कि  गेर-ए  श्रेणी  के  नगर  ह गाथ  it

 के

 एना उन्स रों  को

 एक  a  नगरों  में  नियुक्त  एना उन्स रों  की  अपेक्षा  मौलिक  उपलब्धियों
 के

 रूप
 हूप  शी

 राशि

 प्र
 दी  जाती  अं

 क
 तो  इस

 ह

 विषमता  का  कया  कारण  है  और  उन र  थानों
 पर  नियमित  a

 कारी  कर्मी  रयों  के  मामलों  में  भी  यह  विषमता  विद्यमान  है  ?
 क

 a.

 चना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  और  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इ

 ्  कण
 (

 क

 गया गैर-ए  श्रेणी  के  नगरों  के  केन्द्रों
 के  एना उन्स रों  को  कम  वेतन  निर्धारित  किय

 cee
 से  की  जाने  वाली  घोषणाओं  की  संख्या  श्रेंणी के  नगरों  के ८  ay  से  की  जाने

 त  नियमित वाली  घोषणाओं
 की  संख्या  से  कम  होती  है  ।  ए  क्षेणी/गैर-ए  श्रेणी  के  नगरों  में  fr

 सरकारी व  रियों  द्वारा  किया  जाने  वाला  काम  एक  ही  प्रकार  का  होता  अ  वेतनमानों

 में  कोई  अन्तर  नहीं  है  ।  प्रस्तावित  वेतन  आयोग  संभवतया  एना उन्स रों  के  वेतनमानों  में  घ्रमता को को

 टूर  करने  प्रश्न  पर  विचार  करे  ।

 मुख्य  प्रोड्यूसरों  कार्यक्रम  )  की  नियुक्तियां

 7355.  श्री  के०  एम०  भ्रब्नाहम  शी  ए  to  रामसती
 श्री  सम्मान  इस्माइल  पी०  पी०  एथोस

 क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मन्त्री  यह  बता  पा  गे  कि

 आकाशवाणी के  कितने  मुख्य  प्रोड्यूसर  भारत  की
 सभी

 भाषाओं  प्रसारणों की  देखरेख

 कर  रहे  है  गौर  कितने  केवल  क्षेत्रीय  कार्यक्रमों  की  देखरेख  कर  रहे

 कितने  क्षेत्रीय  arian  मुख्य  प्रोड्यूसर  क्षेत्रीय  केन्द्रों  में  नियुक्त  हैं  और
 उसी

 वर्ग  वाले

 व्यक्ति  मुख्यालय  में  नियुक्त  और

 क
 क्या  इन  क्षेत्रीय  मुख्य  प्रोड्यूसरों  को  मुख्यालय  में  रखने  में  कोई  औचित्य  है  ?

 =
 शरभ

 चना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  कौर  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (sit  go  Fo

 से  आकाशवाणी  के  मुख्य  प्रोड्यूसर  एक  अथवा  अधिक  भाषाओं के  कार्यक्रमों  t  देखरेख

 नहीं  करते  |
 उन्हें

 भारत

 लॉग

 fafa  भारती  सेवाओं  आदि  की  रेख  करने  के

 वाणी  केवल  दो  स्ट  प्रोड्यूसर जि  वशिष्ट रूप  से
 लिए  नियुक्त

 किया  जाता
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 ee  ee  ब  ्
 =

 ० (७ ह यव  फीचर्ज  तथा एक  भाषा  कें  प्र क्रम  Faz
 रेख

 करनी  होती  पत  मुख्य  Ie  न

 मुख्य  प्रोड्यूसर
 rat  ।  इन्हें  मुख्यालय  में  तैनात  f  चची  क  भारत  भर  में

 कों  की  योजना  बनाने  और  उन्हें  तैयार  करने  के  आकाशवाणी  के  केन्द्रों

 क्रम  योजनाओं अं गौर  निर्माण  के  बारे  में  सलाह  देते  हैं  ।
 प्रसारण हेतु रूप

 बड
 पड

 कम्पनी  की  धनबाद  में  भागा बांध  कोयला  खान  की  पत॑

 संख्या  18  में  भ्रष्टाचार

 a  6.  श्री  भगवान  दास
 "3

 att  मुहम्मद  इस्माईल
 ल

 ्

 व्या  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  को  HIT  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  बर्ड  एण्ड
 की

 अ

 जत
 ज  धनबाद

 में  भागा बांध

 कोयला खा  की  पर्त  संख्या  18  का  संच  ||
 केदा  करता  है

 जिसे  कम्पनी

 एक  ्

 र

 रूप  में  दिखाती

 ष्
 बया  कोयला  खान  में  काम  करने  वाले  सभी  मज

 द्र  अस्थायी

 आधी
 ननदी

 ही
 लागी

 ea

 a) (7 \") TS { CA

 क्या  मजदूरों  को  कोयला  मजूरी
 बोर्ड  की  सिफारिश

 <  r  ६ की |

 mals

 जबरदस्ती से  पुरी  राशि  के  भुगतान  के  हस्ताक्षर  ष्ा
 वि

 1969  में  क्षेत्रीय  श्रम  आयुक्त  को  जब  वह  भुगता
 नका

 निरीक्षण  कर

 Pr.  र
 परेशान  किया  गया

 = )  <a  क्षेत्रीय  श्रम  आयुक्त  केवल  एक  बार  ही  पूरे  भुगतान का
 का  प्रबन्ध

 करा  और

 itt FT Ah qargy r firntdT |  GUN यदि  या  यह  भी  सच  है  कि  बाद  में  वह  भी  प्रबन्धकों  लिया  गया  और

 FAT  सरकार  इस  मामले  की  जांच  करेगी  तथा  इसके  अनुसमर्थन  हे  तु  क कार्यवाही

 शम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  डी०  संजी वे या  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है

 पर  रख  दी  जायगी I
 ह

 क

 बोलागोर  में  डिवीजनल  डाक  श्रधोक्षक  के  कार्याल

 को  नपे  भवन  में  स्थानान्तरित  करना  थ

 रा०  राठ  :  कया  सुचना  तथा
 प्रसारण  शरार कौर  सोचा  मन्त्री  यह  बताने

 की  कपा

 के  कार्यालय को  नये को  क्या  यह  सच  है  कि  बोलागीर  स्थित  डिवीजनल  डाक  अधीक्षक

 भवन  में  पारित  करने  का  प्रस्ताव

 क्या  वर्तमान  भवन  के  अब  तक  के  किराये  का  ——
 तो  कितना  भगतान  किया  जा  चका है  औ  stat

 vey

 क्या ला

 at  किराये  का  भुगतान  BS  ae  किया  गया  ताकि  मालिक  खाली  करने  का

 नोटिस  दे  और  कार्य  को  पन  पर पर  ले  जाया  जा  सके
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 स्थान  बदलने  का  र  देने  और  नये  स्थान  चुनने  के  लियें  कौन  अधिकारी  जिम्मेदार
 और

 =

 ह
 शिकारियों ने  अनुमति कया  भवन के  निर्माण  में  विलम्ब  के

 ण स्थानीय  र

 वापिस ले  ली  और  यदि  at,  तो  क्या  इस  विलम्ब  के  fore  उत्तरदायित्व
 ं

 a  किया  गया  है

 किसी  अन्य  स्थान  के  लिये  आवेदन  दे  दिया  गया  है
 |

 धारित
 wy  fi  wk

 चना  शौर  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संचार  विभाग  मसें  रक्षा
 शेर

 :

 एक  प्रस्ताव  था  परन्तु  इसे  स्थगित  कर  दिया  गया  है  |
 क

 चंकी  मालिक  मकान  के  साथ  कोई  किरायानामा  ४  ७  नहीं

 i
 इसलिए  अ  भी

 तर्क  किराया अदा  नहीं  किया  गया  ।

 जी  नहीं  ।  अदायगी न  करना  मालिक  मकान
 की  भवन  खाली

 कर
 के  लिए  नोटिस

 पे  को  उकसाना नहों  है  ।  द
 ee

 lay  बलन गिर के  डाकघर  अधीक्षक  न

 ग  त्
 दिया  था

 कि
 दोनों

 ही कार्यालयों
 अर्थात

 धान
 डाकघर  कौर  मंडल  अधीक्षक  का  |  ह  स्थान  ||  दया  जाए

 चूंकि  दोनों
 कार्यभार  के  लिए  उचित  स्थान  नहीं  मंडल  कार्यालय  को  स्थानान्तरित  करने  के  प्रस्ताव  को

 स्थायी
 र

 दिया  गया  |

 मंडल  कार्यालय  और  प्रधान  दोनों  कार्यालयों  का  भवन  निर्माण  करने  ?

 सरत  भूमि  का  जो  सर्वोचित  स्थान  चुना  गया  था  उसको  अन्तिम  रूप  में  इस  विभाग  को  लाट

 ने  से  प
 ने  ही

 बलन गिर
 के  कलेक्टर ने  रह  कर  दिया  ।  मामले  पर  पुर्नविचार करने

 राज्य स  थ
 र  के  पास  भेजा  गया है  ।  इस  मामले में  किसी  पर  जिम्मेदारी  डालने  की  बात  न

 Y
 आती

 बोलेगी  ः  के  स्थानीय  डाकघर  को  एंक  mem  गैर-सरकारी  भवन  में  स्थानान्तरित

 358.  को  रा०  रा०  सिंहदेव  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मन्त्री  यह  ताने  की

 कृपा करेंगे  कि

 )  क्या  उड़ीसा  में  बोलंगीर  के
 कर

 हक  की
 पसो

 नगर  में  एक
 अन्य  गैर-सरकारी

 भवन  में

 र

 पार्वती  करने  का  प्रस्ताव है

 (
 a)

 यदि  तो  वर्तमान  भवन  का  इस  समय  य  कितना
 किराया  दिया

 जा
 रहा

 है  और

 घर  के  लिये  प्र
 चित  नये  भवन  के  ए  का  अनुमान  कितना है

 1]  क्या  मुख्य  डाकघर  के  लिये  अपना  स्थायी  भवन
 उ
 बनाने

 बक
 एक  स्थान  चना  और

 भवन बनाने के लिये स्था वि रने में विलम्ब के क्या का  ड
 दि  तो  उसके  निर्माण  को  आरम्भ  करने

 में  वि
 में

 सुचना अर  सच मालय

 हां  ।  प्रधान  डाकघर  सार woe
 चार  विभाग

 सि राज्य
 aa  शेर

 :  जी
 तरित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 मौजूदा  भवन के  लिए  '  500
 रुपये  प्रतिमास  किराया  अदा  किया  जाता  है  और
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 faa  भवन  के  लिए  1,000  रुपये  प्रतिमास किराया  देना  होगा  ।  प्रस्तावित भवन  में  ज्यादा  स्थान

 उपलब्ध है  ।  मौजूदा  भवन  की  हालत खस्ता  है  और
 इसमें  दरार

 आ  गई  है  जिसके  कारण  यह
 गीत

 क
 (7

 )
 जमीन  के  जिस  प्लाट  पर  प्रधान  डाकघर  के  भवन  के

 xs
 निर्माण  प्रस्ताव  बाद  में

 ग्य  | algal ने  उसकी  अलाटमेंट  इसे  बलनगी
 बैंक

 आफ
 इंडिया

 को  अलाट  feat  बस  सामने
 पर  at  ne किया

 जा
 रहा  है

 ।
 उनसे

 जवाब  का  इंतजार  किया  जा  रहा

 क  श्रारालम  फारस  में  सिचाई  कार्यक्रम  के  लिये  जांच
 क

 7359.  श्री  ई०  के  ०  नाय तार :  झिझक क०  गोपालन

 श्री  प०  गोपालन :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री यह ह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 यह  सच  है  कि  आराम  फोरम  सिंचाई  कार्यक्रम  के  लिये  जांच  सर्वेक्षण  को

 थ
 are re  कर  दिया गया

 )  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 Ser  यदि  at  आराम  फारम  की

 कलियों

 च्

 सामुदायिक  विकास  att  सहकार  मंत्रालय  में  मंत्रो  श्रण्णासाहिब

 )  से  राज्य  सरकार  से  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रह  अगर

 ere रख  दी  जायेगी  ।
 बग

 कक

 Demand  cf  Telephone  for  Kantafod  (Madhya  Pradesh)

 ्
 360.  Shri  Jagannath  Rao  Joshi  Will  the  Minister  of  Information  an  vadcasting

 ommunications  be  pleased  to  state

 ’
 whether  the  1)  ha  anded  that residents  of  Kantafod  (Madhya  Prades!

 telephon  service  may  be  provided  to  them  also ;

 (b)  if  so,  the  time  by  which  the  said  service  is  likely  t  d;  and rie
 (c)  if  it  is  not  likely  to  be  provided,  the  reasons  therefor  ?

 7 rade The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Br  ting  and  in  the
 Depar  nent  of  Communications  (Shri  Sher  Singh  )  (a)  Yes,  Sir

 )  The  matter  is  under  consideration

 Question  does  not  arise
 ं

 थ

 ...
 सहकारी

 समितियों  के  प्रबन्धक  निकायों  में  श्रपने  परिवारों  के  स

 को  लाकर  समितियों  का  दुरुपयोग  किया

 ची

 सदस्यो

 7361.  ot
 रामावतार  शर्मा  :  क्या  खाद्य तथा  कृषि  eee

 क्या  सरकार  का  ध्यान  सहकारी  समितियों  निकायों में  अपने  परिवारों के
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 Written  Answers
 किक  न  प

 Vaishakha  3,  1892  (Saka)

 सदस्यों  को  लाकर  उन  सहकारी  समितियों  का  दुरुपयोग  किये  जाने  के  तथ्य  की  ओर  दिलाया  गया

 और  ी  सल  की सगन

 यदि  तो  दे
 हि  ता  के  लिये  सर ारा वकागिगाए कर ह

 ह
 सामुदायिक  विरासत  ate  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  डी०

 :

 जी

 _  कुछ  राज्यों  के  सहकारी  समिति  अधिनियमों  /  नियमों  में  यह  उपबन्ध  है  कि  सामा

 पंजीक  रण  कराने  के  लिये  यह  जरूरी  है  कि  समिति  के  पंजीकरण  के  लिये  जितने  व्यक्ति  अपेक्षित हं

 हैं  वे
 वि faa  परिवारों से  सम्बन्धित  हों  ।  सहकारी  समितियों  का

 दुरुपयोग
 ड

 वामक
 ये  ह

 नीतियों  की  खुली  सदस्यता  लागू  पदधारियों के  कार्यकाल  का  परिसीमन  कर

 वर्गों  के  लिये  प्रबन्ध  मण्डलों  में  जगहों  का  आरक्षण  करना  और  पदचारियों  को  दिये  झान  sae AEG

 विस्थापन  |  कुछ  सहकारी  समिति  अधिनियमों  /  नियमों  में  यह  भी  उपबन्ध  है  कि  समिति के

 वैतनिक  कमेंचारी  का  निकट  सम्बन्धी  समिति  के  प्रबन्ध  मण्डल के  लिए  निर्वाचित  नहीं  हो  सकता
 द

 1968  में  हुये  मुख्य  मंत्रियों  और  राज्य  सहकारिता  मंत्रियों  के  सम्मेलन  सिफारिशों  के

 अनुज  [  में  सहकारी  समितियों  में  कदाचारों  को  रोकने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  मार्गदर्शक

 ह
 जारी  किये

 गये  हैं  ।  राज्य  सरकारों  ने  इन  सिफारिशों को  कार्यान्वित  करने के  लिये  कार्यवाह
 ld

 कार्यान्वयन  में  होने  वाली  प्रगति  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 पुनर्वास  विभाग  के  मुख्य  सेटलमेंट  आयुक्त  के  कार्थालय  में  फालतू  दफ्तरी

 362.  श्री
 सरजू  पाण्डेय  :  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 )  क्या  यह  सच  है  कि  कर्मचारी  निरीक्षण  एकक  की  सिफारिशों  पर
 पुनर्वास  poe

 ome

 लमेंट  आयुक्त  के  कार्यालय के  15  दफ्तरियों  को  1968  में  फालतू  घोषित
 और

 उनको  वैकल्पिक  तथा  समान  स्तर  की  नौकरी  नहीं दी  गई  थी  जैसा कि  नियमों  में
 ra

 a
 और  उनकी  सहमति  के  बिना  ही  उनको  चपरासी  के  निम्न  पदों  पर  रोजगार में  ले  लिया

 गया
 था  जज़्बात  उन्होंने  10  वर्ष  तक  दफ्तरी  के  पद  पर  लगातार  सेवा की

 कया  यह  भी  सच है  कि  कर्मचारी  निरीक्षण  एकक  द्वारा  उसी
 प्रतिवेदन  की  गई

 सीमा  हों  के  अनुसार  श्रेणी  3  के  जिन  कर्मचारियों  को  फालतू  घोषित  कर  दिया  गया  a

 अन्य  वि
 उन

 सबको
 गों  ल  य

 ए

 और

 )  यदि  तो  ऐसा  भेद-भाव  क्यों  किया  गया है  उन
 निधन  कर्मचारियों

 को  हुई
 हानि को  ने

 के  लिये  क्या  कार्यवाही की  जा  रही  है  !

 ae रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (ait  भागवत का  )
 हां  ।

 )  जी

 (7)  कर्मचारी  निरीक्षण  एकक  की  सिफारिशों  के  आधार  पर
 मुख्य  बन्दोबस्त  आयुक्त के

 कार्यालय  के  जिन
 15

 स्थानापन्न  दूरियों  को  फालतू  घोषित  किया  गया  था  उन्हें  अन्य  कार्यालयों
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 23  1970  लिखित  उतर

 ब

 oe  में
 रिक्तियों

 के
 अभाव के

 नत
 घोषित  किये  धारित  अवधि

 त  वैकल्पिक  पदों  में  नहीं  खपाया  जा  सका  ।  रसे  2  |  था  ि  |  पित  Sry
 ्य

 ृ
 स्थानीय

 निम्न  पदों  में  प्रत्यावतित  करना  पड़ा  था  नियम  फालतू  न्

 ais
 उन  निम्न  पदों  जिनमें  कि  उन्हें  खपाया  गया  था  प्रत्या बा तत  व

 ने  की  कोई  व्यवस्था नहीं  है  कि

 तृतीय  श्रेणी  के  सभी  कर्मचारियों  को  वैकल्पिक  पद  प्राप्त  हो  गये  थे  क्योंकि  उन

 सं  पे अन्य  कार्यालयों  में  रिक्तियां  उपलब्ध  थीं  ।  इस  प्रकार  दफ्तरियों  के  मामले  का  गश्त

 _Bungling  in  General  Post  पिट  |  Kashi. a  =

 नहीं  होता  |

 ae  2  }  Mi Shri  Nihal  Singh :  \  information  and  Broadcasting  and
 Commur  ations  be  pleased  to  refer t

 h  golven en  to  Unstarred  Question  No  1785  on
 ld  ae

 the  Sth  1  arch,  1970  and  state:  ब

 (a  whether  the  enquiry  in  regard  16  ungling  in  General  Post  Office,  Uttar
 Kashi  h  ince  been  completed

 (b)  if  so,  the  result  thereof  ;  and

 थि
 (c)  ifnot,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  an  ing  and  in  the

 Department  of  Communications  (Shri  Sher  Singh)  (a)  Yes,  Sir

 (b)  Mails  including  express  delivery  letters  are  gene  lly  1  d  and  delivered

 cording  to  the  scheduled  timings  of  the  Mail  Motor  ser  ce  exe  1a  few  occasions daily
 by  natural  calamities,  such  as,  breaches,  land  slides  or  whe creat  डर  here  may  be

 some  The  telegrams  and  telephone  calls  are  also  booked  and  accep  during  and

 after  प ior rmé al  working  hours  as  per  departmental  rules  on  the  prescribed  rates.  |

 All  sorts  of  postal  facilities  which  could  possibly  be  extended,  are  av  ple  at  Uttar

 Kashi

 (0)  Does  not  arise

 Issue  of  Commemorative  Stamps  in  Memory  of  Dr.  Ram  Manohar  ohia,
 Jatindra  Nath  Das  and  Udham  Singh

 hri  Janeshwar  Misra  Will  the  Minis  ६.  T
 731.0  mation  and  Broadcasting

 and  Commu  cations  be  pleased  to  state  a
 (2  whether  Government  propose  to  issue  postal  5  NY  nemory  of  Dr.  Ram

 Man  Lohia,  Jatindra  Nath  Das  and  Udham  Singh

 (b)  हिल  so,  the  time  by  which  they  are  likely  to  be  issued  ;  and

 (c)  whether  it  1s  a  fact  that  discrimination  is  made  in  issuing  of  the  com  mora.

 stamps  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Intormation  and  Broadcasting  in  the

 Department
 of  Communications  (Shri  Sher  Singh) :  (a)  and(b)  proposal  the  issue

 of  st  amps  in  memory  of  Dr.  Ram  Manohar  Lohia,  Jatindra  Nath  Das  and  m  Singh
 were  ie  considered  by  the  Philatelic  Advisory  (:011117011 6९  in  its  meeting  heid  11

 ्
 1968

 29-10 1!  ly  they  did  not  1  mm  How-
 ;

 and
 12-12-1966  respecti  SS

 the  pre
 ever,  as  tr  or  scribed  tw  er,  the  propos
 the  Commit

 €.  _  ae  ae

 before
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 Calling  Atte  n  to  Matter  of
 Orsent

 Public  Importar  ८८...  &  rl  23,  1970

 |

 (0)  I  | है |  proposals  are  considered  by  the  Philate  isory  Committee,
 which

 non-official  Committee,  including  only  five  officia  mbers  out  ofa is  predominan
 elevant  factors total  membe  p  of  24.  The  Committee  takes  into  consideration

 including  the  «  acity  of  the  India  Security  Press  before  making  their  rec a  \endations

 अविलंबनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  क

 ध्यान  दिलाना

 CALLI  NG  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE a ING ww AL XV

 कलकत्ता A  वृत्ताकार  रेलवे
 a

 श्री

 sew

 मैं  रेलवे  मंत्री  का  ध्यान  विलम्बनीय  लोक  महत्व  के कविता

 निम्न  विषय  की  दिलाता हं  और  उनसे  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वे
 इस  सम  में  एक  वक्तव्य

 थ —

 लिलि  रेलवे के  निर्माण  के  बारे में  अपने  पहले  के  वक्तव्यों  का  खण्डन  करते

 वे  मंत्री  द्वारा  11  1970  को  कलकत्ता में  की  गई  कथित  घोषणा

 रेलवे  मन्त्री  गुलजारी  लाल  :
 11  अप्रैल  को  कलकत्ता  में

 मैंने  कहा  था  कि

 कलक  ता  में  रेलवे  बनाने  के  बारे  में  कभी  कोई  विनिश्चय  नहीं  किया गया  है  और  इसलिए

 त  तरह  के  पहले  किये  गये
 किसी

 विनिश्चय  से  मुकरने का  प्रश्न  नहीं  उठता  |
 पिछले  दिन  मैंने  यह

 भरा श्वा सन  दिया  था  कि  मैं  कलकत्ता  क्षेत्र  में  महानगर  परिवहन  की  समस्या  का  अध्ययन  करूंगा  और

 समस्या  के  समाधान  के  रास्ते  में  जो  रुकावटें आ  रही  उन्हें दूर  करने  का  मैं  भरसक  प्रयास

 करूंगा  |  जहां  तक  दमदम-प्रिसले  घाट  उपनगरीय fees  लाइन  का  सम्बन्ध  मुझे  पता  चला  है

 इसके  रास्ते  में  कुछ  कठिनाइयां  और  समस्याएं  हैं  जिन्हें  हल  करने  में  काफी  समय  लग  सकता  है

 उनमें  से  कछ  विषयों  की  चर्चा  पहले  सर्वेक्षण  रिपोर्टे  में  की  गयी  थी  जिसके  आधार  पर  अन्तिम  सथ

 नर्धारण  सर्वेक्षण  का  काम  शुरू  किया  गया  था
 और

 कुछ
 अन्य  बातों  पता उस  समय  चला

 कए

 गि

 are FAT FT

 व

 जैव
 तिव

 गरि

 क  ne

 uae ह
 wis gat

 शीघ्र  निबटारा  किया  जाये  और  अन्तिम  स्थान-निर्धारण  सर्वेक्षण  सम्बन्धी  काम  को  तेज  किया ज

 और  इसे  शीघ्र  पुरा  किया  जाये  ।

 कलकत्ता  में  मैंने  इस  समस्या  के  विभिन्न  पहलुओं  को  बड़े  निकट  से  देखा  ।  1956 से  अब

 की  सभी  रिपोर्टों  से  यह  स्पष्ट है
 कि  दमदम  से  कालीघाट  तक  उत्तर-दक्षिणी  और  सियालदह  से  ह  ह

 तक  पूर्व-पश्चिमी  इन  दो  गलियारों  के  आधार  पर  व्यापक  ga  परिवहन  प्रणाली
 के  सम्बन्ध  में

 व
 मह तस् लल

 रूप  से  सब  एकमत  हैं  ।  नगर  की  परिवहन
 सम्बंधी  आवश्यकताओं

 को
 पुरा  करने  के

 fas  प्रभावी  उपाय  मालूम  पड़ता है  ।  इंजीनियरों  और  सर्वेक्षण  के  काम  में  लगे  अन्य  is oufk

 चार-विमर्श  करने  पर  यह  निष्कर्ष  निकला  है  कि  इस  योजना  को  अमल  में  लाने  में  ऐसी

 ठिनाइयां  नहीं  हैं  जिनका  पार  न  पाया  जा  सके  ।  मैंने  उनसे  कहा है  कि  वे  अपने  अध्ययन के  व

 >
 लायें  और  इसे  जल्दी  से  जल्दी  पूरा  करें  ।

 मैं  इस  विषय  से  सम्बन्धित  एक  विस्तृत  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  रहा  हूं
 ।

 नग

 ग

 पर
 बहस  उपनगरीय

 डिस्पर्सल  व्यापक  ga  परिवहन  प्रणाली
 स

 के
 दौरान  सकूं
 रान

 सकूं

 क  पाएं  वह  गलों
 ट्यूब  रेलवे  या  भूगत  रेलवे  की  बात  कहीं  गयी
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 3  1892  )  अविलंबनीय
 लोक

 महत्व  के  विषय  की  ओर
 ध्यान  दिलाना oe

 ee
 ne  हिल  क  कि

 ee m™ आ न् ७ च्ष्न ५ ह ye  ON
 से  कोइ  ग़लती  हैस कंध  च्च्

 कत
 है  ।  इस  उद्देश्य से

 an  _
 में  कुछ  शब्द

 कहार

 cq
 नस

 कलकत्ता  के  लिए  एक  सर्कुलर  रेलवे की  संकल्पना  टर्मिनल  सुविधा  समिति  की  रिपोर्ट
 हुआ

 ।

 पति  केन्द्रीय सरकार  द्वारा  1947  कलकत्ता  क्षेत्र  में  रेल  टर्मितल पर  यात्री
 प्राणायाम  के  लिए  अपेक्षित  एवम्‌  उपलब्ध  सुविधाओं  अध्ययन  करने  तथा  अपनी  रूप

 ह

 1
 लिए  बनायी  गयी  थी  ।  समिति  ने  यह  सुझाव  दिया की  बाग-बाजार  कौर  पं जेर हाट  के  बीच

 के  क्षेत्र
 मं  एक  sat और  ढलान  से  अलग  लाइन  निकाली  जाये  और  दमदम  जंक्शन  स्टेशन

 और
 का कुर गाछी

 ह
 केबिल  के  बीच  वर्तमान  मुख्य  पालीगंज  और  मजेरहाट  स्टेशनों  के  बीच

 गाछी  कार्ड  माल  लाइन  और  बजवज  शाखा  लाइन  पर  सर्कुलर  संचलन  को  पुरा  किया  जाये

 ्  1948 के  अन्त  में  पश्चिमी  बंगाल  सरकार ने  कलकत्ता की  महानगर  परिवहन  सम्ब  ay

 समस्याओं  के  सम्बंध  में  परामर्श  देने  के  लिए  फ्रेंच  मंटो  कम्पनी को  परामर्शदाता के  रूप  में  नि

 किया  उनसे  कहा  गया  था  कि  वे  कलकत्ता में  महानगर  रेलवे  के  निर्माण से  सम्बन्धित  सभी  बलुआ

 के
 यारे

 मे ंमें  सलाह  दें  ।  उनसे  यह  भी  कहा  गया  था  कि  वे  टर्मिनल  सुविधा  समिति  द्वारा  प्रस्तावित

 19  में सर्कुलर  रेलवे  के  सम्बन्ध  में  अपनी  राय  दें  ।  फ्रेंच  मेट्रो  कम्पनी  के  विशेषज्ञों  ने  अक्टूबर

 पोर्ट  पेश  की  ।  उन्होंने  व्यापक  दूत  परिवहन  प्रणाली  के  लिए  एक  भूगत  रेलवे  के  निर्मा

 सिफारिश

 की  ।

 समुद्र  रेलवे  के  पक्ष  मे
 नहीं  थे  ।

 उन्होंने  कहा

 था
 थ

 ्  के  व्यापारिक केन्द्र  में  किसी  ऐसे  स्थान पर  एक  टर्मिनस
 स्टेशन  का  जहां

 उपनगरीय  और  बाहरी  उपनगरीय यातायात  अभिसीत
 विकि  ततार  सात  पहा

 ह

 सके  अलावा  पूर्वी  और  दक्षिणी  खण्डों  से  यात्रियों  को  सारे  नगर  का  TTR  लगाते हुए

 7 watt ©  नेस  तक  जाने  में  परिचालन  सम्बधी  कठिनाइयां  उत्पन्न  होंगी  ।  जिस  रेल-प  माल

 यातायात  या  उसी  पर  उपनगरीय  यातायात  की  ढलाई  करने  से  समय  की  बर्बादी  होगी  और

 अनिल  रूप  से  जोखिम  बना  रहेगा  ।

 जितना  सौंदर्य  की  दृष्टि  से  उतना  ही  तकनीकी  कारणों  से  भी  जंगली  नदी  की  सर  लम्बाई
 ह मे ं2

 फट  एक  निचले  पाटन  पुल  के  निर्माण  के  बारे  में  विचार  करना  सम्भव  नहीं  ज  पड़ता  |

 इस  तरह  मैदान  के  साथ-साथ  और  फिर  स्टैंड  रोड  के  साथ-साथ  एक  ऐसी  f  लि  रचना

 जिससे  नदी  का  दृश्य  अवरुद्ध  हों  और  इस  प्रकार  एक  ऐसा  wee  नष्ट
 ए  जो  कलकत्ता  की  उत्कुष्ट  विशेषताओं  में  से  एक  है हो जा

 1953  को  एस०  एन०  राय  समितिਂ  और  1956  की  ने  सकूं
 प्रस्ताव  का  समर्थन  किया  था  ।  एन०  राय  समितिਂ  सकुलर  रेलवे के  प्रस्ताव  की  स

 रने
 के  विशिष्ट  प्रयोजन  और  सियालदह  और  हवा  क्षेत्रों  में  रेलो ंके  feat

 क
 प्रश्न  का  अध्ययन  करने  के  उद्देश्य  से  बनाई  गयी  थी  ।  लेकिन  लंदन  परिवहन  पार्क

 उठ  1161.0  बलबीर  स्मिथ  एण्ड  एसोसिएट्स के  हेराल्ड  एच ०  ड्रिलिंग  जैसे  परामर्शदाताओं
 क

 जिन्हें
 पश्चिमी  सरकार  ने  कलकत्ता  ay  परिवहन  सम्बन्धी

 समस्या यों
 का  अध्ययन

 धा
 नियुक्त

 कर  परिवहन  समस्या  क  सन्तों  | दिल |
 समाधान  के  रुप  मे
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 सव
 गे  सिफारिश  नहीं  की  |  उनका

 पा
 कि

 कलकत्ता
 की  परि  are

 सन्तोषजनक  समाधान  वही '  व्याप  गर्त  पार  बहन  प्रकार
 mae

 ae

 ड  कमिश्नरों  और  रेल  प्रशासनों  को  परियोजना के  कुछ  पहलू  स्वीकार्य  नहीं थे

 इक  रकार
 के  अनुरोध पर  रेलवे

 बनाने
 के

 प्रश्न
 की

 संयुक्त
 रूप  से

 समीक्षा
 करने का

 काम
 064  में  पोर्ट  कलकत्ता  महानगर  योजना  संगठन  और  रेल-प्रशासनों  को  सौंप

 प  समीक्षा  के  फलस्वरूप  यह  परियोजना  स्वीकार  नहीं  की  गयी  ।

 रेल-प्रशासनों ने  पहले  1965  में  योजना  आयोग के  साथ  सर्कुलर  रेलवेਂ  बनाने  के  प्रश्न

 विचार-विमर्श  किया  था  और  यह  विनिश्चय किया  कि  योजना  आयोग  में  विशेषज्ञों की
 एक  समिति

 की  जाये  जो  परियोजना  की  व्यावहारिकता  और  उसके  वित्तीय  फलिता  ं  की

 |  23  1965  को  लोक  सभा  में  तत्कालीन  मंत्री  श्री  एस०  के०  पानी  एक

 देथा  था  जिसमें  इस  प्रयोजन  के  लिए  परिवहन  दलਂ  के  गठन  की  की

 इस  दल  को  ठी चली  और  मद्रास  में  महानगर  परिवहन  के  सम्पूर्ण  प्रश्न  का
 यन  करना था  |

 :
 योजना  आयोग  के  महानगर  परिवहन  दल  ने  कलकत्ता  परिवहन  को  समस्याओं  को  दो  ों

 गा  ।  एक  तो  हवा  और  सियालदह  के  उपनगरीय  स्टेशनों  पर  भारी  संख्या  में  पहुंचने  वाले

 यों  को  उनके  कार्यालयों  को  पहुंचाना  और  दूसरी  यह  कि  अन्तर नगरीय  यातायात  के  परिवार  के

 साधनों  की  व्यवस्था  करना  |  उपनगरीय  यातायात  के  विसर्जन  के  लिए  दल  ने  सिफारिश  क

 एक  डिस्पर्सल  लाइनਂ  बनायी  जाये  ।  उन्होंने  अन्तर नगरीय  यातायात  के  लिए  पु

 पश्चिमी  और  उत्तर-दक्षिणी  गलियारों  सहित  व्यापक  द्र  त  पारवहन  प्रणाली  की  सिफारिश  की  थी

 परिवहन  दल  ने  रेलवे  बनाने की  सिफारिश  नहीं  की  जैसा कि  ह  ।

 मिति
 (1947) ने  प्रस्ताव  रखा  था

 ।
 डिस्पर्सल

 लाइनਂ  जिसका  कि  उन्होंने  दस्ता

 ी
 था  वह  दमदम  जंकशन  से  निकल कर  कट  और  हुगली

 के  फिलर
 के

 _  समानान्तर
 हुई  प्रिसले  घाट  तक  पहुंचती  ।  उपनगरीय  डिस्पर्सल  बनाने  का

 जिसका  कि  प्रारम्भ  में  बनाने का  प्रस्ताव  रखा  गया  का  एक  भाग  है  ।  शायद  इसी  कार
 ra

 wa

 नगरीय  डिस्पर्सल  को  कभी-कभी  मोटे  तौर॑  पर  सर्कुलर  रेलवे  कहा  जाता  जो  गलत  है

 यह  स्पष्ट  होगा कि  सर्कुलर  पी रेलवे  बनाने  का  निर्णय  कभी  नहीं  किया  गया  था  और  इसलि  2
 मंत्रालय  का  अपने  पूर्व  विनिश्चय  से  पीछे  हटने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 merit  परिवहन  ने  अपनी  पहली  1967 में  पेश व
 में  उसने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  उपनगरीय  डिस् पर् सल  का  प्रारम्भिक  व्यवहार  ता

 ध्यान  किया  जाये  ।  इसका  सर्वेक्षण  करने
 के  लिये  1967  में  रेलवे  के  एक  इंजीनियर  की

 हा नगर  परिवहन  दल  को  उपलब्ध की  गयी ं।  महानगर  परिवहन दल  को  यह सर्वेक्षण f

 1968  में  पेश  की  गयी  थी  ।

 प्रारम्भिक  सर्वेक्षण  से  पता  लगा  कि  * “उपनगरीय  डिस्पर्सल  तकनीकी  रूप  से

 arf  FE  फिर  इस  सर्वेक्षण से  पता  चला  कि  अनेक  महत्वपूर्ण  तकनीकी पहल  श
 अध्ययन  वेषण  के  लिए  उपलब्ध  समय  के  टर  परी  aa  नहीं  किया  जा  सकता थ

 पर  अलग  से  अध्ययन करता  ध
 क  अन्दर  पुरा  प्  इन  मदों

 THO  कमिश्नरों  की  आशंका  at  1१0  1S  |  की  नींव  तथा  रेल  गाड़ियों
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 की  हुगली के  बायें  किनारे  की  स्थिरता  पर  असर  पड़  सकता  है  ।.  प्रस्तावित म
 नं  निरव की ढ

 नी  खड़ी  थीं कि  उपनगरीय  गाड़ियों  जो  इस  समय  सियालदह  आर  zak

 दमदम  से  प्रिसले  घाट  तक  नई  लाइन  पर  चलाने के  आगे  बढ़ाने  में  क  कजी

 il  है  ।  दमदम  यार्ड  के  ढांचे  में  परिवर्तन  के  लिए  निर्मित  इलाकों  के  अधिग्रहण  की  आव
 यकता

 डरेगी  ।  ये  और  बहुत  से  अन्य  पहलू  छोड़  दिये  गये  थे  ताकि  बाद  में  विस्तृत  छानबीन  के  समय  उनका

 ययन  किया  जय  सके  ।

 "  उपनगरीय  डिस्पसेल  लाइन  का  प्रारम्भिक  सर्वेक्षण  1968  में  ही  पूरा  हुआ  ।  इर

 प्रकार  के  सर्वेक्षण  की  रिपोर्ट  की  सामान्य  तौर  पर  विभिन्न  स्तरों  पर  क्षेत्रीय  रेलवे  और  उसके  बाद
 रेलवे

 बोलें  में  छानबीन  की  जाती  है  ।  इस  प्रकार  की  विस्तृत  छानबीन के  पश्चात  :
 जिसके  पूरा  करने  में  स्वाभाविक  रूप  में  कुछ  समय  लगता  अन्तिम  स्थान-निर्धारण  सर्वेक्षण

 के
 स  में  विनिश्चय  किये  जाते  हैं  ।  फिर  कलकत्ता  की  परिवहन  सम्बन्धी  समस्या  का  सम  न

 1
 लने  के  मामले  को  दी  गयी  विशेष  अविलम्बता  और  महत्ता  को  ध्यान  में  रखते  196  के

 ग  OT में  योजना  आयोग  के  साथ  विचार-विमश॑  किया  गया  था  ।  इन  विचार-विमर्शों  के  फल  स्वरूप real oe

 यह  |  विनिश्चय  किया  गया  कि  उपनगरीय  डिस्पैचर  लाइन  के  अन्तिम  स्थान-निर्धारण  सर्वेक्षण क

 माप  1969
 में  संसद  को  पेश  किये  रेलवे  के  1969-70  के  बजट  प्रस्तावों  में  £

 ग
 मल

 faa  क  जाये  |
 a

 कलकत्ता  महानगर  रेल  परिवहन  संगठन  के  लिए  मुख्य  प्रशासी  अधिकारी  को

 1969  के  प्रारम्भ  से  नियुक्त  कर  दिया  गया  जिन्होंने  उपनगरीय  डिस्पसंल  लाइन  के  अन्तिम

 निर्धारण  विस्तृत  अभिकल्प  और  जांच-पड़ताल  शुरू  कर  दी  ।  इस  काम

 तक  होने  की  आशा  है  ।

 के  1971

 कलकत्ता
 का

 रेलवे  महानगर  परिवहन  नगर  के  व्यापक  द्र्त छ  पारवहन  WITS  t

 सम्बंध  में  तकनीकी  एवं  आर्थिक  अध्ययन के  काम  में  भी  लगा  है  ।  फ्रेंच  मेट्रो के  विशेषज्ञों  जो

 के  पश्चिमी बंगाल  सरकार  के  परामशंदाता  के  रूप  में  नियुक्त  किये  गये  कलकत्ता के  लिए  एक

 व्यापक  पारवहन  प्रणाली  की  आवश्यकता  का  संकेत  1949  में  दिया  गया  था  ।  उन्होंने  कूल
 16.8  किलोमीटर  लम्बी  गलिया रें दार  वाली  पूर्वे-पश्चिमी  गलियारा  सियालदह  को  east

 से

 मिलाने  वाली  और  उत्तर-दक्षिणी  गलियारा  पैकापाढ़ा  से  कालीघाट  तक  जाने  वाली  एक  भूगत  रेलवे

 प्रणाली  की  सिफारिश  की
 थी  ।

 उन्होंने  अनुमान  लगाया था  कि  समूची  योजना  पर
 47.20

 रुपये
 की

 लागत  आयेगी
 ।  परतें-पश्चिमी लाइन  के  निर्माण में  लगने  वालें  समय  को  35  महीने और

 उत्तर-दक्षिणी  लाइन  के  समय  को  29  महीने  बताया  गया  था  ।  दूसरे  जैसे  विचार

 स्मिथ
 एण्ड

 एसोसिएट्स
 और

 लन्दन  ट्रांसपोर्ट  जिन्हें  पश्चिम  बंगाल  ने  नियुक्त  किया  ने  भी

 नगर  के  लिए  एक  बिल्कुल  अलग  व्यापक  भरत  पारवहन  प्रणाली  की  सिफारिश  की  थी  कलकत्ता

 _  महानगर  योजना  संगठन
 भी

 उसी  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  था  कि  नगर  की  परिवहन  समस्या  एक  व्यापक
 थ

 त
 पारवहन  प्रणाली  की  व्यवस्था  करके  ही  प्रभावशाली ढंग  से

 हल  की  जा  सकती  है  ।  महाजन द  दल
 ने  दैनिक  यात्रियों  के  परिवहन  के  लिए  उपनगरीय

 र्‌

 लाइन  की  सिफारिश
 समय

 स्पष्ट  रूप  से  बताया  था  कि  यह  लाइन  व्यापक
 द्र

 त
 पारवहन  प्रणाली  का  स्थान नहीं  लें  स  कती  ||

 जिन  दो
 लयारों  पर  व्यापक  | |  पारवहन  प्रणाली की  व्यवस्था की  जानी  चाहिये

 के  बारे में

 23.17  re  129



 Calling  Attention  to  Matter  of  Urgent  Public
 Importance

 April  23,  1970

 व्

 सिफारिशें  करते  समय  विदेशी  परामशंदाता  और  भा  NESTS  नल

 संगठन  तथा  महानगर  परिवहन  दल  एकमत  थे  ।  ह  ि

 1969  में  रेलवे  के  महानगर  परिवहन  संगठन  के  स्थापित  होने  के  समय  से  लेकर

 7
 समवर्ती  अध्ययन  किया  उससे  कुछ  जानकारी  प्राप्त हुई  उन्होंने  1970 के  शुरू  में  रेलवे

 a को  दे  दी  ।  यह  पता  चला  था  कि  डिम्पल  लाइनਂ  के  निर्माण की  व्यावहारिकता है  र

 .  नहीं
 ।

 इसका  निर्णय  करने  से  पहले  बहुत
 सी

 महत्वपूर्ण  तकनीकी  समस्याओं  को  हल  करना  बाकी
 था

 .  इसमें  अन्तर्ग्रस्त  समस्याएं  इतनी  जटिल  थीं  कि  इन्हें  सुलझाने  के  लिए  विदेशी  परामशंदाताओं  की
 ं  iY
 ...  सहायता  लेना  वांछनीय  समझा  गया  ।  व्यापक  द्र  त  पारवहन  प्रणाली  पर  जो  अध्ययन  किया  गया  उस  द

 यह  पता  चला  कि  रियायती भाड़े  पर  चलने  वाले  दैनिक  यात्रियों
 को  सियालदह  और  हवा  से  केन्द्रीय  _ :

 .
 व्यापारिक  जिलों  को  ले  जाने  में  डिस्पर्सल  लाइन  की  अपेक्षा  सियालदह  को  हवा

 के

 साथ  जोड़ने  वाली  भूगत  लाइन  कहीं  अधिक  प्रभावकारी सिद्ध  होगी  ।  इसके  इस  प्रकार  की

 लाइन  पूर्वी-पश्चिमी  गलियारे  में  अंतरनगरीय  ग्रा ता यात  की  जरूरत
 को

 भी  पुरा  करेगी
 ।

 इस  ay  फरवरी  के  शुरू  में  इन  दृष्टिकोणों पर  रेलवे  बोर्ड  द्वारा  विचार  किया  गया था  ।  a

 इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  कि  इस  बात  का  औचित्य  और  आवश्यकता  है  कि  पूर्वी-पश्चिमी  गलियारे

 साथ  व्यापक  गर्त  पारवहन  प्रणाली  सम्बन्धी  काम  के  स्तर  को  ऊंचा  किया  जाना  चाहिये  ।

 तकनीकी  व्यावहारिकता  अध्ययन  की  जगह  इसका  विस्तृत  इंजीनियरिंग  सर्वेक्षण  और  और  जांच  की

 जानी  चाहिये  ।  यदि  अन्ततोगत्वा  यह  पता  चले  कि  डिस्पसंलर  लाइनਂ  तकनीकी  दृष्टि  से

 व्यावहारिक नहीं  है  या  तुलनात्मक  अध्ययन  से  यह  पता  चले  कि  भूगत  रेलवे  लाइन  का  कार्य-संचालन

 तकनीकी  और  किफायत  की  दृष्टि  से  उपनगरीय  डिस्पर्सल  लाईन
 की

 तुलना  में  अधिक  अनुकूल  है  तो

 इससे  सियालदह  और  हवा  के  बीच  भूगत  रेलवे  लाइन  का  निर्माण  कार्य  अविलम्ब  शुरू  करने  के
 ब

 में  विचार  करना  संभव  होता  ।  योजना  आयोग  ने  रेलवे  के  इस  प्रस्ताव  से  सहमति  प्रकट की  थी  कि :

 ator
 के  गलियारे  में  अध्ययन  कार्य  का  स्तर  ऊंचा  जाये  ।  उन्होंने  यह  भी  सुझाव  दि

 था  कि  दक्षिणी  क्षेत्र  में  उत्तरी-दक्षिणी  गलियारे  के  लिए  साथ ही  साथ  अध्ययन का  स्तर  उ  हू

 किया  जाना  चाहिए 4 d  ः क

 ऐसी  स्थिति  होने  पर  मैंने  10,11  दो  कलकत्ते  का  दौरा  किया  और  वहां
 में

 प्रस्तावित  डिस्पसंला  लाइनਂ  के
 स्थान  निर्धारण और

 व्यापक
 द्र

 त  पारवहन  प्रणाली के
 लि

 उत्तर-दक्षिण  और  पूर्व-पश्चिमी  गलियारों  का  भी  निरीक्षण  किया  ।

 मेंने  कलकत्ता  महानगर  योजना  संगठन  के  अधिकारियों  और  उनके  फोर्ड  फा

 च्युत  से  विचार-विमर्श  किया
 ।  मैने  कलकत्ता के  रेलवे  महानगर  परिवहन  संगठन  के  मुख्य  प्रशासी

 अधिकारियों
 और  नमर  में  स्थित  मुख्यालय  वाली  दो क्षेत्रिय रेलों  के  महा  प्रबन्धकों से  भी  विचार  विमश

 किया
 ।

 इन  निरीक्षणों  और  विमर्शों  के  बाद  मैं  इस  अनन्तिम  निष्कर्ष पर  पहुंचा कि  कलकत्ता  क

 परिवहन  समस्या  का  प्रभावी
 और

 सन्तोषजनक  हल  निकालने  के  हित  में  यह  आवश्यक  होगा  कि  उपलब्

 वित्तीय  साधनों
 और

 सर्वेक्षण  अध्ययन  भौर  व्यापक  द्र त  पारवहन  प्रणाली  के  पहले  चररण  के

 र्माण  पर  ध्यान  केन्द्रित  करना  आवश्यक  है  ।  पहले  चरण  में  उत्तर-दक्षिण  गलियारे  का  दक्षिण  खड़
 at  पूर्व-पश्चि

 लोगों
 के  स

 मी  गलियारे  का  पूर्वी  खंड  लिया  जायगा
 ।

 मैंने  अपने  इन  निष्कर्षों  को  अधिक  से  अधिक
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 मने  रखा  ताकि  उनकी

 लिपी  रचा  ae



 oe

 के  विषय
 की

 ओर
 क

 यान  दिलाना

 क्

 क
 थ

 a
 इससे  पहले  किये  गये  इस  निर्णय  पर  कोई  असर  नहीं  ही  ग ष सयण पटन
 अन्तिम  स्थान  निर्धारण  ब्योरेवार  अभिकल्प  आदि  की  तैयारी  जहां  तक  सम् a

 ह  त  शीघ्र  शुरू  को  जानी  चाहिए  ।  इसके  साथ  साथ  व्यापक  द्र  त  पारवहन  प्रणाली  ही
 के  लिए  तकनीकी  आधिक  अध्ययन  सर्वेक्षण  जांच  पड़ताल  और  अभिकल्प  तैयार  करना  भी  जारी

 रहना  चाहिए  ।  उपनगरीय  डिस्पर्सल  लाइन  के  लिए  अन्तिम  स्थान  निर्धारण  सर्वेक्षण पुरा  करने  के

 लिए  निर्धारित  किये  गये  लक्ष्यों  को  भविष्य के  लिए  नहीं  टाला  जायेगा  ।  व्यापक  द्रुत  पारवहन

 अध्ययन  का  काम  शीघ्रता  से  पूरा  करने  के  लिए  सभी  सम्भव  उपाय  किये  जायेंगे
 ।

 =

 ह
 मेरा  लक्ष्य और  मेरी  आशा  यह  है  कि  व्यापक  गर्त  पारवहन  प्रणाली  का  अध्ययन  और

 अन्तिम
 सथ  पान  निर्धारण  सर्वेक्षण  का  काम  साथ-साथ  पूरा  हो  जायगा  ताकि  इन  परियोजनाओं  को  त्रि  कवित

 IT Te करने  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम  विनिश्चय  करने  से  पहले  इसके  पथिक  और
 तकनी

 द
 पहलुओं  का  तुलनात्मक  अध्ययन  किया  जा  सके  |

 श्री  धीरेश्वर  कविता  :  28-3-70  को  रेलवे  बजट  पर  चर्चा  करते  समय  जब  कुछ  मान  तय

 सदस्यों  ने  बृत्ताकार  रेलवे  के  बारे  में  संदेह  व्यक्त  किया  था  तब  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  था  कि
 =

 iL  र  रेलवे
 का  निर्माण  होगा  ।  तकनीकी  रूप  से  वृत्ताकार  रेलवे  को  अर्धवृत्ताकार  रेलवे  अथवा

 डसपर्सल  लाइनਂ  भी  कहते  हैं  ।  योजना  आयोग  और  रेलवे  बोर्ड  ने  गत  तीन  वर्षों  में
 —

 He  के

 लिये  पहले  ही
 30

 करोड़  रुपये  की  मंजूरी दे  दी  है  ।  परन्तु  अब  रेलवे  मन्त्री ने  कहा  जैसाकि

 3-70  के  '  में  लिखा  कि  उपर्युक्त  योजना  का  दस  वर्ष  पूर्व  परि
 पाग द

 गया  था  और  उनके  विचार में  लाइन  परियोजना  पर
 29

 करोड़  रुपये  वच

 ना  कोई  बुद्धिमत्ता  की  बात  नहीं  है
 ।

 स्त्री  महोदय ने  यह  बात  धन  की  मंजूरी लेने  थ  बाद  कही
 थ ी  क

 मेरी  समझ  में  यह  बात  नहीं
 आ

 रही
 है  ।

 रेलवे  बोर्ड  ने  भूमिगत रेलवे  के  लिये  सर्वेक्षण  हेतु
 140

 लाख  रुपये  की  मंजूरी  ।  परतु

 भिन्न  कार्य  aaa  रेलवे  का  बहुत  पहले  से  परित्याग नहीं  किया  गया  था  बल्कि इसे
 ड र  किया गया  था

 कलकत्ता  कीਂ  परिवहन  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिये  ट्यूब  रेलवे  अथवा  भू  त  रेलवे

 अत्यधिक  आवश्यकता है  ।  उसे  भी  क्रियान्वित  किया  जाना  परन्तु  मैं  यह  पुछना
 कि

 मन्त्री  महोदय  वृत्ताकार  रेलवे  से  भूमिगत  रेलवे  को  क्यों  तरजीह  देते  हैं  ?

 श्री  गुलजारी लाल  नन्दा  :  यदि  माननीय  सदस्य  ने  परिचालित  विवरण  को  पढ़ा  होता  तो  य
 प्रशन

 करने  की  आवश्यकता  ही
 न

 होती  क्योंकि  मैने  दमदम  से  घाट  तक  उपनगरीय  डिसपर्सल

 लाइन  बनाने  सम्बन्धी योजना  का  प्र रि त्याग  करने के  बारे  में
 कुछ  नहीं  कहा  है  ।  मैं  यह  स्पष्ठ  कर

 चाहता  हूं  कि  वृत्ताकार  रेलवे  की  योजना  अब  नहीं  अब  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  इस  जिस  लि

 लाइन  के  निर्माण में  विलम्ब  न  हो  और  थे  सभी  मामले  जल्दी  से  तय
 हो  जायें  ।  इसके  साथ  ही  व्यापक

 प्रणाली
 को

 भी  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।  इस  प्रणाली

 प्रा

 से  सम्बन्धित  जांच  भी  शीघ्र

 कता  के  प्रश्न  का
 भी

 हल
 हो  जाये

 ।
 अतः  किसी  प्रकार  की

 कोई  गड़  डा  नहीं  है  |
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 थ  थ  द  ्

 Calling  Atten sation  of  Matt  er  of  Urgent  Pu 19110  क  पन  tan  Ne  +  1892  (Saka)

 क्
 थ

 भी  परिमल  घोष  हमने  अगले  दिन  इस  तथाकथित  वृत्ताकार  रेलवे  के  बारे  में

 नक

 ज |  के  साथ  बातचीत  की  थी  परन्तु  वास्तव  में  हमारा  अभिप्राय  डिसपर्सल  लाइन
 tnt

 द :
 इस

 सम्बंध  में  कोई  उलझन  नहीं  होनी  चाहिये ।  इस  डिसपर्सल  लाइन के  बारे  में
 रेलवे

 परों ने  स्वयं  इंजीनियरी  और  तकनीकी  आधिक  सर्वेक्षण  किया  है  और  उन्होंने  एक  व्या वर्हा

 बेल  आधार  पर  धन  का  नियतन  किया  गया  है

 र

 लवे  ने  स्वयं  अंतिम  सव  क्षण  और  निर्माण  के  लिये  कर्मचारी  नियुक्त  किये

 व्यापक  fat  परिवहन  प्रणाली  भी  कोई  नई  चीज  नहीं  है
 ।

 यह  एक  areal aT @

 ak
 उपनगरीय  डिसपर्सल  लाइन  बिल्कुल  भिन्न  इस  लाइन  को  उपनगरीय क्षेत्रों  से  क

 रमें  आने  वाले  दैनिक  यात्रियों  को  राहत  देने के  लिये  बनाया  रहा  है
 ।

 यह  व्यापक  द्र
 त

 प  वहन  समस्या  का  हल  नहीं  है  ।
 ि

 योजना  आयोग  ने  इस  मामलें पर  विचार  किया  है  ।  उन्होंन ेदो  परियोजनाओं  पर  विचार

 fi क
 है  ।  व्यापक  द्र  त  परिवहन  प्रणाली  के  लिये  उन्होंने  धनराशि  नियत

 कर
 दी  है

 ।  ब
 केवल

 एक  ही  बात  रह  गई  है  और  और  वह  यह  कि  तकनीकी-आर्थिक  सर्वोक्षण को  अंतिम  रूप fe  या  जाना

 चांहि  ए  जिसके  लिये  राशि  नियत  कर  दी  गई  है  ।

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जिस  काम  के  लिये  सर्वेक्षण  किया  जा  चुका  है  और  धन
 f

 का f  पा  जा  चुका  ag  काम  आरम्भ  कर  दिया  जाना  चाहिये ।  व्यापक  za  परिवहन
 प्रणाल  के

 लिये
 कुछ  व्यवस्था  पहले  ही  की  जा  चुकी  है  ।  इसलिये  इस  कार्य

 को

 भी

 aren  कर  देना श्री  गुलजारी  लाल  नन्दा :  यदि  माननीय  सदस्य  अब  भी  उपनगरीय  डिसपसंल  लाइन व

 बृत्ताकार  लाइन  समझते  हैं  तो  इसमें  मेरा  दोष  नहीं है  ।  अब  वृत्ताकार  रेलवे  की  योजना नहीं  और

 सके  स्थान  पर  कोई  अन्य  योजना  है  ।  डिपंल  लाइन  की  समस्याओं  को  देख  कर  मुझे  डर  लगता

 कि  यदि  इनमें से  कोई  समस्या  परियोजना के  अन्त  में  हमारे  सामने  उपस्थित  होती  है  तो  ae

 दुःख  होगा  ।  इन  समस्याओं  का  समाधान  पहले  हो  जाना  चाहिये  ।  इसीलिये  मैंने  कहा

 के  दूसरा  प्रतिवेदन भी  शीघ्र  तैयार  हो  जाना  चाहिये  ।  यह  कहा  गया  है  कि  व्यापक द्र  त  परिचय

 का  मामला  अस्तर-नगरीय  मामला  है  ।  मैं  कहता  यह  मामला  अन्तर-नगरीय ही  नहं

 यादव  से  थो  बाजार  तक  अथवा  कालीघाट  तक  उसका  उपयोग  दैनिक  यात्री  ५० करेंगे  |  इसलिये
 me

 नगरीय  डिसपसंल  लाइन  भी  है  और  अन्तर-नगरीय  भी  है  ।

 श्री  परिमल घोष  :
 क्या

 मंत्री  महोदय  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  डिपंल  लाइन
 का

 का

 सर्वेक्षण  पूरा  होने  के  बाद  शीघ्र  आरम्भ  कर  दिया  जायेगा और  द्रु  त  परिवहन
 प्रणाली  का  गये

 शीघ्र  आरम्भ  कर  दिया  जायेगा  द

 श्री  गुज़ारो  लाल  नन्दा :  मैंने  यह यह  कहा  है  ,  दोनों  कार्यों की  जांच  के  बाद  हम  इस  बात का

 a  करेंगे  कि  कौन-सा
 तरीका  बनता  कत  +  अच्छा है  ।  पहली  व्यवस्था  लगभग

 1
 1  लाख

 लोगों  के  लिये है  जबकि  उपनगरीय  डिसपर्सल  लाइन  का  लाभ 3  लाख  यात्रियों को  i होगा
 ।  हम

 few  पल
 लाइन  के  बारे  में  जांच  शीघ्र  पुरी  करने  का  प्रयत्न  करेंगे

 ।

 at  fro  mo  बिस्वास  :  मंत्री  महोदय के
 उत्तर

 से
 मामला  र  उलझ  गया

 है  ।  मंत्री  ष्  मंगत
 रेलवे

 लाइन के  सम्बन्ध  में  एक  समिति  नियुक्त
 को

 थी
 ।
 मंत्री  महोदय

 132



 थ  ब  .......  ह
 ्

 25  हद  ..............  अविलंबनीय  लोक  महत्व  के  विष्य  की
 ओर

 ने
 हमें

 गई

 प्लाई  किये  गये  दस्तावेजों  में  लिखा है  कि  इस  प्रकार  की  अन्य  कई  समितियां
 भी  नियुक्त

 की

 ं  कुल  सात  समितियों  में  से  तीन  समितियों  ने  उपनगरीय  डिपंल  लाइन  की  सिफारिश की
 ।  महानगर  परिवहन दल  ने

 ब्यौरेवार  अध्ययन करने  के  पश्चात्‌  सिफारिश  की
 है

 ।
 उपनगरीय

 fR  परिसंघ  लाइन  जिसे  वृत्ताकार  रेलवे  कहा  जाता  सर्वोत्तम  समाधान  है  ।  मंत्री  महोद

 ने  कलकत्ता  जाने  के  बाद  इस  निर्णय  को  तत्काल  बदल  दिया  है  ।  हमें  पता  चला  है  कि  रेलवे  बोड़

 कुछ  अधिकारी  पश्चिमी  बंगाल  में  किसी  भी  प्रकार  के  रचनात्मक  कार्य  अथवा
 विकास  कां  विरोध

 ी
 द  करते  हैं  ।  शासक  दल  में  भी  एक  ऐसा  वर्ग  है  जो  यह  नहीं  चाहता  कि  पश्चिम  बंगाल  में  किस

 अकार  का  रचनात्मक  कार्य  विकास  हो  ।  इसीलिये  मै  मंत्री  महोदय  से  स्पष्ट  शब्दों  में  जानन

 गाहता  हुं  कि  क्या  वह  निर्माण  कार्यक्रम  जिसके  लिये  चौथी  योजना  में  30  करोड़  रुपये  की  व्यवस्थ

 at  गई  बिना  किसी  प्रकार  के  विलम्ब  के  क्रियात्वित  किया  जायेगा
 ?

 भ्रूमिंगत  रेलवे  सेवा  अनुपूरक

 _  सेवा  हो  सकती  है  परन्तु  उसे  वृत्ताकार  रेलवे  के  स्थान  पर  स्वीकार  नहीं  किया जा  सकता  ।

 श्री  गुलजारी लाल  नन्दा
 :
 मैं  टेढ़ी-मेढ़ी  लाइन  को  वृत्ताकार लाइन  कहने  के  लिये  तैयार  नहों

 ।  पश्चिम  बंगाल  at  जनता  को  केवल  भ्रम  में  डाला गया  इसके  साथ  कवि  मैं  निर्माण
 प  में

 विलम्ब  नहीं  करना  चाहता  ।  यह  कहा  गया है  कि  स्थान  निर्धारण  सम्बन्धी  अन्तिम  सर्वेक्षण

 1971 में  पूरा हो  मैं  चाहता  हूं  कि  यह  कार्य  इस  अवधि  से  भी  पहले  पूरा  हो  जा  यह
 _

 सर्वेक्षण  पुरा  होते  ही  निर्माण  कार्य  आरम्भ  हो  जाना  चाहिये  ।  मैं  इस  बात  का  आश्वासन  देत  कि

 उपलब्ध  धनराशि  निर्माण  कार्य  पर  खर्च  की  ।
 "

 श्री  fafza  कुमार  चौधरी  :
 मैं  मंत्री  महोदय  की  इस  बात  पर  संदेह

 न
 ही

 कि  वह  निर्माण  कार्य  शीघ्र  आरम्भ  करवाना  चाहते  हैं  परन्तु  उनका  अस्थाई  निष्कर्ष  यह  है  कि

 अंतर-नगरीय  व्यापक  यातायात  परिवहन  उत्तर-दक्षिण  ट्यूब  का  दक्षिणी
 भाग

 अथवा

 भूमिगत  रेलवे  के  कार्य  को  पहले  किया  जाना  चाहिये  ।  क थ  थ

 मंत्री  महोदय  को  यह  महसूस  करना  चाहिये  पश्चिम  बंगाल  के  दैनिक  यात्री  और
 विशेष

 कर
 कलकत्ता  महानगरीय  क्षेत्र  के  दैनिक

 यात्री
 गत

 22
 वर्ष  प्रतीक्षा कर  रहे  हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में

 कुछ  किया  जाना  चाहिये  ।  उन्हें  यह  भी  महसूस  करना  चाहिये  के  भूमिगत  रेलवे  अथवा  व्यापक

 वहन  प्रणाली  से  सम्बंधित  तकनीकी  व्यावहारिकता  तथा  अन्य  सर्वेक्षणों  में  अभी  कई  वर्ष  लग  जायेंगे  |

 .  जहां  तक  उपनगरीय  डिसपर्सल  लाइन  का  सम्बंध  अन्य  सर्वेक्षण  पूरे  हो  चुके  हैं  और  अब  केवल
 न

 ह
 .  स्थान

 निर्धारण  सम्बन्धी  सर्वेक्षण किया  जाना  बाकी  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय से  आश्वासन  चाहता हूं

 इस  संरक्षण  के  पुरा  होते  ही  निर्माण  कार्य  आरम्भ  हो  जायेगा  ।

 श्री  गुलजारी लाल  नन्दा  :
 मैं  केवल  यह  कहना  चाहता  था  कि  भूमिगत  रेलवे  लाइ

 सैनिक  यात्रियों  को  अन्य  योजनाओं  की  अपेक्षा  अधिक  लाभ  पहुंचेगा
 ।

 इस  योजना से  काली

 यह
 बाजार  तक

 और
 दमदम

 से
 सियालदह  तक

 7-8
 लाख

 लोगों  को  लाभ  पहुंचेगा ।  इसक

 हैं  कि  इस  योजना  से  तीन  लाख  की  अपेक्षा  बारह  लाख  लोगों  को  लाभ  पहुंचेगा ।  हम  किं  पी  भी

 प्रकार  दैनिक
 यात्रियों

 की
 समस्या

 की  उपेक्षा  नहीं  कर  रहे  यदि  दूसरी लाइन  में  कुछ
 विलम्ब

 हुआ  तो  भी  इस  डिसपर्सल  लाइन  का  निर्माण  कार्य  तत्काल  आरम्भ  कर
 क

 भ  बे०  go  दासचौघरी  :  मंत्री
 महोदय  ने

 SS  को र
 और  उलझनपूर्ण
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 बना  दिया  a |  रेलवे  बजट  पेश  करते  समय  कलक  ि की  यातायात  समस्या  के  बारे  में  मंत्र

 कोण  भिन्न  था  और  अब  रह  न  सात  लग  &  मंदी  महोदय ने  10  और 1  4

 सबन्ध  में  सरकारी  अधिकारियों के  स
 om

 ome

 70  को  कलकत्ता जाकर  वहां  यातायात  समस्या  के  स

 wea  विकल्पों पर  विचार-विमर्श  किया  था  ।  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  उपनगर

 डिसपर्सल
 रेलवे  लाइन  के  कार्य  में  कुछ  ऐसी  कठिनाइयां  अब  भी  हैं  जिनका  समाधान  नहीं  हुआ  है  ?

 में
 पता  चला  है  कि  आगामी  कुछ  महीनों  में  यह  समिति  अंतिम  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  वाली  है  ।  फि

 यह  कहा  गया है  कि  स्थान  निर्धारण  सम्बन्धी  अंतिम  प्रतिवेदन  1971  के  अन्त  में  प्रस्तुत नि  | है

 पगा  जबकि  बजट  सम्बंधी  भाषण  में  कहा  गया  था  कि  यह  प्रतिवेदन  आगामी  कुछ  महीनों  में  मि
 UN  rat  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  इस  बात  का  स्पष्टीकरण  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मा  ननीय  सदस्य  स्पष्टीकरण  तो  मांग  सकते  हैं  यह  अवसर  ण
 ं

 है  ।  प्रत्येक  अवसर  पर  भाषण  आरम्भ  हो  जाते  यह  बात  उचित  नहीं  है  ।

 श्री  बे०  Fo  दासचौधरी :  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  कि  कया  प्रस्तावित

 नगरीय  डिसपर्सल  लाइन  बनाई  जायेगी  और  क्या  अन्तर-नगरीय

 este
 समस्या  के  साथ

 लिये  व्यापक  द्र त  यातायात  प्रणाली  को  भी  क्रियान्वित किया  जायेगा ?  की

 oh  गुलजारी  लाल  नन्दा :  माननीय  सदस्य  ने  मंत्री  को  दोषी  ठहराया है  ।  मैं  दोषी  तब

 '  जब  मैं  rear  का  गम्भीर  रूप  से  अध्ययन करने  के  पश्चात्  पश्चिम बंगाल  की  जनता  से  अथवा
 म

 ref
 सदस्यों  से  तथ्यों  को  छिपाता  और  बाद  में  वे  कठिनाइयां  हमारे  समक्ष  आतो ं3

 योजना  में  विलम्ब  होता  ।  ऐसी  अवस्था  में  उसका  कौन  उत्तरदायी  होता  ?  किसी  भी  यो  द दे क ब में

 कोई  स्वार्थ नहीं  है  ।  भ्

 क
 समस्या को  शीघ्र  हल  करने  के  पक्ष में  उपनगरीय  लाइन के  ण

 में  कुछ  महीने

 लग  जायेंगे
 । ।  मैं  अपने  वचन  पर  कटिबद्ध  हुं

 ।
 मैं  पहले  ही  we  चुका  हूं  कि  जैसे  ही  यह  समस्या  हल पणि

 कार्य  आरम्भ  हो  जायेगा  क

 सभा  पटल  पर  रख  गये  पत्र

 PAPER  LAID  ON  THE  TABLE

 खाद्य
 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  ी  श्रन्नासाहिब

 शिन्दे  )  :
 मैं  निम्नलिखित पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  कर  पनी  1956  की  धारा  619  क  की  उपज  (1)  के  अन्तर्गत  निम्न

 ललित  प्रतिवेदनों  की  एक-एक

 पंजाब  क़ृषि-उद्योग  निगम  का  ay  195  8-  69  का  aif

 वेदन  तथा  लेखापरीक्षित लेखे  और  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखा  रीक्षव  की

 |
 मियां  ।

 पश्चिमी  बंगाल  क़ृषि-उद्योग  )  को  समाप्त
 3

 act  की  दि
 लिए  वार्षिक  प्रतिवेदन

 कर
 पप  पर  नियन्त्रक

 महालेखा पर  द क  [wade  म  रखा  द  |  ered  सख्या  एल ०  zo

 3281/70]
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 3  ag  1892  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति

 ॥  ४  ऑ
 ्

 (2)  अत्यावश  पौ  धारा 3  की  उपधारा  (6) के  अन्तर्गत

 धि सच  नि
 क

 {|  i र
 का  संशोधन

 1  संस्करण )

 दिनांक  30  मान  1970 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  स्
 जी०  एस  ०

 भार०
 579  में  प्रकाशित हुआ  था  |

 एस०  आर०  586,  जो  दिनांक 4
 1970  के

 भारत  के  राजपत्र  में

 गीत  हुई  थी  और  जिसके  द्वारा  अन्तः क्षत्रिय  गेहूं
 तथा  गेहूं  उत्पाद

 वहन पर
 ram  1969  विखण्डित  किया  गया  है  और  जो  दिनांक

 ot  69  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  997  में  प्रकाशित  था  ।

 राजस्थान
 खाद्यान्न  से  लाने  ले  जाने  पर  संशोधन  आदेश

 Be

 0,  जो  दिनांक 4  1970 के  भारत के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या

 एस०  आर०  587  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।  में  रखी

 वि  ठी  ०--3282  170

 ग

 ग  उपधारा (3)  धान  कुटाई  उद्योग  )  1958  की  धारा  22

 (4)  के  धान  कुटाई  उद्योग
 तथा  लाइसेंस  लि

 1970 की  एक  जो  दिनांक  1970 के  भारत के  राजपत्र

 प्रधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  553  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 (4)  धान  कुटाई  उद्योग
 संशोधन  1968  की  धारा at

 उपधारा  (2)  के  अन्तर्गत जारी  गई  अधिसुचना  संख्या
 जी०  एस०  गाय

 554  की  एक  जो  दिनांक 4  1970 के  भारत  के  राजपत्र में  प्रकाशित

 हुई  थो  ।
 में  रखी  गई

 ।  देखिये  संख्या  एल०  zo
 ०  3283/70 ]i

 i  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  डी०

 मैं  राष्ट्रीय  सहव करा रिता  विकास  निगम  1962  की  धारा  14  की  उपधारा  (3  ae अवगत

 aq  1968-
 क

 लिए  राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  निगम  के  aren  प्रतिवेदन  (fee  संस्करण )

 की  एक  प्रति  पर  रखता  हुं  ग्रंथालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल
 ०  ०

 3284/70

 सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति

 क  COMMITTEE  ON  PUBLIC  UNDER  TAKINGS
 a  a

 कराही  को
 सारांश

 व
 श्री  एस०  बी०  रोहणी ut  मै  चग

 अलावा  मशीनरी  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  बारे
 में  65a  प्रतिवेदन  से  सम्बद्ध  सरकारी

 कि
 े १1४1 उपक्रमों र

 सम्बन्धी  समिति
 की  बैठकों  के  कार्यवाही  सारांश

 पटल  पर  रखता  हूं
 ।
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 Matter  Under  Rule  377  ss  Waishakha  3,  1892  (Saka)
 oo

 क

 त  उपक्रमों
 स

 धी  afar  lat  प्रतिवेदन
 ्

 65th  RE)  RT
 ||  THE  COMMITTEE  ON  PUBLI

 UNDER
 TAKING

 की  लिमिटेड के  बारे
 श्री०  एस०  ate  राणा :  मैं  माइनिंग  एण्ड  अलाइड  मशीनरी

 थ्
 में  सरकारी

 सम्बन्धी
 समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 क

 थ  नियम  377  के  अंतरंग  मामला  ्

 MATTER  UNDER  RULE  377

 6  श्रीफल  1970  को  कुछ  सदस्यों  तथा  संयुक्त  समाज वादों दल  के
 कु

 प्रदर्शनकारियों  को  पुलिस  द्वारा  पीटा  जाना

 समराला  में  राज्य  मन्त्री  विद्याचरण  :  हमने  इस  बारे  में  विस्तृत

 जांच  की  ह rat  फरीदाबाद  और  अपने  विदेशियों  सम्बन्धी  प्रभाग  में  पुछताछ  ी  है  ।  हमारे
 रिक  डि  fat  होता  है  कि  टम्पिल  जोन्स  नापक  कोई  व्यक्ति  हमारे  देश  में  नहीं  हता है  अथवा

 हमारे  2  आया  नहीं  है  ।  फरीदाबाद  में  की  गई  जांच  के  बाद  इस  नाम  के  किसी  क्ति  का  पता

 ह

 ना  &

 श्री  ज्योति मंथ  बस ु:  यह  जांच  का  कार्य  दिल्‍ली  पुलिस ट्  क्या  ईल
 जो  न्यायिक

 सामना कर  रही  है  क

 ह  में  पता श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :  उपलब्ध  रिका  के  अनुसार  ऐसे  किसी  दधि

 |  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  चप  नहीं  बैठेगी  |  हम  इस  बात  लगाने  का  भरसक

 प्रयत्न  करेंगे  कि  उक्त  पत्र  किस  व्यक्ति  ने  लिखा  ari

 Shri  S.  M.  Joshi  (Poona)  This  is  a  very  serious  matter  It  appears  Be  a  fabri-
 cat  letter  It  has  been  stated  that  the  matter  will  be  referred  to  the  Privileges  Committe  e

 is  letter  has  been  published  in  the  Hindustan  times,  they  are  also  responsible  fo  t

 Mr.  Speakhr  We  will  try  to  get  information  in  this  regard

 श्री स०  सो०  बनर्जी  :  मैंने  श्री  टम्पल  जोन्स  के  विशेष  पत्र  का  पहले ही  उल्लेख

 [  है  ।  मैंने  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित  सम्पादकीय  टिप्पणी  का  उल्लेख  किया  था  जिसमें

 सर  दिक  ने  इस  सम्बन्ध  में  दुःख  प्रकट  किया  था  |  मुझे  ऐसा  प्रतीत  होता है  हिन्दुस्तान  इम्स  के
 चारी  वर्ग  अथवा  कोई

 और
 व्यक्ति  श्री  मधु  लिमये  को  सार्वजिनक रूप  से  चाहते

 तत
 मैं  चाहता  हूं  कि  उक्त  मामले  को  नियम  228  के  अन्तर्गत  विशेषाधिकार  समिति

 चाहिये  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  सम्बन्ध में  मैं  जांच  करूगा |

 थ श्री  ज्योतिमंय  बसु  जवल

 AT Aled g | aq MY TPIT श्रेय  महोदय  उस  विषय  पर  चर्चा  समाप्त  हो  गई  है  l  टैम्पल  जोन्स  के  बारे  में

 अन्य  आ
 रहा  है

 ।
 श्री  जाज॑  फरनेन्डीज  यह  मामला

 दहा
 हैं  कि  6  1970

 को  उन्हें पु
 स  ने  किन-किन

 परिस्थितियों
 मवाद  जर स्  1 Het AT ated & re ara a में

 देरी  चूंकि वह
 आने  पर

 उठाया सदन  में  उपस्थिति
 यह  मामल  ी
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 23  1970  सामान्य  बजट  की  मांगें

 2ITIy
 है  है  |  | लि  बारे  में aN

 थ  ् INCIDENTS  IN  LAKHIPUR  IN  ASSAM

 att  हेम  gear
 )  :

 विधायक  श्री  सदा दत्त  अली  द्वारा  श्री  जहान
 cairo

 संसद सर सदस्य  को  भेजे  TT  तार  की  यह  एक  प्रति  है  ।  यह  सामरिक  महत्व  का  स्थान  है

 कायिक  गे
 हुए  आसाम  के  उस  भाग  में  अल्प  समुदाय  के  लगभग

 70  परिवारों  के

 | agt Arex. FaTT AAT ata HA गा दिये  हैं
 ।

 श्री  जहान्नुद्दीन  अहमद  इस  मामले  को  कल  ही  सदन  में  उठाना  चाहते थे

 टना  स्थल  का  निरीक्षण  करने  चले  गये  थे  अतः  यह  मामला  नहीं  उठाया  जा  सका  ।  आ  sg

 थ  भागों  साम्प्रदायिक  दंगों  को  फलने  से  रोकने  के  लिये  सरकार  को  क्या  कार्य वाह ों  कर  ञ
 f  का

 चार  है  ?  गह  मन्त्री  ने  उल्लेख  किया  है  कि  साम्प्रदायिक  मैत्री  बढ़ाने  के  लिये  एक  समिति  नि  ति

 जायेगी  ।  क्या  मैत्री  बढ़ाने  के  उदेश्य  से  उक्त  समिति  उक्त  क्षेत्र  का  दौरा  करेगी  ?

 '  प्राप्त क  गह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विद्याचरण  :

 ना  के  अनुसार  15  ata  को  स्थानीय  विधायक  श्री  सदा दत्त  अली  को
 थे  पाकिस्तान  मे  आये

 शरणं
 at  ने  पीटा  ।  पुलिस  ने  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  किया  और  मामला  दर्जे  किया  |  एक  mare

 श्री  राम  किशन  मारा  लखीपुर  थाने  के  क्षेत्र  में  मनाशेरा  गांव  में  26  परिवारों
 के

 CO  घर  जला

 fea  गये  ।  शीलापाशि  गांव  में  14  परिवारो ंके  हम  घर  जला  दिये  ग्रे  ।  राज्य  के

 राजस्व
 मन्त्री ने

 क्ष
 ं  का  दौरा  किया  था  और  उन्होंने  सहायता  के  लिये  10,000  रुपये  की  मंजूरी  दी  था |  उक्त

 म  पुलिस गीत  लगा  रही है  ।
 TS

 श्री  हेम  क्या  सरकार  द्वारा  नियुक्त  समिति  उक्त  क्षेत्र  का  दौरा  करण

 भ्रध्यक्ष  महोदय :
 सभा  को  मध्याह्न  भोजन  के  लिये  स्थगित  होने  में

 हमेशा  विलम्ब  ही  जाती

 है  ।  अत
 इस  प्रकार  मध्याह्न  भोजन  काल में  खर्च  किये  गये  समय  की  के  में  विलम्ब से

 बठकर  पुर  किया  जा  सकता  है  ।  इस  समय  गणपूर्ति  का  प्रश्न  नहीं  उठाया  जाना

 सके  पश्चात्‌  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिये  2  बजकर  45  मिनट  wo  प

 के  लिये  स्थगित  हुई  .

 The  ok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  quarter  to  fifteen  of

 i
 सोफा  सभा

 vn

 भोजन  के  पश्चात्‌  2  बजकर  50  मिनट  ० (०  प०
 पर  पु

 The  Lok
 st

 ar
 ha  reassembled  after  lunch  at  Fifty  Minutes  past

 routes
 of  the  clock

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 (Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair)
 थ

 थ
 सामान्य

 बजट--अनुदानों  की  माँगें--जारी

 ‘GEN
 NERAL  BUDGET—  DEMANDS  FOR  (ार &1१15-- (०10.

 श्रम  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मन्त्रालय---जार

 श्री  एस०  जेवियर (  तिरूनेलवेली  अखिल  भारतीय  निर्माता  संघ  ने  सरकार  से  सात  उद्देश्यों
 वाली  योजना  की  सिफी सि कद  जिससे  तेजी

 र
 से  और  afi  शिकम

 आधिक  विकास  हो  तथा  सब  क्षेत्रों

 23.18
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 ्

 General
 Budg  Dem:  ands  f

 ——

 23,  1970
 र

 क
 व्  ee

 fon  य्  f=
 में  लोगों  हर  वर्ग  को  लाभप्रद  रोजगार  का  करण ss

 rt ् कार्यक्र  म  लोक  निर्माण  कार्य  ae  का  —  लघु  कुटी कूट

 [  तीव्र  विस्तार  शारी  उद्योगों  का  व्यापक  विकास  ये  सातों  कार्यक्रम  विकास  के  स्ट oe

 सरकार  कों  इस  बात  को  ध्यान  में  रखना  चाहिये  कि  उसे  किस  समस्या  को  हल

 पाशविकता  देनी  चाहिये  ।  सरकार  द्वारा  हिन्दी  भाषा  के  प्रचार  के  लिए  इस  वर्ष  9  करो

 जाना  है  ।  अन्य  भाषाओं  के  प्रचार  के  लिये  भी  सरकार  को  न्यायपूर्ण धन  देना  चाहिये  at

 कार  हिन्दी  पर  किये  जाने  वाले  अपव्यय  को  कम  करना  चाहिये  और  इसको  या  तो  बेरोक

 समस्या  को  हल  करने  के  लिये  राज्यों  को  देना  चाहिये  या  बेरोजगार  नवयुवकों  को  व्या

 पे  लघ  उद्योग  खोलने  के  लिये  दे  देना  चाहिये  ।

 में  एक  बार  या  ज्यादा  से  ज्यादा  दो  बार  रोजगार  कार्यालय  का  पुनरीक्षण किया  जाना

 चाहिये  जिससे  यह  पता  लग  सके  कि  कितने  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  नौकारियां  दी  गई  हैं  गर  अभी

 |  युवक  बेरोजगार  हैं  ।  सरकार को  इससे  सम्बन्धित  प्रतिवेदन  को  सभा  पटल  पर  रखना ना
 चाहिये

 ।

 सरका  re  को  इस  विधय  पर  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिये  और  अभी  से  इस  बारे  मे  कार्यवाही

 ।

 दि  लंका से  आये  लोगों  को पत्रिका  से  आये  20,000  व्यक्तियों  को  बसाया  जाना  है  |

 कम  पढ़े  होने  के  नाते  छोटी  नौकरियां  दी  गई  हैं  ।  उच्च  पदों  का  अनुभव  प्राप्त  कर  लंका
 at  Att Tl a aed

 वाले  व्या  क्तियों  को  नौकरियों  के  बारे  में  कुछ  छूट  दी  जानी  चाहिये  ।  इस  बारे  में  कोई  सीम

 रित  नहीं  ं  की  जानी  चाहिये  ।  लंका  से  आने  वाले  व्यक्तियों  को  उनके  पुरे  विशेषाधिकार  ये  जाने

 चाहिये
 ।

 Shri  Hukum  Chand  Kachwai  (Ujjain)  There  is  great  discontent  amo1  the
 wi  sin  the  country.  All  the  labour  unions  have  urged  that  Commission  h  d  be

 appo  0160  to  look  into  the  labour  problems  and  it  should  suggest  ways  and  means  to  solve

 chen,  National  Commission  on  labour  was  appointed  accordingly.  Through  eport
 has  been

 i
 es  yet  it  has  not  dealt  with  many  important  aspects  of  the  problem  the

 $  still  there.

 One  of  the  main  problems  of  our  labourers  is  as  to  which  labour  organ  tion
 SI  ild  be  given  recognition

 The  report  of  the  National  Labour  Commission  came  in  August  last  but  no  de
 sion

 has  yeen  taken  on  it  so  far  The  Government  should  consider  the  report  in  cons  tion
 wil  he  representatives  of  the  labour  unions  and  should  come  to  some  positive  con
 Th

 sions
 should  not  be  any  delay  in  this  matter

 The  Central  Government  has  agreed  to  appoint  the  Third  Pay  Commission  the
 Ce  al  Government  employees.  But  its  composition  and  terms  of  reference  has

 ounced  as  yet.  The  Government  should  decide  this  question  in  consultation  with  re
 at  itives  Of  various  unions  of  the  employees.  Meanwhile  some  interim  relief  shoul  a
 pa  them.

 The  main  causes  of  unrest  amongst  the  workers  are  that  the  Courts  of  w  did not  dis  f  their  cases  quickly  and  they  have  to  spend  a  lot  on  litigations  vill  be better  i  par rate  courts  are  established  for
 ceetding

 all  the  cases  of  the  workers
 There i  a  AMETL

 tees  meee
 87  eo  fLantnrr

 ,  the  owner wants  that  it  sh  BIve  11112.
 ee  अ ce  to  run  it.  But  there  are  een  people
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 who  want  t  ‘should  take  them  over.  .
 य

 ve the  Rect  th  111  be  that
 Govern  entrust  reand  help  them  18119  to
 run

 ople  in  all  private  undertaki  are  recrultl  }  Nn  re  om  1€nd  atl  ow  the
 all  industrial  units  should  be  recruited  111.0 persons

 in

 hrough  the  employment  xchanges

 Unemployment  problem  is  very  serious  in  our  country.  In  case  we  stor  rting

 nae  nes  from  abroad  we  can  provide  more  employment  chances  for  the  peoy  ८.  eople
 workin  n  the  s in  the  villages  are  employed  for  four  to  six  months  1.0  They  are

 unemp  for  the  rest  of  the  time.

 People  working  i in  coal  mines  are  ill-treated.  There  is  no  proper  a

 etc.  They  are  in  very  pitiable  conditions.  The  Government  shou
 Id

 p
 ay  attention

 ae  this  matter.

 There  should  be  revision  in  the  present  bonus  policy

 feel  the  practice  of  appointing  wage  boards  should  be  done  with.  The
 worker  ind  employers  should  sit  and  decide  among  themselves  the  points  of  d  ences

 itions ere  are  a  large  number  of  rayon  factories  in  our  country.  The  working  0
 in  factories  are  deplorable  Government  should  Jook  into  this  anc  better
 con  s  of  work  for  workers  It  is  a  matter  of  grave  concern  for  the  work

 The  workers  of  Dandkaranya  project  816  .  being  paid  very  meacre  salar  There

 are  ends rtain  employees  who  get  on  Rs.  75  per  month  It  is  very  difficult  to  mak

 me  ith  this  small  amount  Their  salaries  should  be  suitably  enhanced  The  orary
 Wor.  Ihave  been  told  that  a  large  number  (  orkers should  be  made  permanent

 ative of  kra-Nangal  project  are  being  retrenched  now.  They  should  be  provided
 yment

 Large  scale  corruption  is  going  on  in  Dandkaranya  project  The  macl  which

 we  mported  are  lying  idle  They  should  be  put  to  some  use

 गेहूं a  र  मालिकों श्री  उमा नाथ  :  सरकार  श्रमिक  विरोधी

 ब
 अमल

 को  लाभ  रही है  ।  इससे  कार्मिक  संघ  आन्दोलन  कमजोर  पड़  काग्रेस  पार्टी के  दो

 भागों
 में  बट  जाने

 ह
 ई

 र

 पति में परिवंतन  हुआ  है  ?  मैं  समझत
 ल

 सरकार
 की

 ब

 नीति
 में  कोई  अन्तर  नहीं  हुआ है  क

 थि कण  ना०  तिवारी  पीठासीन  हुए |

 क

 [  Shri  K.  N.  Tiwary  in  the  Chair

 आप  मजदूर  संघों  को  मान्यता देने  के  प्रश्न  को  ही  लें  ।  इसमें  प्रक्रिया की  कोई
 abt

 ae  संघों  का  निर्णय  करने  का  अधिकार  है  कि  किन  संघों  को  मान्यता  प्रदान  की  जाय  सरकार

 री  थी  ॥ को  इस  बात
 पर  मजदूर  संघों  की  मान्यता  वापिस  नहीं  ले  लेनी  चाहिये  कि  मजदूरों  ने  हड़ताल

 कारखाने  का  मालिक  गेर-कानूनी  तौर  पर  तालाबन्दी  कर  देता  है  तो  क्या  सरकार

 कों  का  प्रतिनिधि  मानने
 से

 इन्कार  कर  देती  है  ?  मजदूर  संघों  की  मान्यता  के  ब
 भ

 [

 अल  जिसे कसौटी  नहीं  होनी  चाहिये  ।  मजदूरों  की  उस  यूनियन  को  मान्यता  दी  जानी
 चाहिये

 retin .
 कर

 ल  ग  निन  कन

 ध  हैग

 रही  है  जिनके

 साथ  मजदूर  नहीं  होता  छापा  |  ht  =e
 SIQ een

 ee  है  ।
 वहां

 पर  हिन्द
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 मजदूर  सभा  का
 व बहुमत  सि  द  हो  चुका

 हैਂ  परन्तु
 फिर  भी  प्रबन्धक  . Rg  के  मजदूर  संघ  को  मान्यता

 ।  उ उडीसा  में  कांग्रेस  पार्टी  की
 ए

 राजय
 क ेबाद ठीक  मान्यता दी दे  रहे  हैं  पुर  में  भी  ऐसी

 हो  स्थिति  रही  ऐसे  और  भी  अनेक  wre  चितरंजन  दक्षिण  रसों  कर्मचारी  संघ  में
 भी  ऐसी  ही  बात  चल  रही  है  ।

 सरकार  ने  ऐसे-ऐसे  कमेंट्री  संघों  को  मान्यता  दी  है  जो  अभी  बने  भी  नहों  ड पफ तथा सच

 Z

 विभाग  में  ऐसा  ही  किया  गया  है  ।  लेखापरीक्षा  तथा  लेखा  विभाग  में  पहले  से  एक
 मान्यता

 कर्मचारी  संघ  के  होते  हुए  एक  और  संघ  को मान्यता  दे  गई  है  |  इक से

 pane es  र  संघों  ने  राष्ट्रविरोधी  कार्यवाहियां  भी  की  हैं  परन्तु  उनकी  मान्यता  समाप्त  नहीं क  गई
 है

 और  कुछ  अन्य  यूनियनों  की  बिना
 किसी

 विशेष  कारण
 के

 मान्यता  वापिस  ले
 ली  गई  है

 ।
 मान्यता

 पिस  लेने  सम्बन्धी  सरकार
 की

 नीति
 भी

 समय
 में

 नहीं  आती
 ।

 कई  स्थानों  पर  कुछ  मजदूर  संघों

 न

 sete  को  कार्यवाही  की  है  परतु
 फिर  की

 सनकी  are
 समाप्त  नहीं  की  गई  ह

 देखना  है  कि  कांग्रेस  के  दो  भाग  हो  जाने  के  बाद  सरकार  क्या  नीति  अपनाती है  ?  पश्चिम re

 mat  सभा  पारित  करो  के  जो  कार्मिक  संघ  मान्यता  चघिधेयक  राज्य  सरकार  ने  भेजा है  को

 सद्र गय  सरकार  अनुमति  क्यों  नहीं  दे  रही  है  ।  इस  प्रकार  सत्तारूढ़  कांग्रेस  पार्टी  राज्य में  तथा  व

 दो  अपि
 हत

 एस
 ह

 मे
 माग

 काश  है
 ला

 सितारे
 इस  सभा

 तलती
 देश

 लिये  एक  कानून  बनाये  ।

 विदेशी तेल  कम्पनियां  अपने  कर्मचारियों के  प्रति  बड़ी  कठोर  नीति  अपनाये हुए  हैं  तके

 रियों के बारे में  गोखले  आयोग ने  अपनी  रिपॉट  में  कहा है  कि  जब  निर्णय  नहीं  कम्पनियां  कर्मी

 तबादले
 आदि

 सम्बन्धी  कोई  कार्यवाही
 न

 करें
 ।

 परन्तु  देखने  में
 आ

 रहा  है
 कि  इस  बात  का  घोर

 उर
 ary

 ठ  ।  काल टेक्स  ने  तो  श्रम  मन्त्रालय  को  लिख  भी  भेजा है  कि  म  परिवर्तन

 क्या  सरकार  इस  प्रकार  के  अपमान  के  बावजूद  चप्पी  साधे  रहेगी  ?  सरकार  को  इन

 कम
 प्  का  राष्ट्रीयकरण  कर  देना  चाहिये  |

 द
 कर्मचारियों  की  भविष्य  निधि  पर  ब्याज  की  दर  बढ़ायी  जानी  चाहिये  और  मालिकों

 afer  की  राशियां  जमा  नहीं  उन्हें  दण्ड  दिया  जाना  चाहिये  ।

 क  कक

 एक

 वह  लोग  पदोन्नतियों के

 =

 में  वरिष्ठता  आधार  बनाने  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।  सरका  इस  मोर  ध्यान  देकर  भेदभाव
 कराना  चाहिय े|

 चीनी  से  सम्बन्धित  मजूरी  ars  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  ।  उसकी  सिप  oft  को
 मजदूरों भी  पक्षों

 ने
 अस्वीकार  कर  दिया है  ।  सरकार  को  इसके  लये  एक  त्रिपक्षीय  स

 क्  निर्णय  किया  जा  सके  ।

 प

 ,  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  9  तारीख

 किक  ल बैठक  बुल

 शता  it |  रेलवे  में  ऐसे  हजारों  की  संख्या  में  ऐसे  कर्मचारी  हैं  जो

 कहे  जाते  है  ।
 उन्होंने

 15
 से

 20  | *  तक  क  है  ।  सरकार  उन्हें कम  वेतन  देने
 के

 लिये  उन्हें
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 साल a  ae

 ऐसे  रखे
 मत  कर्मचारी का

 le

 त्री  महोदय  से  निवेदन  है  कि  इन
 लोगों  को

 दर्जा  दिलायें

 वस्त्र  निगम  के  कर्मचारियों  की  सेवा  शत  तय  नहीं  हुई  सरकार  को  उनकी  जाएं  ह
 धि  करनी  चाहिये  ।  मजदूरों  को  उनका  हक  मिलना  चाहिये  ।  मन्त्री  महोदय  इस  ओर |... ट र  |

 Shri  Onkar  La);Bohra  (Chittorgarh) :  It  is a  coincidence  that  only  yester  we

 lebrated  the  birth  anniversary  of  Lenin,  the  labour  leader  and  today  we  are  dis  sash
 problems  of  labour  When  we  think  of  labourers  the  first  thing  we  feelis  that  a

 hat  are  the  reasons  of  this  restlessness  in  labour  classes  ?  We  must  think  over  the  b

 asons  for  this  What  are  the  problems  of  labour  classes ?  We  have  not  paid  pr  A

 tention  to  this  during  the  last  twenty  years  Have  we  honoured  labourers  for  their  honest
 d  hard  labour.  We  should  give  due  recognition  to  the  importance  of  work  of  labou

 1ey  feel  that  they  are  a  neglected  lot.  Itis  due  to  this  that  they  are  agitating  in
 ६15 मा  y

 irts  of  the  country.  Now  the  political  parties  have  started  exploiting  their  frustratio  e

 s  the  duty  of  Government  to  ensure  that  labour  gets  its  due  share  in  production  and

 nagement.  Labour  participation  should  be  an  essential  part  of  management  of  big
 01165.

 It  isa  matter  of  shame  that  labourers  belonging  to  socialist  UNIONS  ¢  peing प
 murd Jered  in  Calcutta.  It  is  because  labourers  are  divided.  There  is  no  unity  real

 s  of  labour  are  those  people  who  try  to  bring  about  unity  in  different  unions  isa frien
 ह

 matt
 er  of  sorrow  that  politics  has  been  brought  in  the  working  of  trade  unions.  not

 in  the  interest  of  labourers.

 द  The  progress  of  a  country  depends  on  the  hard  work  ofits  labour  fol  appeal
 the  political  leaders  that  they  should  inspire  the  labour  classes  for  hard  work  anc  cul.

 प  t  tion in  them  a  sprit  of  unity.  The  labourers  should  be  given  the  right  of  partic

 management  113.0  should  be  done  in  public,  private  and  cooperative  sectors  t  go
 ng  way  in  the  industrial  development  of  the  country.  There  is  an  awakening  in  the  wer

 and  middle  classes  today  | है  must  be  taken  note  of

 क  Another  point  I  want  to  elaborate  is  in  regard  to  the  working  of  our  public  tor
 =rprises
 ड

 We  will  have  to  bring  about  a  change  in  the  bureaucratic  set  up  of  these  ter-
 pr  The  Officials  have  to  play  a  vital  role  in  ushering  in  socialism  which  is  our  ris-
 hi  i  goal  The  big  bosses  of  undertakings  should  realise  that  they  are  public  servan  $  like
 tk  labourers  and  engineers  The  bureaucracy  should  be  streamlined  to  suit  the  ds  of

 toda

 The  nepotism  should  be  stopped.  If  these  steps  are  taken  only  then  our  big

 nte  rprises  can  achieve  their  aims.  These  projects  should  set  an  example  for  private  51  tor
 The  unanimous  recommendations  of  National  Labour  Commission

 reas

 t  e
 imple-

 mer  by  Government  The  decision  of  Wage  Boards  have  not  been  implem:  far.
 ninistrative  set  up  is  not  working  sincerely

 Government  must  take  keen  interest  in  the  improvement  of  service  conditi  of
 la  001  engaged  in  agriculture  Our  country  is  an  agricultural  country.  The  cc  on
 of  ulturists  should  be  improved.  The  landless  labourers  should  be  given  land  by
 Gove  3111

 4110  (  official  Le  ene  15  भ
 rent  trade  unions

 La  न्य  “ It  is  not  good.  practi  ggary  has  not  be  she  pl  The  rickshaw
 iInnuman  act  Th pulling  by  man  is  It  should  be  Stopped.  iValil  कन  ६.  of  Labour  should
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 Moire take  st
 could  be  r

 eps  |  उ  na  eee  the  aspiration  and  ambitions  of  low  class  people

 reali alised.

 te

 सभापति  !  अभी ve  के  जिन  माननीय  सदस्यों ने पी  इंद्रजीत  मलहोत्रा  )  :

 थ्  में  अपने  विचार  व्यक्त  किये  हैं  उन्हों ने  श्रम  सम्बन्धी  समस्याओं  का  किया

 पुनर्वास  सम्बन्धी  समस्याओं  तक  ही  सीमित  रहूंगा  |

 महोदय  !  मैं  महसूस  करता हूं  कि  पुनर्वास  विभाग को  विभिन्न  समस्याओं  का  करना

 पड़ता  है  तथा  ये  कार्य  भी  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मानवीयता पूर्ण  देते  हैं  ।'
 देश  में  ४

 थ
 हग

 पश्चिम  तिब्बत  तथा  श्रीलंका  से  शरणार्थी  आये  ।  अब  पूर्व  अफ्रीका से  ee

 शरण  यों  के  आने  की  आशंका  है  ।

 |
 अब  मैं  विमान  समस्या

 की
 चर्चा  करता

 हू  ।  जहां  तक
 1965  के  विस्थापित  व्यक्तियों  का

 सम्बन्ध
 है  उन्हें  पंजाब  तथा  जम्मू  और  काश्मीर  में  पुनर्वास  दे  गया  इस  सरा

 हनीफ़  काय
 के  छि  नये  मैं  सरकार  को  बधाई  देता  हूं  ।

 वर्ष  1947  में  जो  व्यक्ति  विस्थापित  दो  गये  थे  उन्हें  सरकार  तथा  राज्य  सरकार पु पूरी
 तरह

 वस  देने  में  असमर्थ  रही  है  ।  ये  लोग  उस  क्षेत्र  से  आये  थे  जो  अब
 पाकिस्तान  के  अधिका  में

 ह

 ककी

 की  मूल  समस्या यह  है  कि  क्या  वे  अपने  मूल  स्थान  को  जा  सकते  हैं  और

 उन  नी  सम्पत्ति  वापस  मिल  सकती  है  ।  22  वर्षों  की  अवधि  कोई  छोटी  अवधि  नहीं  होती 1

 रान  भी  उनके  क्लेम  राज्य  सरकार  ने  रजिस्टर  नहीं  किये  ।  वे  अपनी  सम्पत्ति  का  तुरन्त  मुआ
 ष्

 am  भी
 नहीं  माँगते  किन्तु

 कम
 से

 कम
 उनके  दावे

 तो
 पंजीकृत

 हो
 जाने  दगर  इसस दलिया

 बन्ध
 गाह

 ai
 मरका

 र  की  संभावनायें  हैं  ।  यदि  भाग्य  से  वह  क्षेत्र  पाकिस्तानियों  से  खाली  करा  लिया  जाता है
 r

 व्यक्तियों  को  अपने  मूल  स्थान  पर  भेज  दिया  जायेगा  तथा  उन्हें  अपनी  सम्पत्ति  मिल  जा  vt
 तु  इस  अवधि  में  पाकिस्तान ने  उनकी  सम्पत्ति  के  सभी  साक्ष्य  समाप्त  कर  दिये  होंगे

 । requ Taar | 1 ott

 द्  त  मार्ग  यही  है  कि  उनके  दावे  पंजीकृत  कर  लिये  जायें  तथा  उन्हें  भी  उसी  तरह  मुआव  दे

 1  जाये  जैसे  पश्चिम  पाकिस्तान  से  आये  विस्थापित  व्यक्तियों  को  दिये  गये  थे  ।  ऐसा

 आवश्यक  मुकदमेबाजी से  बचा  जा  सकता  है  ।

 इन  व्यक्तियों  की  gam  देखकर  केन्द्र  सरकार  ने  इनकी  वित्तीय  सहायता  भी  तथा
 रहें  भूमि

 भी  a  |
 किन्तु  समस्या  यह  है

 कि
 इन्हें  जो  भूमि

 दी
 गई  है  या  तो  वह  सरकारी  भूमि

 निष्क्रिय  भूमि  है
 ।

 जम्मू
 और

 काश्मीर  राज्य  में  जिन  व्यक्तियों  सरकारी  भूमि  मिलती

 मुफ्त  दी
 जाती है  किन्तु  इन  व्यक्तियों  से  सरकारी  भूमि  की  लागत स्वरूप  2,500  रुपये

 रम जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  ने  इस  मामले  की  जांच  की  है  किन्तु  उसका  कहना है  कि  ह
 के

 सरकार

 की

 सहायता  के  बिना  कुद  नहीं  कर  सकते  प्रयुक्त कलनयनर «नता
 पुनर्वास  ats  ने  पहले  8  एकड़

 आम  तथा  12
 एकड़  खुश्की  भूमि  देने  का

 निर्णय  किया
 था  किन्तु

 बाद  में  यह  म  कम  करके
 4

 एकड़  He oS
 भूमि  तथा  6  एकड़  खुश्की  भूमि  रह  गया

 असमय
 है  ये

 |  भूमि  भी  देने  में

 कार  केन्द्र  की

 व्यक्ति  भूमि  के  स्थान  पर  नकद  मुआवजा  जन्तु  राज्य  az

 हायता
 की

 अपेक्षा
 रखती  है
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 3  1892

 =
 सामान्य  बजट

 न  दानों

 की  मांगें

 अ ह ैक

 न  नवेदन  करता  हूं  कि  यह  सम

 =

 3 aa aaa a ‘at ataT & ae
 तथा  वे  स्वयं

 इसको  सुलभ जाने  का  प्रयत्त  करें  ।  दुर्भाग्य
 से  की  दैत  T a Fer  आध  तां  है  इस  समस्या र  ताक  में  रख  देता है  जिससे  व्यक्तियों  को  आन्दोलन  का  सहारा  लेना  पड़ता  है

 ae
 है  माननीय  मन्त्री  इस  समस्या

 पर
 ध्यान  देंगे

 तथा
 इस  सुलझाने  का  यत्न  करेंगे  ।.  ः

 श्री  किरुतिनन  )  :  सभापति  महोदय  !  केन्द्र  सरकार  के  अन्तर्गत  श्रम  के

 अलग  व्यवस्था  बनाये  रखने  का  मैं  gata  करता  हूं  fart  मेरा  निवेदन  है  श्रम  समस्या  राज्यों

 :  विषय  होना  चाहिये  |  यदि  श्रम  सम्बन्धी  समस्याओं  को  सुलझाने के  लिए  राज्य  सरक  को  शक्ति

 दे  दी  जाये  तो  ये  समस्याएं  शीघ्र  सलक  सकती  हैं  ।

 मेरा  यह  सुझाव  है  कि  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  में  संशोधन  करने  की  अ  कता है

 जि  “  यह  अधिनियम  लाभप्रद  हो  सके  ।  मेल  मिलाप  और  बातचीत  a  किये  गये  f  यों को

 कानूनी  रूप  से  कार्यान्वित  कराने  की  व्यवस्था  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  में  होनी  चाहि

 हाल  ही  में  दक्षिणा  भारतीय  राज्यों के  श्रम  कल्याण  मन्त्रियों  की  बठक  में
 ह

 सुझाव

 faa rat  थे  ।  माननीय  मन्त्री  उन  सुझावों  पर  गम्भीरता  से  विचार  करें  ।  राष्ट्रीय  श्रम
 बायो

 ने

 पद
 सिफ

 सिफारिश  की है  कि  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  की  धारा  2  में  संशोधन  किया  जाना

 पहिये  |  महोदय
 !  औद्योगिक  विवादों  से  राज्यो ंमें  शान्ति  और  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में

 त  उत्पन्न  हो  जाती  है  ।  यद्यपि  शांति  और  व्यवस्था  बनाये  रखने  का  कत्तव्य  राज्य  रों का

 तू  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  उत्पन्न  विवादों  का  समाधान  स्वयं  केन्द्र  सरकार  के  हाथ

 प  व्यवस्था  से  शांति  बनाये  रखने  में  राज्यों  को  कठिनाई  होती है  ।  राज्य  सरक  rag
 of +  कत  मिलनी  चाहिये  कि  a  इन  विवादों  में  हस्तक्षेप  करके  उन्हे  सुलझायें  ।  ऐसा  करने

 थ उग्र  रूप  धारण  करने  से  पहले  ही  सुलभ  सकते  हैं  ।
 थ

 .  सभी  जानते  हैं  कि  राजनीतिक  दल  श्रमिकों  को  अपनी  स्वाजे-सिद्धि  के  लिये  बहकाते  हैं  ।

 जहां  तक  डी०  एम ०  के  ०  शक

 THATS TA BAIT F Tat wet at =n are  Le
 वैज्ञानिक  दू  ृष्टिकोरा

 है  तथा

 श्रमिकों  के  अधिकारों
 के  लिये  यदि  हमें  लड़ना  पड़ा तो  हम  था  विवादों  को  शान्तिपूर्वक  हल

 थ
 करने

 प्रयत्न  करेंगे  ।

 रेलवे  औद्योगिक  उपक्रम  है  तथा  उससे  सम्बन्धित  श्रम  समस्याओं  को  औद्योग्  विवाद

 म

 नियम  के  अन्तर्गत  रखना  चाहिये  |

 मैं  यह  भी  सुझाव  देना  चाहता हूं  कि  कम  चारी  भविष्य  निधि  अधीन न
 कत

 उपबन्धों  को

 wm तथा  अन्य  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के
 कर्मचारियों  पर  भी  लागू  करना चाहिये  मंत्रालय

 tS
 से  गत

 11
 वर्षों  से

 इस
 सम्बन्ध  में  बातचीत  करता

 आ  रहा  है
 किन्तु

 अभ्  an  किसी

 sai पर  नहीं  पहुंचा  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  कार्य  => रन  शी

 दस  दगी

 शहीद  अपसाला
 ese

 eras
 |ह ॥

 में  उपदान
 की

 व्यवस्था  ह  विश्वास  मानना  नवी  इस aa  arara  में  आवश्यक

 कार्यवाही  करेंगे  ।
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 General  Budge
 or  Grants  Vaishakha  3,  1892  (Saka)

 a

 aaa
 ही  |  (।  ती  जानी  चाहिय े।

 afi  सरकार  ने  इस  कार्य  के  लिये  ER  योजना  भ  की है  fared

 शि  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  केन्द्र  सरकार  को  इस  योजना rye  लिये  5  या  19  लाख  की

 = वित्तीय  सहायता  देनी  चाहिये  ।

 हमारे  मुख्य  मन्त्री  महोदय  ने  केन्द्र  सरकार  का  यान  कर्मचारी  राज्य  बीमा  f

 fared  कुछ  महत्वपूर्ण  बातों  की  ओर  भी  दिलाया  था  ।  यद्यपि  यह  योजना  1955  में  आर

 थी  किन्तु  इसे  उचित  रूप  से  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  सका  |  वर्ष  1967-68  में  औद्योगिक  च

 चा
 रियों  के  अंशदान  के  रूप  में  12.44  करोड़  रुपये  प्राप्त  हुये  तथा  नियोक्ताओं  से  लगभग

 ae कर
 ड़

 रुपये  प्राप्त  हुये  ।  इस  योजना के  अंतगर्त  37.1  लाख  व्यक्तियों  का  बीमा  किया  गया

 को  बात  है  कि  इन  व्यक्तियों  को  इस  योजना  से  पुरा  लाभ  प्राप्त  नहीं  हो  सका  ।  दिनांक !  7.9.69

 al  में  निगम  ने  प्रति  कर्मचारी  50  रुपये  प्रति  वर्ष  की  अधिकतम  राशि  खच  करने  निर्णय

 तथा  यह  भी  निर्णय  किया  इससे  अधिक  का  खर्च  स्वयं  राज्य  सरकार  को  वहन  करना

 fa
 कम

 सरकार  पहले  ही  प्रति  वर्ष  61  रुपये  प्रति व्यक्ति  के  हिसाब  से  व्यय  कर  रही |
 ates

 है  कि  ae  हटा  लेनी  चाहिये  ।

 इसके  अतिरिक्त  राज्य  सरकार  ने  अपनीਂ  योजना के  अन्तर्गत  कोइम्बातर  तथा  मदर  में  दो
 करन पताल  स्थापित  किये  हैं  तथा  सरकार-को  इनकी  देखभाल  पर  प्रति  वर्ष  36  लाख  रुपये  व्यय

 पड़  ।  राज्य  सरकार  ने  100  लाख  रुपयों  की  लागत  से  भवन  निर्माण  का  कार्य
 are

 है  किन्तु  निगम  ने  अचानक  उसे  बन्द  करने  का  आदेश  दिया है  ।  मेरा  निवेदन  दू  इने

 को  पुनरीक्षित  किया  जाये  ।  वर्ष  1966  में  यह  आरोप  लगाया  गया  कि  राज्य  का

 ा  सहयोगपूर्ण  नहीं  है  तथा  निर्माण  के  लिये  भूमि  नहीं  दी  जा  रही है  ।  किन्तु  जब  राज्य

 कार
 ने

 सब  कुछ  व्यवस्था  कर  ली  है
 तो

 निगम  ने  निर्माण  कार्य  को  बन्द  करा  दिया है
 तति  के  गम्भीर  हो  जाने  की  आंशका  है  ।  अतः  मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार  राज्य  सरका

 पी  विषय  स्थिति  में  न  डाले  ।

 हमारे  देश  में  बेरोजगारी  की  समस्या  बड़ी  भयानक  समस्या  है  ।  सरकार  को  इस  समस्या से
 के  लिये  कुछ  उपयोगी  योजनायें  बनानी  चाहियें  ।  हिन्दी  के  विकास  पर  9  करो

 oe

 क
 व्यय

 किया
 जा

 रहा  है  ।  इस  राशि  का  उपयोग  यदि  बेरोजगारी  की  समस्या  को  हल  करने

 जाता
 तो  अधिक  अच्छा  रहता  ।  साथ  ही  सरकार को  सेवानिवृत्ति  की  आय

 वर्ष  कर  देनी  चाहिये  भर

 महोदय !  यह  अत्यन्त  आवश्यक  है  कि  भारत  सरकार  के  कार्यालयों  में  जैसे  स्थान  रिक्त

 उनकी  सूचना  रोजगार  कार्यालयों
 को

 देनी  चाहिये  ।  रोजगार  अधिकारी  को  सीधे  नियुक्तियां  करने
 का

 अधिकार  भी  दिया  जाना  चाहिये  जिससे  अधिकारी  वर्ग  अपने  सम्बन्धियों  के  लिये
 रिक्त

 नों
 को  दबाये  न  पड़े  रहें  ।

 शराबियों  को  बसाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  राज्य  सरकार  की  श
 सद  नहीं  की pt

 जो उत्साह पाकिस्तान आये शरराधियों के ब  क

 मुआवजा  देने  में  |  या

 उत्साह  wal
 से  आये  mea faat l 0 ars  के  बारे  में  नहीं

 | कम aden
 ६.  को  सरकार  से  शीघ्र

 मुआवजा  देने
 के

 संबंध  से
 रा  चाहिये  ।
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 23  1970  सामान्य
 ———____—  अनुदानों

 की
 नी

 ं  राज्य  सरकारों  को  यह  निदेश  दिये  हैं  कि  शरणार्थियों  से  वसल  न
 =

 होने  वाले  ऋणों  की  25%  राशि  राज्य  सरकारों  को  वहन  करनी  चाहिये  ।  माननीय  म
 द  को  राज्यों

 की  चित्ती न ेस्थिति  का  पता  है  ।  अतः  यह  राशि  स्वयं  केन्द्र  सरकार
 को  वहन  करन  चाहिये  तथा

 वसूल  न
 किये  जाने  वाले  ऋणों  को  बट्टे  खाते  में  डाल  देनी  चाहिये  |

 मकान  बनाने  के  लिये  सरकार ने  शरणार्थियों  को  ऋणी  की  राशि  कम  रखी
 है

 नगरों  में  मकान  बनाने  के  लिये  शरणार्थियों  को  ऋण  के  रूप  में  5,000  रुपये तथा  गांवों

 ह ह  बनाने  के  लिये  2,500  रुपये  दिये  जाने  चाहिये  ।
 wis

 थी  ear  से  आने  वाले  शरणार्थियों  की  सुविधा  के  लिये  मन्त्री  महोदय  को
 रेलवे  मन्त्री  से

 व्य  fam  रूप  से  fader  करना  चाहिये  जिससे  धनुषकोणी  पालन  रेलवे  लाइन  शीघ्र  दी  बनाई  जा

 Shri  G.  Venkataswamy  (Siddinete)  :  Sir,  National  Labour  Comn  n  was  appointed
 by  the  Govt

 a
 after  so  many  considerations.  The  Report  of  the  Commiss  न

 he
 as  already  been

 received  b  फ्  Government.  But  nobody  knows  as  yet  asto  what  is  ng  done  on  the
 160011717116]1108.'  ns  of  the la  :  My  submission  is  that  efforts  shor  d  be  made  by
 the  Gover  LALLA  nt  to  implement  the  recommendation  of  the  Commission  expedi 2ing uld ditic  usly,

 वासुदेवन  नायर  पीठासीन  हुए |
 (Shri  Vasudevan  in  the  Chair  ]

 ave  been has  been  observed:  that  for  several  Industries  no  Wage  Board

 establi:  ॥  ह  It  has  also  been  learnt  that  no  Wage  Board  will  be  appoint  future  by
 er  month the  Government.  111.0  certain  factories  the  labourers  do  not  get  more  than  Rs

 and  it  may  very  well  explain  the  deplorable  economic  condition  of  them.  the c
 stanc  s,  if  the  Government  are  not  inclined  to  appoint  any  Wage  Board  they  mus

 ircum-
 pt  the

 rec  mendations  of  the  Commission  in  this  regard.

 Sir,  the  Britishers  had  left  India  but  their  attitude  has  been  adopted  by  the  In  ian
 lagerial  staff  working  in  Public  Sector  undertakings.  The  administrators  of  thes  CT-

 ings  exercise  the  policy  of  divide  and  rule  and  try  to  depress  the  employees.  M  ar  st  of

 0०  managerial  staff  indulge  in  anti-labour  activities.  They  are  against  Trade  ॥  J}

 tent ovements,  Being  the  President  of  several  Trade  Unions  I  have  experienced  that  the  ext

 tc  which  victimization  is  inflicted  upon  the  labour  in  Public  Sector  undertakings  cann  t  be

 se
 श

 anywhere  else,

 I  feel  that  the  Central  Labour  Ministry  is  ineffective  to  deal  with  the  labour
 oblems.  Whenever  the  workers  are  forced  to  go  on  strike  the  Government  do  not  ta

 responsibility  on  them  to  deal  with  the  situation  with  the  plea  that  it  is  the  State  subje  bey
 is  a  matter  of  concern  that  the  socialism  of  the  Govt.  is  not  applicable  to  the  worke  is

 Sir,  one  of  the  most  concerning  problems  is  that  there  exists  a  vast  disparity  of
 ale  of  wage  between  the  State  sponsored  undertakings  and  the  Centrally  sponsored  und  r-

 akings  and  even  between  the  different  industries  of  the  Public  Sector  itself.  For  the
 emoval  of  this  disparity  the  workers  of  Synthetic  Fabrics  in  Hyderabad  have  gone  on

 mplete  strike  for  46  days.  But  the  (00४६111716111  are  not  prepared  to  intervene  in  t}
 mi  ter  with  the  same  argument  that  itis  the  State  subject.  We  did  approach  the  Un
 Min  fer  for  Labour  and  he  was  Prepared  to  intervene  but  since

 on

 officiz
 he  was  informed  y s  that  the  matter  involved  the  State  politics  he  left  the  idea.  For  the  inf  orma  n  of

 the  Go  rnment I  want  to  state  that  more  than  3,500  workers  are  involved  in  thi
 the  heavy  loss  is  being  ca  |  है  ed  to  the  Public  tr  e  and

 ्  Sector  a  matte  ट  et  that  the
 mol

 acoy

 23.19  बे  ४
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 ey

 थ  ्  थ

 te

 गायक Ir Chairma:  undertaking  not  prepare  to  settle  thi  bly  even  at  the

 risk  of  he
 Rae

 »ss  Of  crores  ofr rupecs.  eee  nment  that  in

 case  (|,  lisparity  is  not  removed  and  the  deman so  ie  0  2. ह  कूँ  क  15 rm  not  met  0
 pS

 लक  m-

 ment  nmediately  I  will  launch  ‘dharna’  at  the  residence  of  the  Prime  Minister...

 Ges

 |! 1005)  Announcement  has  been  made  by  the  Government  regarding  the  budgetary  p  le

 for  the  family  pension  to  the  workers  1  request  that  the  Government  should  imple  it

 the  heme  aS  soon  as  possible

 Under  the  scheme  of  Employees  States  Insurance  both  employees  and  the  tate

 Gov  ments  contribute  cousiderable  amount  but  the  employees  are  not  getting  ad  uate
 ties  uhder  the  scheme.  My  submission,  therefore,  is  that  if  it  15  not  possible  the

 Gover  rmment
 to  make  thisscheme  sufficiently  beneficial  it  would  be  much  better  to  con-

 tint

 The  economic  condition  of  the  construction  labour  is  highly  deplorable  ey  are

 not  ovided  with  any  kind  of  facilities  They  work  under  the  contractors  who  chase

 the  ike  any  thing  T  request  the  Hon.  Minister  that  some  thing  should  be  dc  for  the

 bett ter!  ent  of  these  people
 स

 n  the  end  I  re-iterate  that  the  strike  going  on  in  the  Synthatic  Fabric  in  Hydera-

 Odd ol] _ =  yuld  be  dealt  with  by  the  Hon.  Minister  otherwise  1  will  be  going  on  :  rike  at  the

 resi
 den

 ice  of  the  Prime  Minister.
 a

 द  श्री  जी०  मो०  विश्वास  :  सरकार  लेनिन  शताब्दी  मना  रही है  ।
 ैं
 मैं

 इस  बात  के

 हो  जाता कि सरकार  को  बधाई  देता  किन्तु  केवल  शताब्दी  मनाने से  यह  सिद्ध
 न

 मजदूरों  से  ग्रेम  करती  है  और  उसकी
 मजदूरों  के  प्रति  सहानुभूति है  ।  क

 सड़क  तथा  faa  उपक्रमों  में  कार्य  करने  वाले  करमें  के  लिये

 fag  किये  watt  बोर्डों  ने  चार  वर्ष  के  are  ऐसे  सुझाव  रखे  जिनसे  अधिक  मजूरी  कर्मचारियों

 को  ही  मिलने  लगी  थी  ।  ऐसे  मजूरी  बोर्डों  का  क्या  लाभ  है  ।  थ

 श्रम  सम्बन्धी  समस्याएं  इतनी  स्पष्ट  हैं  कि  रानी  उनसे  अवगत  fmt  द  समीला  का

 पता | लगाने  के  लिये  मजूरी  ae  या  वेतन  आयोग  बिठाये  जाते  हैं  ।  केन्द्र  सरकार  के

 करमें चासित थ थ

 के

 लि  तन  आयोग  शीघ्र  ही  नियुक्त  करने  की  घोषणा  की  गई  है  ।

 मैं  यह  मांग  करता  हूं  कि  सरकार  वेतन  आयोग  अथवा  मजूरी  बोझ  की  क

 ren
 समस्याओं को  टालने  का  प्रयत्न न  करे ।  वेतन  आयोग  प्रबन्धकों  और  कर्मचारियों  की

 दे पक्षी  बैठक  कराकर  आवश्यकता  आधारित  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित  कर  सकता  ।  मेरा

 ह  ि  क  क  क  क

 मेरी  शिकायत  केवल  गैर-सरकारी  नियोक्ताओं  के  ही ही  विरुद्ध नहीं  है  वरन  सरकार  के  वि  च Re

 इंजीनियरिंग उद्योग  में  बम्बई  में  245  जमशेदपुर  में  200
 बंगलौर  में  185  र  x

 कलकत्ता  में  बड़े  कारखानों  में  190  रुपये  तथा  छोटे  कारखानों  में  160  रुपये  प्रति  कामना  री  के
 हिसाब  से  कु

 rs sTetfs wor & F  अदरा
 की

 जाती  है  ।  बड़े  खेद  की  बात  है  कि  रेलवे  में  इन  कर्मच  रियों  को
 कवल  का  सपर  के

 हिसाव  से
 कुल  उपलब्धियां  मिलती  हैं

 1
 रेलवे  इतना  बड़ा  उद्योग  होने  पर  सरकार

 '  को  इतना  कम  वेतन i. उसके
 vic  देती  है

 ।  मेरी
 मांग  है

 कि  यदि  सरकार  इन

 कर्मचारियों
 को
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 3  1892  सामान्य  बजट--अनुदानों  की  मांगें

 पी  तो  कम  से  कम
 भारतीय  श्रम  सम्मेलन

 के  निर्णय  के  अनुसार  न्यूनतम  मजूरी
 क्षेत्रों  के  बराबर  तो  अवश्य  दे

 or  मरक  संघों  को  मान्यता  देने  के  सम्बन्ध  सरकार  का  रवैया  र  कां  हि

 सरसा  के  के  तरा  ललन  ला  सहे  ee  वर्षों  ee

 नहीं  किये  हैं  ।  यदि  इस  प्रकार  की  अनियमितता  किसी  और  संघ  ने  की  होती at

 दृश्य  सामने  आ  जाता  किन्तु  इस  संघ को  अभी  तक  किसी  ने  छुआ तक  नहीं  है  ।  i

 यद्यपि  मजदूरों  के  सम्बन्ध  में  बड़े  सहानुभूतिपूर्ण  शब्द कहे  जाते  हैं  किन्तु  तथ्य  यह  है  कि

 सदस्य लोग  मजदूरों  के  प्रति  अन्याय  कर  रहे  हैं
 ।

 कल  ही  मुझे  श्री  कल्यान  जो  राज्य  सभा

 1  तार  मिला  है  जिसमें  उस  घटना  का  उल्लेख  किया  गया है  जिसमें  माक्सवादी  दल  क ेलोगों  ने

 श्री  पोदरी  सिंह  की  हत्या  कर  दी  है  ।  मैं  इन्हीं  लोगों  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  एक  मजदूर

 द्वारा  दू
 रे  की  हत्या  करके  नया  मिल  सकता  है ?  इस  तरह  से  श्रम  सम्बन्धी  समस्याएं  हल  हो

 जार  it  ?  केवल  राजनीतिक  उद्देश्यों  की प्राप्ति के  लिये  कार्मिक संघ  में  फूट
 डालने  की  च्वेष

 ज
 La

 है  ।  किन्तु  ऐसे  कार्यों  से  श्रमिकों
 में

 मित्रता  लाना  असम्भव
 है

 ।
 द्

 जगजीवन
 राम  ने  सभा  में  यह  स्वीकार  किया

 था
 कि  जमशेदपुर  की  हड़ताल  क ेसम्बन्ध

 में  ft

 भी  व्यक्ति  को  कोई  हानि  नहीं  पहुंचेगी
 ।

 किन्तु  दुःख  की  बात  है
 कि  टाटा

 ने  त  आदेशों का

 ठीं  किया  तथा  22  कर्मचारियों  को  काम  से  निकाल  दिया है
 ।  यदि  सरकार टाटा  बन्धुओं  से

 देश  नहीं  पालन  करा  सकेगी  तो  मजदूरों  के  दिलों  में  रकार ।

 111  श्वास
 rat —& ~  के  प्रति  कोई

 तन  करना विश्वास  सम्मान  नहीं  रहेंगा  ।  सरकार
 को  अपनी  श्रम  ft

 व
 पड़ेगा  था  उसे  यह  नीति  त्यागनी  पड़ेगी  ।

 सरकार  उद्योगपतियों  से  सौदाबाजी  करके  हड़तालों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  निर्णय  करना

 चाहती  है
 है  ।  यह  श्रम  विरोधी  नीति  ही  है  ।

 wa?  लगर  2,20,00.  मर  affine  aft
 लि

 अधिनियम  के  उपबन्ध मालय  इन  श्रमिकों  के  सम्बन्ध  में  औद्योगिक  विवाद  को  मानने के

 fai  a  ee  ee  सदक  अपने  पद  से  त्याग प  दें  अथवा

 रेलवे  मंत्रालय  से  इन  आदेशों  का  पालन  करायें  ।

 यद्यपि  ये  मजदूर  स्थाई  मजदूरों  से  अधिक  कार्य  करते  हैं  तथापि  इन्हें  किसी  भी  प्रकार  की

 af
 शा  नहीं  दी  जाती ।  न  इन्हें  अधिकृत  वेतन  क  मी

 न इनर्क चिकित्स  लेकर
 is भविष्य  निधि  1952  लागू  किया  जाता है  ।  इन्हें  रेलवे की

 हो
 नहीं  दी  जाती  हैं

 ।

 अन्त  में  मैं  सरकार  का  इयान  के  कारियों  को  ओर  ५  दू  ।  इंस

 कारखाने के  68  स्थाई  तथा  60

 शती

 सती  नोटिस

 oles  ore
 मैंने  उन्हें  बताया  है बताया  & है

 F
 जट  याद  SUT  बच्चों  ake  ij  रोटी  छा  न  जायगी  ज  किसी  भी

 की  ग  लीग  किन्तु  ज्ञात  उसका
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 es
 rere क्या  किया  महोदय |  स्वयं  सरकार  और  नक्सलवादियों  की

 संख्या  में  वृद्धि  व  रही  raf
 रोधी

 कार्यों  से  देश  में  नक्सल  टी  -
 हैं  ।

 कार  को  किसी  भी  व्यक्ति  के  आगे  चाहे  वह  बिड़ला  टाटा  हो  यां

 न्यय  ह  करने के झूक  नहं  hex  ।  सरकार  को  श्रमिकों  का  साथ  देन  fe  r  र  जनता  उसका

 ay  ट्रै a
 लिए  ह्

 000 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  सहोदय  !  पिछले  दो  दिनों  से  बिड़ला  मिल  के

 र
 हड़ताल कर  रहे  हैं  क्योंकि  कलकत्ता से  कार्यालय  हटाये  जा  रहें  हैं  ।  मंत्री मह  उत्तर

 गय  इस  बात  को  भी  ध्यान  में  रखें  ।

 Shrimati  Savitri  Shyam  (Aonla)  :  Sir,  the  workers  of  our  country  have  |  leading
 ail  ment of  privation.  Several  rules  and  regulations  have  been  laid  down  by  the  Go
 re  arding  the  labour  but  am  constrained  to  state  that  under  these  labour  laws  the  inte  ests

 i
 the  labourers  have  not  been  given  any  kind  of  protection.  These  Jaws  are  in  favour  of

 >  Government,  their  officials  and  of  the  industrialists.
 ल  Mere  slogans  cannot  bring  socialism  in  the  country.  I  admit  that  the  mee)  ir
 ही  ns  have  increased  the  capital  of  the  country  but  the  Government  could  not  realise  tl

 ग  ificance  of  the  labour  in  this  respect.  The  National  Labour  Commission  was  appointe

 vith
 great  expectations.  The  Commission  have  submitted  their  Report  with  no  less  tha

 ee  hundred  recommendations.  But  it  is  discouraging  that  the  Commission  adopted
 icial  attitude  towards  the  problems  of  the  labourers.  The  Government  have  accepted

 main  recommendations  made  by  the  Commission  without  considering  the  further  con-—
 quences.  The  Commission  have  not  made  any  comment  on  the  Trade  Unions  which  have

 layed  an  important  role  in  awakening  the  labour  class.  The  Commission  have  also  ignored
 he  disparity  prevailing  between  the  Public  Sector  and  the  Private  Sector.  The  (:0111111551011
 lave  also  recommended  that  the  right  to  strike  in  the  essential  services  should  not  be  give

 to  the  workers.  Sir,  this  recommendation  is  reactionary  and  no  body  will  be  prepared  t  ०
 ept  it.  The  workers  will  never  be  prepared  to  be  deprived  of their  basic  rights.  Thu

 he is  obvious  that  the  recommandations  of  the  Commission  are  of  advisory  nature.  T  थ
 »blems  of  the  landless  labourers  working  in  the  country  side  have  also  been  ignore
 ygether  by  the  Commission.  They  are  totaJly  unorganised  labourers.  In  my  constituen  cy

 labourers  working  in  farms  are  paid  only  Rs.  0-50  per  day.  It  will  well  explain
 plorable  condition  of  these  persons.

 suggest  that  the  labour  laws  should  be  formulated  in  such  a  way  that  they  co  Id

 ce  ्
 applied  to  all  the  labourers.  You  cannot  be  allowed  to  ignore  the  interests  of  31.4
 t  workers  who  work  in  farms.  I  also  warn  the  Government  that  if  the  labourers  are

 g  ven  their  rights  they  will  be  forced  to  decide  their  future  by  themselves...

 i
 Sir,  today  more  than  59.4  million  women  have  been  working  as  casual  labou  ers the  fields  and  in  the  vorious  industries.  The  problems  of  these  women  labourers  |

 ver  been  taken  into  consideration.  They  have  not  been  made  permanent  and  as  a  resu which  they  are  not  given  any  kind  of  facilities  in  the  industries.  Besides,  in  various  in
 s,liks  Jute  and  Textiles  the  doors  of  employment  have  been  c  losed  to  them  in  the tionalisation  and  mechanisation.

 1  also  suggest  in  this  re
 It  is

 gard  that  there  should  be  a  planned  education  for  nen प  known  fact  that  int  hese  days  the  burden  of  the  whole  family  cannot  be  bo  by one  pe  d  therefore  the  wa  men  are  mica exploitati  ब
 n

 f  the  wome  L
 supposed  to

 participate.
 The

 econo  Olitical
 to  the  women  re  धत  उ  JVOS  STIC no  be  provided

 व न
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 23  1970  सामान्य  ब
 की

 मांगें i
 rs

 nmiss1ion snc  be  appoir  d  unde  e  Chairmanship  of  Dr  Ma  ee  Bose,
 the  presic  of  INTUC  in  order  to  decide  a  to  what  kind  of  education  should  b  to

 the  en  and  as  to  what  kind  of  work  should  be  given  to  them  in  various  indus  trie

 Shri  Deven  Sen  (Asansol)  Sir,  the  labour  policy  of a  particular  country  is  formu
 n  the  basis  of  (1)  Progressive  real  wage,  (2)  right  to  strike  and  (3)  right  to  recos  on

 a  I  know  rom  the  Hon.  Minister  as  to  what  the  labour  policy  of  our  country  1  sed
 )  So  far  as  the  figures  of  real  wage  are  concerned  they  have  been  decreasing  gradu  ly

 d  now  has  been  reduced  to  only  91  I  am  sorry  to  observe  that  the  National  Commi  ्र
 Labour  have  given  their  decision  against  the  interest  of  the  labourers  and  therefo  ne

 ‘  commendation  of  the  Commission  cannot  be  accepted.  The  Commission  have  nc  alt
 h  these  basic  points  The  point  of  need  based  minimum  wages  have  not  been  ta  up

 perly  by  the  Commission

 he Government  have  stated  that  need  based  minimum  wage  would  be  dealt  with t
 ' (.011111551011.  But  I  apprehend  that  at  that  time  the  Government  would  say  hat  they

 wor
 110  have  to  study  the  capacity  to  pay.  If  it  would  be  the  attitude  of  the  Government,  the

 ne  based  minimum  wages  can  never  be  given  to  the  labourers

 It  is  argued  by  the  Industrialists  that  if  productivity  is  increased  they  |  certainly
 inc  ase  the  wages  of  the  workers  According  to  the  report  of  the  Commissi  e

 Db duc  ty  per  worker  has  increased  by  about  63%  between  1952  and  the  wages
 of  tk  abourers  have  not  been  increased  in  accordance  with  the  productivity

 T  Commission  have  also  observed  that,  ‘‘the  average  annuale  ing  of  workers  is
 > Rs.  1829  but  the  average  national  domestic  product  for  a  worker  is  Rs  48/  When  it  is

 the  posi  1  1  donot  understand  there  should  be  any  difficulty  in  the  way  giving  the
 labouert  need  based  minimum  wages

 क०  ato  तिवारी  पीठासीन  gy

 {Shri  N.  Tiwary  in  the  Chair}

 r,  strike  is  banned  in  Essential  Services  and  in  non-Essential  Servic  you  can  have
 a  strik  pto  30  days  Beyond  that  the  Government  will  intervene  It  is  an  injustice  being
 done  tc  labourers  and  it  must  be  removed

 es  t t  was  recommended  by  the  Coal  Wage  Board  that  the  workers  of  col  2$  should

 be g  n  gratuity.  The  Government  have  accepted  the  proposal  in  principle  b  ley  have
 not  implemented  it  so  far.  As  aresult  of  this  the  owners  of  collieries  are  | ह  ng  the

 rkers  from  the  service  in  the  name  of  their  being  physically  unfit.  More  than  hs  of
 rkers  are  involved  in  this  matter.  I  request  that  early  decision  should  be tak  on  by  the
 yernment  to  implement  the  suggestion  relating  to  the  gratuity.  1  8150  sugs  that  in

 cas  the  matter  requires  some  more  time  the  Government  should  announce  th  it  will  be

 gi  n  retrospective  effect

 Since  the  consumer  price  index  has  reached  115  points  the  D.  A.  for
 Colliery

 है  kers  should  be  increased  to  Rs.  1-53

 The  Industrial  Disputes  Act  should  be  so  amended  that  the  employees  Hospitals
 ar  red  by  it

 here  is  no  Wage  Boar  machar  ‘Tesujting  in  On-payment  of  the
 salaries  myloyees  of  ८

 c  arti  for  months  togethey  he  Hon.  Minister
 should  expl  Cj

 this  regard.  as  been  demanded  by  our  party  that  the
 expenditure  f  i  ns  should  be  fixed  and  noone  should  be  allowed  to  incur
 beyond  that  limit,
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 क
 dan  ee am  unable  to  support  the  demands (
 लि  af  tha  IVA1DIS  of  Labou

 Slat

 it  is

 nigg  Besides  do  not  find  the  Justification  for  maintaining  this  Departm  cause
 that  this  Department  do  not  have  sympathetical  approach  towards  ay  lems

 labourers. he

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad,  Shri  Mehta  wants  to  speak  as  he  has  to  go  somewhere.
 Mr:  Chairman:  The  Hon.  Minister  would  give  the  reply  tomorrow.  Now,

 before

 प
 शो  पी०  एम०  मेहता  मुझे  खेद  है  कि  यह  मंत्रालय  कपड़ा  मिलों  के  कमेरा

 ा

 le  असफल  रहा  है  ।  कपड़ा  मिल  मजदूरों  की  समस्या  धक
 तथ्यों  से  अनुमान  हो  सकता  है  कि  गत  वर्ष  सितम्बर में  50  मिल  बंद  रहे  जिनकी  car

 ् 13-68  तकुए  तथा  14,338  चर्खे  इसके  परिणामस्वरूप  68,164  मजदूर  बेरोजगार

 प

 |  यही  स्थिति गत  2-3  वर्षों  से  चली  आ  रही  है  ।  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  16  मिलों

 Sia  सासद
 पा  परन्तु  मुझे  नहीं  मालूम  कि  उन्हें  बन्द  करके  क्या  नये  मिल  स्थापित  कि

 ।
 परन्तु  मैं

 यह
 अवश्य  जानता  हूं

 कि
 मन्त्रालय  द्वारा  इन  मिलों  के  बन्द  किये  जाने  के  परिणा

 80,000  कर्मचारी  बेरोजगार  हो  गये  और  उनके  परिवारों  की  दशा  सोचनीय  हो  गई  ।
 ह

 मेरे  चुनाव  क्षेत्र  भावनगर में  स्थित  महालक्ष्मी मिल्स  लिमिटेड  को  1968 में  बन्द  किया  गया

 जांच  समिति  ने  अपनी  राय  दी  कि  यह  मिल  लाभप्रद  है  तथा  सरकार  को  इसे  अधिगृहित

 fet  ।  परन्तु  सरकार  ने  अभी  तक  ऐसा  नहीं  किया  ।  सिरपुर  स्थित  कपड़ा  मिल  के  साथ  भो

 यह  भा ।  वर्ष  1962 में  एक  बिड़ला  कम्पनी  ने  सिरपुर  में  एक  कपड़ा  मिल  को  खरीद  लिया

 नाम  बदल  कर  न्यू  गुजरात  टेक स्टाईल  सिरपुर रख  दिया ।  मिल  की  खरीद

 यह  शत  थी  कि  यह  एक  वर्ष  में  चालू  हो  जानी  चाहिये ।  यह  मिल  1963 से  1965  तक
 तक  चली  और  कर्मचारियों  ने  पुरा  सहयोग  दिया  परन्तु  बिड़ला  बंधुओं  को  इसके

 rare
 के

 लि  पवित्रक  मशीनें  न  मिल  सकीं  ।  यह  कहकर  कि  सरकार  मशीनों  के  आघात

 नह  fra  को  बन्द  करने  का  नोटिस  लगा  दिया  गया  ।  कर्मचारियों  को  उनके  बकाया  वेतन

 आ  ' नहीं  दिये  गये  तथा  न  ही  उनको  उनकी  भविष्य  निधियां  या  छटनी  राहत  दी  गई  ।  र  एक
 ता

 हुआ  परन्तु  प्रबंधकों  ने  उसका  उल्लंघन  किया  |  उन्होंने  मशीनें  तथा  जमीन  तक  दी  ॥

 अब  र
 कर्मचारी  मिल

 को
 आरम्भ  करने  के  लिए  सरकार  के  आगे-पीछे  फिरते  हैं  ।

 परन्तु  मंत्रालय  ने  उनके  हितों  की  रक्षा  नहीं  की  ।  कया  मन्त्री  महोदय  इस  मामले  क  |  अपने

 हाथ  में  नने  का  साहस  करेंगे  तथा  इसे  निपटाएंगे  ?

 इसी  प्रकार  नवजीवन  मिल्स
 जब

 बन्द  हुई  तो  कोहिनूर  मिल्स  के
 एक

 निदेशक
 ने  इर

 करने  में

 रच

 दिखाई  परत  जीवन  बीमा  निगम  ने  जिसके
 गे हि नूर

 मे
 देयर  ग  ओर

 दिया
 ।

 अब  वह  निदेशक  इस  मिल  को  कैसे  चला  सकता  है  ।  सरकार  इस  मामले

 र

 करने सा ध्यान न दे |
 में

 विस्थापितों  की  तीन  बस्तियां  हैं
 ।

 वहां  के  लोगों
 को

 भूमि  का  आवंटन  स
 सम्बन्धी मामला

 काफी  क
 ा

 ec
 त्री

 दादी  द
 गि

 Tar

 न

 ने  इस  ate  foe
 चिल्ला

 शों  मे ंसुलझाय  थाप  द्र
 पतों को  भूमि

 आबंटन
 का

 मामला  अभी  हल
 न

 नहीं

 ह

 हुआ  है
 हल  किया  जाये  |

 ar:  गेरा
 fen  हैं  fr  ga  Uh Te

 को
 कोसा
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 तय

 क
 3  1892  )  नुदानों  की  माँगें

 र  क  ि

 लक

 or
 स्त  A  तों  के  बच  oe  धा  की  व्यवस्था

 A  sere  be  कार  हे  एरिवन  HIM! 5a  द  दात  चों  फीडर  में  tex  पड़ता
 व

 में  सकल  को  चन्द  करना  पड़ता  है  इस  सकल  के  लिये  भवन  का  निर्माण  होना

 बा क
 है  ।  मुझे  आशा  है  कि  यह  मंत्रालय  इस  बारे  में  विचार  करेगा  ।

 थ
 a

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भागवत  भा  :  कें

 रान  जो  कटौती  प्रस्ताव  पेश  किये  गये  उनका  अभिप्राय  यह  कहना  है  कि  हमारी  ha

 : .  नीति
 असफल  हुई  हम  श्रमिकों  के  हितों  की  रक्षा  करने  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  की  को

 लागू  करने  श्रम  कानूनों  को  क्रियान्वित करने  में  तथा  नये  कानून  बनाने  और
 उद्योगों

 की
 रण

 करने  में  असफल  रहे  हैं
 ।

 राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  से  संबंधित  महत्वपूर्ण  प्र्
 कई

 सदस्यों  ने  उठाया
 ।  यह  आयोग  ay  में  गठित  गया

 और  1969
 में  हमें

 इसका

 प्रतिवेदन  प्राप्त  हुआ  ।  अब  तक  इस  प्रतिवेदन  पर  वही रूप  से  विचार  किया  गया है  ।  राज्यों

 अम  मंत्रियों  ने  भी  इस  पर  विचार  किया  है  ।  श्रमिक  क्षेत्र  के  सर्वोच्च  निकाय  भारतीय  श्रम  सदमे

 भी
 इस  पर  विचार  किया

 ।
 सलाहकार  समिति  के

 साथ  भी
 हमने  इस  प्रतिवेदन पर  विचार-विमर्श

 कया  |  इस  सभा  में  भी  हम  इस  पर  चर्चा  करना  चाहते  थे  परन्तु  सभा  को  समय  न  मिला  |  आग

 थायी  श्रम  समिति  में  भी  हम  इस  विषय  पर  चर्चा  करेंगे  ।  इस  प्रतिवेदन  पर  अपना मत  देने  से
 ः  परकार  इस  सभा  के  माननीय  सदस्यों  का  विचार  भी  जानना  चाहेगी  |  इस  विषय  से  औद्योगिक  स

 तथा  कर्मचारी  संघों  को  मान्यता  देने  के  मामलों  का  भी  संबंध  है  ।  साथ  ही  इसमें  मजूरी  बीड

 कार्यप्रणाली  तथा  उसकी  सिफारिशों  को  लागू  करने  से  संबंधित  मामलों  पर  भी  विचार

 ।  कछ  केन्द्रीय  व्यापार  संघ  हैं  इस  बारे  में  गुप्त  मतदान  नहीं  चाहते  ।  अधिकांश  तय

 Fg
 :

 यह  नहीं  चाहते  ।  प्रबन्धक  भी  गुप्त  मतदान  नहीं  श्रम  आयोग  ने  भी  इस  बारे  में  कोई  जिक्र

 नहीं  किया  है  ।
 अब

 आप
 समय  सकते  हैं  कि  यह  समस्या  कितनी  जटिल  है  और  हम  जल्दबाजी  में

 Sas WaTq

 ee

 लेना  चाहते ।  हम  इस  देश के  उन  सभी  वर्गों  का  मत  जानने  का
 पयार

 कर

 नका  संबंध  श्रम  से  है  ।  इस  प्रकार  सभी  का  मत  जान  कर  हम  कोई  कार  ज  निकाल

 को  भोर र
 फिर

 उचित  समय  पर
 इस

 सभा  में  कानून  पेश
 कर

 देंगे
 ।

 क्

 मैं  माननीय  सदस्यों  को  विश्वास  ना  हूं  कि  हम  स्वयं
 इस  कार्य  में  कार्यवाही

 आरम्भ  रने  के  बड़े ही  इच्छा हैं
 तथा  श्रम  आयो  सिफारि  नाग  करने की  इच्छा

 रखते  zi

 सरक  र  ने  सभा  में  कुछ  महत्वपूर्ण  नये  श्रम  कानून  पुरःस्थापित  कर  रखे हैं  सभा  को  उन

 ह

 रने  का  समय  अभी  नहीं  मिला  है  ।  हम  और भी  कई  महत्वपूर्ण  कानून  के  समक्ष

 पेदा

 फिल  ि  a  een  लागू  करने  र  दिया

 है  ।  यह
 सब

 जानते  हैं  कि  मजूरी  बोर्डों  का  गठन  मजदूरों  के  हितों  की  सहायता के  ी  किया

 गया है  और  यह
 भी

 सच  है  कि
 ये  बोर्ड  अपना  कि ् नणय ह. च  देने

 में  समय  लेते  हैं  ।  मैं  पी  स्वीकार

 करता हूं  कि  गत  . is
 का

 ी  करने  की  सन्तोषजनक

 रही  है  क्योंकि  उनकी
 की

 ं  होतीं  safer  लागू  कराने  के
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 General  Budge  D

 ः
 re

 titan
 ee aa:  े ह ॥ (| लिये  हमें  तय  संगठनों  से  अनुरोध  करना  न  रि सिफारिशों  राज्य  सरकारों  को

 र  हम  उनसे  ऐसा  करने  का
 अनुरोध  कर

 रहे  मैं  यह  भी  स्वीकार  करता टू त  नाद  करी

 aa  डॉ  की  सिफारिशों  को  ary  किया  जाना  चाहिये  ।  इनको
 लागु

 करने  में  चार-पांच  साल

 ह

 कराना  अच्छा  नहीं है  ।  परन्तु  प्रबन्धक  अपनी-अपनी  असमथेता  प्रकट  करते  हैं  और  7
 ag  कहते  हैं  कि  मजदूरों  को  कुछ  राहत  देनी  है  तो  वित्त  मन्त्रालय से कहो  कि  वह  कुछ  दे  दे  ।

 mgt वर्ग  अखिल  भारतीय  ट्रेड  युनियन  कांग्रेस  तथा  भारतीय  नेशनल  ट्रेड  यूनियन  च्

 संगठित  हुये  तो  प्रबन्धकों  ने  30  रुपये  की  वृद्धि  की  ।  इसलिये  मजूरी  बोर्डों  के  क्षेत्र  में  ह

 ट्रीय  श्रम  आयोग  की  सिफारिशों पर  विचार  करना  होगा  और  यह  देखना  होगा  कि  हम  उन्हें कि

 गर  लागू  ।  मांग  यह  की  जा  रही  है  कि  उन्हें  सांविधिक  स्वरूप  दिया  जाये  ।  हम  इस  मांग
 पर

 गर्भ भीरता  से  विचार  कर  रहे  हैं
 ।  अभी

 हाल  ही  में  हमने  पांच  बोड़ें
 की  सिफारिशें  स्वीकार  की  हैं  ।

 ag  सच  है  कि  मेरी  अपील  पर  जमशेदपुर में  टाटा  इंजीनियरिंग उद्योग  के  40,000  मजदूरों

 टू  ताल  समाप्त  कर  दी  थी  ah  मैंने  आश्वासन  दिया  था  कि  किसी  भी  मजदूर  का  शोषण  नह
 [  जायेगा  ।  उस  समय  वहां

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  था
 ।

 मुझे  यह  जान  कर  बहुत  दुःख  हुआ
 है  वि

 28-30  व्यक्ति  निकाल  दिये  गये  हैं  ।  मैंने  इस  dad  में  नई  सरकार  के  श्रम  मन्त्री  जो  कि
 प्रथम

 भी  हैं  इस  बारे  में  टेलीफोन  पर  बातचीत  की  थी  परन्तु  उन्होंने  मुझसे  कहा  कि  मैं  स्वयं
 हस्तक्षेप

 प्रबन्धकों
 से  इस  बारे  में  पुनर्विचार  करने

 को  कहूं  ।  परन्तु  अब
 क्योंकि  वहां  एक

 लकप्रिय
 य गर  है

 तो
 उस

 सरकार  को  चाहिये  कि  वह  प्रबंधकों  पर  इस  बारे में  जोर  दे  ।  अपने  मन्त्रालय
 ी

 भोर  से  भी  मैं  प्रबन्धकों  से  अपील  करूंगा  ।  मेरी
 सहानुभूति

 मजदूरों  के  साथ  है  ।  मैं  प्रबन्ध

 नुरोध  करूंगा  कि  वह  मजदूरों  के  साथ  सहानुभूतिपूर्ण  war  अपनायें  ।  मूझे  यह  भी  विश्व  हं
 3  प्  सरकार  अपना  प्रभाव  प्रयोग  कर  इस  विवाद  को

 निपटायेगी
 ।

 मैं  तो  अपनी
 ओर र

 यहीं
 कता  हुं  कि  हमारी  सरकार  मजदूरों  के  हितों  की  रक्षा  करती ह ैरे न  कि  बिड़ला

 oe  Fl  वधुओं  की  |  fara  मारी  बोड़  की  सिफारिशें  सर्वसम्मत  थीं  ।  हज  संबंधित  विभाग

 गया  है  ।  हमें  उनकी  प्रतिक्रियाओं की  प्रतीक्षा है  और  इस  बारे में  हम  यथा
 मर

 ही
 नीच  |

 जहां तक  दूसरे  चीनी  मजूरी  बोझ  का  संबंध  उसकी  सिफारिशें  सर्वसम्मत न  होने  के  कारण
 9  तारीख  को  एक  त्रिपक्षीय  वै बठक  बुलाई है  ।  इस  बारे  में  मंत्रालय  ने

 महत्त्वपूर्ण

 वाह
 क

 ।

 .  इस्पात  उद्योग  के  बारे  में  हमें  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  क ेलिए  अलग-अलग

 बोर्ड  गठित  करने  को  कहा  गया  है  ।  परन्तु  हमने  निश्चय  किया है  इस  मामले  में  क

 निए

 री  बोर्ड  गठित  नहीं  किया  जायेगा  ।  दोनों  क्षेत्रों  ने  हिमालय  बातचीत से  अपने  विवाद
 rig  किया  है  और  छः

 महीने  के  अन्दर  ही  यह  निर्णय  करना  स्वीकार  किया है  उन्होंने  यह
 ie

 अन्तिक  oceans
 ae  दे  केवल  15  दिन में  निर्णय कर लेंगे इस कर  लेंगे  ।  इस  विवाद  में  २

 एक
 म ्व्ठ ् हत्वपुणं  कदम  ह ैI

 Shri  M,  Benerii  (Kanpur)  :  On  a  point  of  order.  When  a  question  has  een 1  about  the  assurance  given  to  the  workers  of  the  Tata  En  gineering
 noel

 and  the

 ing

 Minister is  replying  and  not

 See
 to  the  question;  why  you  order  fo:

 rance  thi

 it  part  of  the  interruption  on  your  ov  The  Hon.  Member  w  that  assu-
 esthe

 Central
 GONE.

 wa
 as  not  1  many  tdo,  Diilds  Vi

 anted  001४ 1185  Why  do you  exclude th  part  ‘oceed  from  ‘the  1€€6rd.
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 23  1970  _  सामान्य  पों  की  मांगें बजट--अनुदानों
 ठणणणत््तताकण  न  ee  —

 ni  Chairman  You  perhaps  «  ot  fe  low  my  ॥  ह  I  cannot  w  five  for
 six  perso  1s  Standing  and  speaking  at  one  time.  The  proceedings  cannot  go  sr  ythly  in

 this  w  It  has  become  the  habit  of  the  Members  to  stand  en—bloc  and  interrupt  pro-
 ngs.  ints When  it  has  been  said  that  the  Hon.  Minister  is  covering  some  important
 hat  the  rest  could  be  covered  by  the  Senior  Minister  tomorrow.  Why  do  se  Hon

 nbers  rise  and  interrupt  ?  This  is  not  proper.

 Shri  Shiva  Chandra  Jha  :  Interruptions  are  made  even  whenthe  Prim  ister

 ह  eaks,  The  Hon.  Minister  may  reply  to  certian  interruptions  if  he  so  desires  ere  15
 १0111.  in  expunging  the  interruptions.  Then,  there  is  another  way  out.  You  ma  y

 allow Members  to  put  questions  after  Minister’s  statement.

 श्री  भागवत  भा  आजाद  :  श्री  योगेन्द्र  शर्मा  के  seq  का  उत्तर  दे  दिया  गया  है

 लोगों
 के  लिये  है  न  कि  बिड़ला  बन्धुओं  तथा  डालमिया  बन्धुओं  के  लिये  |  द

 कोयला  मजूरी  ars  की  सिफारिशों के  फलस्वरूप  सरकार  द्वारा  किये  गये  उपायों के
 पा

 1] req  कोयला-खानों में  कार्य  कर  रहे  94  प्रतिशत  मजदूरों  को  लाभ  हुआ है
 और  केवल  6  प्रतिशत

 द्र
 ऐसे  हैं  जिन्हें इन  सिफारिशों  का  कोई  लाभ  नहीं  हुआ  हैं  |  न्यूनतम  मजूरी

 र  सरकारें

 लि  रित  करती  हैं  ।  उन्होंने  ही  खेतिहर  मजदूरों  के  लिये  न्यूनतम  मजदूरी  निश्चित  की  है  जब  भी

 दखते  हैं  कि  निर्धारित  मजूरी  वर्तमान  परिस्थितियों  में  कम  है  तो  हम  राज्य  सरकारों
 को

 इसमें

 द  करने  के  लिये  समय-समय  पर  कहते  रहते  हैं  ।  हमने  उन्हें  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  लाग

 लिये  कोई  व्यवस्था  करने  के  लिये  भी  कहा  है  ।

 श्री  बोहरा  तथा  कुछ  अन्य  सदस्यों  ने  कोयला-खान  श्रम  कल्याण  भरकर-खान  श्रम

 ण  निधि  तथा  लौह-अबरक-खान  श्रम  कल्याण  निधि  का  एकीकरण  करने  का  सुझाव  दिया  2  ।
 हम

 तीनों  निधियों  के  लिये  कुछ  उच्च  स्तर  के  अधिकार  नियुक्त  करने  जा  रहे  हैं  जिससे
 दन  तीनों

 निधियों  के  क्रियाकलापों  में  समन्वय  स्थापित  किया  जा  सके  ।  राष्ट्रीय श्रम  आयोग  की  सिफारिश  के
 अन्  र  हम  डोलोमाइट  खानों  के  बारे  में  भी  एक  श्रम  कल्याण  बोंडे  बनाने  जा  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  स्वचालित  मशीनों  का  उपयोग  करने  का  प्रश्न  हमने  योजना  आयोग  के  ।

 सदस्य
 श्री

 वेंकटरामन  अध्यक्षता  में  एक  समिति  बनाई  है  जो  इस  प्रश्न  पर  विचार  क

 नता
 ह  कार यह  नहीं  चाहती  है  कि  स्वचालित  मशीनों  का  उपयोग  बिल्कुल  किया  ही  न  हां

 जरूर  कहा  गया  है  कि  इन  मशीनों  के  कारण  कर्मचारियों  की  छंटनी  नहीं  की  जानी  चाहिये  क

 कोयला-खान  मजदूरों  को  उपदान  देने  का  प्रश्न  अभी  विचाराधीन है  और  भाशा  है  कि  इस
 पर  शीघ्र  ही  कोई  न  कोई  निर्णय  कर  लिया  जायेगा  ।  हम  नहीं  चाहते  कि  उपदान  का  भार  नियोजकों

 ्
 बजाए  उपभोक्ताओं  पर  पड़े  और  इसीलिये  इस  प्रश्न  की  अभी  पुरी  छानबीन  की  जा  रही  है

 द  सम्बंध  में  हमें  मजदूरों  के  साथ  पुरी  सहानुभूति  है  |

 श्री  किरूतिननभ ने  कहा  है  कि  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना के  अंतर्गत  कर्मचारिय  le

 तकिया  के  मामले  में  अधिक
 लाभ

 दिया  जाए  ।  इस  सम्बन्ध  में  यह  बता  दिया  जाए कि  निगम

 त्तीय  स्थिति  अभी  इतनी  अच्छी  नहीं  है  ।  सरकार  ने  अभी  24
 करोड़  रुपये  दिये  हैं  ।  10  करोड़

 रुपये
 राज्यों  10  करोड़  रुपये  निर्माण-कार्यों  के  लिए  तथा  4  करोड़  रुपये  पश्चिम
 a

 र
 दि  को  असंतुलन दूर  करने  के  लिये  दिये  गये  हैं  ।  वित्तीय  स्थिति  अच्छी  न  होने

 ट्र
 के  प्रश्न भी  हम  सम्बन्ध में  जो  फ  हो  सकता  होगा  अवश्य करने  का  प्रयत्न

 करेंगे
 ।

 औषधि
 के  बारे  में  यदि  कोई  शिकायत  विशेष  प्राप्त  होगी  तो  थ  दਂ  2
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 Matter  Under  Rule—  377.0  April  23,  1970

 न्या  Ca of
 cy  cust  a1

 रे  लोगोंको  freon  fe
 रहाहै पिह नक

 दो

 महीनों  ग  19,000  व्यक्ति  भार  ||  आये  था  पश्चिमी

 ne से  मिकदार  eee  सरित  कि  भारत  ant  हैं  ।  इस

 900  मो  जीवीक ेसे  2300,  श्रीलंका  से  13.000  और  तिब्बत  से  56,000

 आ  चके  हैं  ।  इन  सब  का  पुनर्वास  करने  का  काम  कोई  मामुली  बात  नहीं  थी  ।  थ

 ही  जटिल  समस्या  है  जिसे  सुलझाने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।
 बह

 भारत-श्रीलंका  करार  के  अन्तर्गत  अब  तक  लगभग  13-14  हजार  विस्थापित  व्य

 |  इनमें  से  अधिकांश  लोग  अपने-अपने  पुराने  स्थानों  पर  चले  गये  हैं  और  उन्होंने  हमारे  एकक

 न  ल  में  एक  पुनर्वास  बैंक  है  और  उन्हें  यथा  सम्भव

 का  प्रयत्न  किया  जायेगा  |  क

 दण्डकारण्य एक  बहुत  ही  परियोजना है  ।  लगभग  1.22  लाख  एकड़  भूमि
 को  att

 लिये बनाया  गया  है  ।  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये  लगभग  264  गांव  तथा  आदिम  जातियों

 \¢  गांव  बनाये  गये  हैं  ।  स्पष्ट  है  कि  वहां  पर  अच्छा  काम  हुआ  फिर  भी  कुछ  सदस्यों  ने  मुख्य
 पक

 के  विरुद्ध  कुछ  वैयक्तिक  आरोप  लगाए  हैं  ।  अभिलेखों  में  इस  योग्य  प्रशासक  रुद्र  ऐसी

 कोई  बात  नहीं  पाई  गई  है  ।  उन्होंने  बहुत  ही  बढ़िया काम  कर  दिखाया है  ।  इस  परियोज  के  कार्य

 ी  लोगों  ने  सराहना की  है  । की  थ

 ant  से  अब  तक  51,000  परिवार  स्वदेश  लौटे  हैं और  1970-71 में  लगभग  1500

 बारों  के  स्वदेश  लौटने  की  सम्भावना  है  ।  हमने  इनके  लिये  शिविर  खोले  हैं  और  उन्हें  नन  तथा

 शयता दे रहे दे  रहे  हैं  ।  हम  उन्हें  बसाने  का  हर  सम्भव  यत्न  कर  रहे  हैं  ।

 भावनगर  तबेला में  लगभग  145  शरणार्थी  परिवार  हैं
 जिन्होंने  प्रतिकर :  wie

 मांग  की  है  जहां  वे  रह  रहे  हैं  ।  कठिनाई  यह  है  कि  यह  सम्पत्ति  गुजरात  सरका  गे  है  और

 क
 मुल्य  निर्धारित  करने  के  जिए  लियां

 है  ।  जैसे ही  यह  जानकारी  प्राप्त  न  हम  इस
 जिससे  विस्थापित  व्यक्तियों  को

 बारे  में  कोई  ऐसा हल
 निकालने  का  प्रयत्न  करेंग

 हडताल  के  ब
 श्री  sito  वेंकटस्वामी  :  आई०  डी०  पी०  एल०

 ी
 क्या  स्थिति

 ae ~~  «8
 att  भागवत  भा  आजाद  आशा  हूं

 त
 निकल  भराये

 |
 हम

 माननीय  सदस्य को  अनशन  नहों  करने  देंगे  ।

 नियम  377  के  अंतर्गत  मा

 MATTER  UNDER
 <  i  George  Fernandes  (Bombay)  (South  )  :  [want  to  apprise  the  H

 ट

 ee  se  of  cer-
 tain  things  abou  ut  the  background  of  the  pre-planned  and  on  almost  all
 the  leaders a  nd

 w
 orkers  of  a  political  party  on  6th  April,  1970.

 1  had  d  the  Home  Minister  and  the  District  Magistra
 regarded  the  p  2110  rde

 although  we
 n  force  near

 Parliament
 Ho

 ti  ied  restrictions on  the  right  of  In  ld  dem  Strat  n  fry  nt  At Wi  Lif  use,  but  we  had no  intention  to  रहे  J  5  or  rly  iufOrmed  us
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 3  1892
 eee नियम 3 77%

 in  the  Fara  uN  nin  PSth  April
 .  t

 eeting  in  Pate

 Chowk  gh  he  could  not  give  the  51111  1D  ng  aue  t  o  certain  meet reas  .

 in  view  of  all  this,  we  had  no  apprehensions  about  any  untoward  happ  ८1111  and  it

 was  refore  that  we  allowed  the  processionists  to  take  children  in  their  laps  and  al  0  take a
 youn  boys  along  with  them.  हम  is  being  said  in  certain  circles  that  SSP  had  p  an

 att  k  on  the  Parliament  House  and  that  is  why  the  Police  had  to  use  force  to  dispe

 de
 nonstrators.  This  is  an  absurd  lie.

 Those  people  who  have  no  interest  to  defend  the  police,  will  agree  to  thi  in  un-

 equiv  cal  terms  that  Adivasis  keep  bows  and  arrows  with  them  asa  part  and  parcel  of

 their  t  jitional  dress  just  as  Sikhs  wear  Kirpans.  Accordingly  the  officers  did  not  take

 any  obje  ction  to  bows  and  arrows.  If  they  wanted  they  could  have  taken  obj  ction  when

 the  pro  ssion  had  started  from  the  Parade  ground  in  front  of  Red  Fort.  In  the  Patel
 Chowk  there  were  no  confrontations  between  the  Adivasis  and  policemen.

 | ह 1 द्रद््यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 {[Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair]

 Half-an-hour  before  the  procession  reached  Patel  Chowk,  Sarvashri  Madhu  Limaye
 in  con- and  ni  Ram  Bagri  gave  final  touches  to  the  arrangements  for  holding  a  meet

 sult  n  with  the  police  authorities.  After  the  meeting  commenced,  Sarvashri  Xabi  Ray,

 Limaye  and  J.  H.  Patel  started  moving  towards  Parliament  House  to  ent  the
 Mad  1  to  the  Speaker  and  to  request  him  to  address  the  meeting.  At  that  tin  ewe  got peti
 ne  about  some  tension  between  some  demonstrators  and  the  police.  A  t  on  some

 ders  of  the  party  went  there  and  stood  between  the  police  and  the  demonstrators.

 acified  the  demonstrators  and  also  requested  the  policemen  not  to  incite  any  trot

 arvashri  Rabi  Ray,  Madhu  Limaye,J.H.  Patel,  Ram  Sewak  Yadav,  Ramanand  Tiwary,
 Tamlesh  and  I  myself  intervened  in  the  matter  and  tried  to  ensure  that  no  unto

 icident  takes  place.

 There  was  no  ground  for  the  use  of  force  by  the  police  onthe  6th  April.  ther
 tl  assembly  was  illegal  nor  the  demonstrators  were  violent.  The  leaders  were  thems

 naking  efforts  to  see  that  no  untoward  incident  takes  place.  Inspite  of  all  this,  no  nly
 he  police  constables, but  also  the  police  officers  started  their  pre-planned  attack  ne
 eaders  trying  to  control  the  situation  being  their  first  target.  Lathi  charge  was  res

 twice  and  tear-gas  shells  were  also  exaploaded  twice.  The  sort  of  cruelty  perpetrat
 the  police  showed  that  they  intended  to  finish  off  some  of  us.

 .
 At  least  four  policemen  and  two  police  officers  beat  me  with  lathis.  Even  v  0

 »me  people  tried  to  take  me  to  a  safe  place  and  also  announced  my  identity,  was  pul  ed
 |  | ग  o  the  police  cordon  and  beaten  with  lathis.  was  not  taken  to  hospital  for  an  hour

 4  1  this  time  the  police  officers  continued  to  pass  taunting  remarks  against  me.  One  .

 म  em,  Shri  Marwaha  behaved  in  avery  inhuman  manner.  But  for  the  timely  help  of
 ssociates  that  I  would  have  not  survived.

 .
 The  police  beat  mercilessly  about  one  thousand  to  fifteen  hundred  SSP  worker

 ncluding  leaders,  Harijans  and  adivasi  women  in  their  pre-planned  attack.  Many  of  ther

 i
 i  not  go  to  hospital  as  those  who  had  earlier  gone  to  the  hospital  were  arrested.  One
 friend,  Shri  Bihari  Singh  died  as  a  result  of  injurtes  and  his  dead  body  as

 four  onthe  roadside.  I  have  reason  to  believe  that  many  persons  had  been  kill  ed g
 trace

 nd  no
 eft  of  the  bodies?  Many  of  the  party  workers  were  still  missing.  The  anc FOV Jovern-

 ment  has

 matter  enqu

 So  far  given  any  statement.  The  Prime  Minister  had  promised  to  get  >  whole

 eStore
 a  judge  of

 High
 Court  but  so  far  no  appointment  has  bs

 een  made.
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 Matter  Under  Rule  377.0  Vaishakha  3,  1892  (Saka,
 ee अ

 लि Sar
 shah,TBR  Bhagat 7 tala uc  Vichyar

 Charan  Shukla,  |
 Ose  nae

 of

 ave  told u  piracy  behin«  6th  April MPs  a  iny  other  people  }
 Incl  Although  people  have  different  interpetations  of  the  conspiracy,  cannot

 ieved  that  such  a  fierce  attack  by  छ0110€  can  be  made  without  the  insti;  tion  or
 be bi
 cons  |  of  some  high  ups.

 This  is  an  incident  which  should  attract  the  attentio1  of  the  whole  cot
 span

 e  Parliament.  Not  only  the  culprits  should  be  punished  but  steps  should  also  be  aken

 reform  the  administration  of  law  and  order  machinery  and  the  police  behaviour  wards

 ple  so  that  India  can  truly  become  one  of  the  civilized  countries.

 At  the  end  I  express  my  gratitude  towards  the  Speaker,  a  number  of  MPs,  di  mats

 leaders  of  all  the  political  parties  who  have  either  called  on  me  एं  have  sent  let  rs  and

 tele  ams  to  enquire  about  my  health  when  I  was  in  the  hospital.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  सत्य  है  कि  कार्य-सूचियों में  इसका  उल्लेख  नहीं  है
 ।

 लेकिन  श्री  जाज

 फर  न्यूज  को  नियम  377  के  अंतर्गत  विवरण  देने  के  लिए  अध्यक्ष  महोदय  ने  विशेष  अनुमति  प्रदान

 श्री  सोंधी  द्वारा  उठाया  गया  प्रश्न  पुर्णतया  वेध  है  |  यदि  मंत्री  चाहते  हैं  तो  वह
 उ  र  दे

 ते  हैं  ।

 ~ श्री  रंगा  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  यह  है  कि  अध्यक्ष  अथवा  सभापति

 साधिकार  है
 कि  वे

 महत्त्वपूर्ण  अवसर  पर  विवरण
 देने

 के  लिये  हममें  से  किसी  को  अनुमति  प्र  दार

 इसके  लिये  सभापति  से  पहले  अनुमति  लेनी  पड़ती  है  ।  किय

 देल
 तह

 शय कदाएं नया की" लायकय
 है  कि  त्र्यक्ष  सरकार  को  उत्तर  देने  के  लिए  बाध्य  करे  ।  जब  इस  प्रश्त पर  सदन  में  इ

 rea
 क विमर्श  हुआ तो  सर्वसम्मति  से  यह  तय  हुआ  था  कि  सरकार  ट्र  पर  TTS  हाइ  क्त

 |  आज  जाज  फरनेन्डीज  को  इस  सदन  में  विवरण देने  के  लिए  अनुमति  देना  बिल्व
 3

 है  क्योंकि वह  केवल  वहां  के  तथ्यों को  बता  सकते  जबकि हम  न्यायिक  जांच  की  म
 है

 ते  हैं  ।

 श्री  जाज॑  फरनेंडीज  ने  नियम  377  के  अंतर्गत  अध्यक्ष
 ा श्री  स०  मो  ०  बनर्जी

 ति  से  सदन  में  तथ्यात्मक  विवरण  दिया  है  और  केवल  जांच  की  मांग  की  है  ।  प्रधान  मंत्री  ने  सदन

 में  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  इस  घटना  की  न्यायिक  जांच  कराई  जायेगी  लेकिन अभी  तक  ते
 यालय  के  न्यायाधीश  अथरा  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश  द्वारा  यह  न्यायिक  जांच  नह

 गई
 हैं

 ।
 माननीय  सदस्य

 द्वारा  कथित
 विवरण  का  पुरा  मामला  नियुक्त  की  जाने  वाली

 मिति  को  सौंपना  चाहिये  ।  यह  बड़ी  शर्मनाक  बात  है  कि  आज  तक  न्यायिक जांच  नहीं  कराई  गई

 है  ।
 अब  श्री  जार्ज  फरनेन्डीज  ने  जो  विवरण  दिया  उसकी  मन्त्री  महोदय  पुष्टि  करें  अथवा  उसका

 करें
 और

 श्रीमान  मन्त्री  महोदय से  आप  कहें  कि  वह  आज  अपना  विवरण न  रक्षक
 आ

 तु  इस
 मले  पर  विचार  करें  और  अपना  विवरण कल  को  दें

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मन्त्री  महोदय  सुनिश्चित  करें  कि  क्या  अब  वह न्यायिक  वच  के  सीमित
 bs

 पर  कु
 कुछ  कहना  चाहेंगे  |

 गह-कार्य
 मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विद्याचरण  शक्ल  मैं  न्यायिक जांच  के  बारे

 भट् ही कहने जा  चहा  |  मानन  सदस्य
 बीच  में  बोल  पड़े  ।  वैयक्तिक  स्पष्टीकरण  के  रूप में  मैं

 कहना  चाहता हुं  '  '  *  (3
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 23  अप्रैल  1970  |  377  के  अन्तर्गत  मामला

 iam
 ला०  सोंधी

 कि
 है  मन्त्री  महोदय  पुलिस

 को  बुला
 हैं

 और
 हमें  पिटवा  सकते  हैं

 ।
 सदस्यों

 ओर
 से

 अध्यक्ष  महोदय  को  यहां पर  .  कज इता पुर्वक

 लिये  कि  धारा  144  को  हटा  जाये  जिसके  लिये  मन्त्री  महोदय  ही  उत्तर

 यह  हमारे  विशेषाधिकार-भंग  का  मामला  है  ।  सदन  में  उस  उपबन्ध  की  उपयोगिता

 केवल  अध्यक्ष  को  ही  निर्णय  करने का  अधिकार  दिया  गया  है  कि  सदन  में  क्या  होना  हए  मैं

 ना  चाहता हूं  कि  धारा
 144

 हम  पर  क्यों  थोपी  गई  है  मन्त्री  महोदय  को  वैयक्तिक

 की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  |

 ग्

 द  श्री  विद्याचरण शुक्ल  :  मैंने  श्री  फरनेन्डीज
 को

 नहीं  कहा  कि  इस  मामले  में  षडयंत्र

 जैसे  ही  सभा  में  जांच  समिति  को  नियुक्त  करने  के  निर्णय  की  घोषणा  की  हम  OTA
 च

 ह  रत  के  यूका

 यायाधीश से  मिले  और  उनसे  अनुरोध
 जातीय

 फि  ह

 श्च्च दा  Gates  के  पप
 करने

 <  ने  कुछ  न्यायाधीशों के  नाम  जो  इस  मामले की  जांच  करने के  लिये  नियुक्त  किये ज
 सकें  ।

 उन्होंने  तीन  नाम  दिये--दो  भारतीय  सिविल  न्यायाधीश  हैं  और  एक  गेर-भारतीय  सिविल  र

 वी
 न्यायाधीश  |  हमने  सोचा  है  कि  यह  अच्छा  होगा  कि  यदि  हम  गर-भारतीय  सिविल  सेवा  न्य

 q  नियुक्त  करें  ।  अब  हमने  faa  ले  लिया  है  और  एक  जांच  आयोग  की  नियुक्ति
 के
 के

 जिसमे
 में  श्री  न्यायाधीश

 pecan
 उच्च  हैदराबाद  के

 बारे  में

 अधिसूचना  निम्नलिखित
 मामलों

 की
 जांच  करने  के

 लिये  जारी  कर  दी  गई
 है  था  आज

 जारी
 at

 रही
 है  क

 6  1970  को  नई  दिल्‍ली में  संयुक्त  समाजवादी  दल  द्वारा  निकाले  गये  जिस  में

 उत्पन्न  विशेष
 रूप

 पटेल
 चौक  क्षेत्र  के  अन्दर  तथा  चारों  ओर  हुई  घटन  जिनमें

 बल  प्रयोग  किया  गया  और  जिसके  परिणामस्वरूप कुछ  संसद्‌  सदस्यों  को  शामिल  करके
 अन्य  कई

 लोगों  को
 जो

 चोटें  पहुंची  और  बाराबंकी
 के

 श्री  बिहारी
 की  मृत्यु

 है  कि  व्
 र

 ब  बल  प्रयोग  का  परिणाम  था

 तथा

 vei

 गया

 पुलिस  द्वारा  किया  गया  बल  प्रयोग  कहां  a  चत  है
 और  उसको  गया  सीमा  है

 ;
 ;

 (a)  उपर्युक्त  से  सम्बन्धित  कोई  अन्य  विषय
 य  ल

 oa
 आशा  आयोग  अपना  प्र  प्रिय  सरकार  को  चार  महीनों  के  अन्दर  प्रस्तुत  कर

 ae
 देगा  |

 आर  नाम  1952  के  अंतगर्त  सभी  आवश्यक  शक्तियां  दी
 ०. जायेंगी  ।

 ि
 तिरा  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ल०  क धर  ह

 क
 >  स्पष्टीकरण  के  मामले

 पर  मुझ बा
 |

 की  अनुमति  प्रदान  की  जाट

 ba श्रीम  शारदा  मुकर्जी
 (  मरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  वैयक्तिक

 करणा पर  बोल  लेना  आवश्यक है  ।  लेकिन  आप  एक  मन्त्री  के
 बाद

 दूसरे  मन्त्री
 को  अनुमति  प्रदान  करते
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 Bengal  State  Legislature  (Delegation  of
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 1970

 उपाध्य  महोदय :  नियम 3
 का

 sie
 ; ¥ [emer ; Ma Ta 39a  ी

 नाऊ  फरनेन्डीज  को  इस  पर

 बोलने
 i

 seid  जाता
 है

 देने के  रीन |  कहा  जाता  है  ।  क  a  ||
 महोदय बयान  देते  हैं  ।

 मती  शारदा  मुकर्जी  श्री  ल०  ना०  मिश्र  का  उल्लेख
 रही  हूं  जो

 क्लिक  स्पष्टीकरण के  मामले  पर  बोलना  चाहते  हैं ।

 हो  ल०  Ato  मिश्र  मेरा  नाम  बोलने  वालों  की  सुची  में  दिया  गया
 अ

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr)  ;  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  Shri  V  hukla  has

 said  that  he  has  not  told  Mr.  George  Fernandes  that  there  was  any  conspirac  his  matter

 Mr.  seorge  Fernandes  has  also  not  said  in  this  statement  that  this  is  mention  )  him  but

 he
 Sai (nr

 id  that  this  is  mentioned  to  them.  Shri  ४.  C.  Shukla  and  B.  R.  Bhagat  ha  1d  me  in

 the  esence  of  many  other  people  that  there  is  conspiracy  in  this  matter  and  the  Overn-
 1116  it  15  going  to  be  dislodged.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  आयोग  की  नियुक्ति  की  जा  चुकी  है  और  यह  सभी  आयोग
 :

 का  विषय है  ।
 यहां

 पर
 अब  अधिक  विवरण  देने  की  आवश्यकता  प्रतीत  नहीं  होती

 है
 । क

 Mr.
 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Defence

 (Shri
 L.N.

 Mishra): . ge Fernand

 Deputy
 Spe  er,  Sir,  Iam  pinched  to  say  and  do  O  {  |  11065  has  said.
 1  went  to  Willingdon  Hos  pital  twice  to  see  hii
 an  ve  no  talk  about  the  conspiracy

 *. (56016 1*६1118110 ट ४ हए 1 ६1 / [1 8900

 his  health

 श्री  विद्याचरण  शक्ल

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr)

 i

 Bay  h

 ए

 ae  goon?  Let
 this  chapter  now.

 श्री  विद्याचरण शुक्ल  :  मैंने  श्री  मधु
 2

 ee

 की  है  जिनका

 प्रभी  उल्लेख  किया

 की

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्योंकि  अब  जांच  आयोग  की

 f

 खत्म  करिये  }

 नियुक्ति  पि

 गए

 इस  मामले

 दि  चमी  बंगाल  राज्य  विधान  मण्डल  का  प्रत्या

 ी

 जन

 विधेयक ‘ST  BENGAL  STATE  LEGISLATURE  (DELEGATION  OF  VERS)  BILL

 कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विद्याचरण  उपाध्यक्ष  मैं  विधेयक

 को  प्रीत  करता  हु

 सभा  द्वारा  पारित  विधेयक  पर  विचार  करने  के  लिपे  पश्चिम  बंगाल
 के

 राज्य

 की
 ओर

 से  कानून  बनाने  का  अधिकार  राष्ट्रपति  को  सौंपना us

 राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  उद्घोषणा  में  राष्ट्रपति  ने  राज्य  विधान  मंडल  के  अमर
 अपने

 हाथ में  ले
 लिए  हैं  ।  इन  अधिकारों  का  प्रयोग  संसद  के  अधिकार  के  अन्तर्गत  कि  जायेगा

 ताने  का
 ह  विधेयक  राष्ट्रपति  को  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  विधान  मंडल  की

 ओर  से  कानन
 थाह बं a

 दाता  wie हमने  ली  आरम्भ  की
 Te

 ४ से  कानूनों के
 विधायक के  लिए

 श
 ब ट्रपति  के  परामर्श  देने  समिति  में  कार्य  करने  वाले  सदस्यों  को  अवैधानिक
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 3  बैशाख  18%  य
 पल  र

 लग पा

 =  =

 eer

 ib  stn

 a ि |  तें  न्तस्निए  कककेनाएजी e oct  ' शाट ॥  wu  Aly  हम
 नाच कर

 eats  शासन  में  भी
 लोकप्रिय  प्रशासन  क  ला  प  सम्बद्ध  करना  चाहते  ताकि  शासन  क े.  होने

 प्रशासन  की  विभिन्न  समस्याओं  के  सम्बन्ध  में  हम  सब  सदस्यों  को  परि  faa  a

 रहें  t  a

 इस  समिति  में  60  सदस्यों  का  प्रस्ताव  किया  जैसे  कि  पहली  बार  जब  बंगाल

 ट्रपति  शासन  लागू  किया  टक  ल  और
 इग  पंगा

 वर्गों  और  दलों  क  तत्व
 or  os  +,  yer

 a
 प्राप्त  सकते  हैं  जो  इस  सभा  अथवा  राज्य  सभा  में  आशा  की  जाती

 है  प  ा  हगा विधेयक  aa  aa

 10a¢era Shri  Madhu  Limaye  (Mongbyr)  I  waut  to  ophose  this  ।  Motion

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  विषय  पर  बोलते  समय  आप  इसका  fa  ए  ।  इस  स्थिति में

 अच्छी  बात  होगी  कि  आप  व्यवस्था  सम्बन्धी  प्रश्न  कीजिए  ।

 p  nt Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr)  Tam  raising

 7 उपाध्यक्ष  महोदय  व्यवस्था का  प्रश्त  क्या  है  ?  आप  भी  fae  पर  बोल

 स्टं
 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr) :  Through  this  bill y«  erring  the  rights

 of  making  laws  to  the  Governor,  which  is  being  breached  by  him.
 nor  is  only  the

 Agent  of  the  President  and  he  has  to  work  according  to  the  orders  of  the  Pre  ent.  ft  has

 been  published  in  the  Hindustan  Times

 All  the  four  advisers  andthe  Governor  will  hold  cabinet  type  o  eting  at  tht
 writ

 >
 building  on  Saturday  morning

 Mr.  Speaker,  Sir,  the  rights  of  the  cabinet  are  being  snatched  aw  ry  an  d  the  Governor
 1s  In  fact,  the  Governc considering  himselfas  a  Chief  Minister  1  rights  under
 the  President  Rule  As  the  Governor  is  defying  thé

 orders  of  th  ,  therefore  an
 er  should  be  issued  to  remove  -him.

 यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  क्योंकि
 आपक

 ad  इस उपाध्यक्ष  महोदय :  मेरे  विचार  से  यह

 f  a  ee

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr) :  The  House  should  receive  an  assura  that  Shri

 J  hawan  will  not  misuse  the  rights  to  be  given  to  the  President.

 उपाध्यक्ष  महोदय  19  1970
 कि

 श्रीमती  शारदा  मर्जी  (  :
 *  ह  ग  ल  में  राष्ट्रपति  उद्घोषणा  के  अनुसरण  में  इस  विधेयक  को  हमारे  सामने  प्रस्तुत  किया  पा

 सरकार
 बिना  अधिकारों वाली  60  संसद्‌  सदस्यों  की  एक  नाम-निर्देशित  समिति  स्थान  करने  जा

 है  तथा  इस  समिति  के  पास  किलो  प्रकार  की  सत्ता
 नहीं  होगी

 ।
 सरकार  स्वयं

 ही
 अपने  पास  अब

 यक  सत्ता  करने  जा  रही  जो  विधान  मण्डल  के  सामान्य  लोकतंत्र  में  कार्य  रेगी ।
 दि  विधान  मण्डल  निलंबित  किया  जाता है

 और  यह  लोकतंत्रीय  अधिकार  dae  को  सौंप  रया
 तो  इस  60  सदस्यों  की  समिति  ही  मनीनीत  नही ंकिया  जाना  चाहिये  ।

 aS) +  ती  इंदिरा  गांधी  और  उनका
 परिषद्‌

 सरकार  के  बाद  सरकार  क

 यदि  यही  आदर्श बन
 |  तो  वन  Al  Te  य  अथवा  प्रधान  ft  महोदया  के

 आदेशाधीन  शीघ्र ही  50%  राज ये  प
 तानाशाही री  अधिकार  प्राप्त  कर  लेंगे  |
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 थ

 West  Bengal  witate  Lag)slature  (Delegation
 of  Powers)  Bill  Vaishakha  3,  1892  (Saka

 ee  Pe at ee  सिक  ae «खि rs
 वास्तव  डार  का  लोकतंत्र  १ का  प्रस्ताव  हना  है  कि  यह

 रप  विधान  का  प्रयास कर संविधान  3
 अनुसार

 कां  करेगी  परन्तु
 र यह

 रही
 है

 . पश्चिमी  बंगाल  के  महाधिवक्ता  को  बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण  विषयों  पर

 न
 बत

 पों  ee

 लम

 रहने  दिया  गया  जिनके  बारे  में

 ह
 उनके  राजनी  तिक  सम्बन्ध  बने  हुए  हैं

 पश्चिमी  बंगाल  में  राष्ट्रपति  शासन  काल  के  दौरान  भी  स्थिति  बिल्कुल  नहीं  सु  द क  ।

 समाचार  पत्रों  में  नक्सलवादियों  की  हिसात्मक  गतिविधियों  के  सम्बन्ध  में  उस  दिन  ही  एक

 प्र  शित  हुई  है  ।  मेरा  अनुमान  है  कि  शायद  सरकार  का  यह  विचार  है  कि  सैनिक बल  अ  1  पुलिस

 नमी  बंगाल बल  का  प्रयोग  करके  यह  पश्चिमी  बंगाल  में  व्यवस्था  कायम  कर  सकती  दै  ।

 में  शा  नति  और  स्थायी  प्रशासन  की  आवश्यकता  है  ।  लेकिन

 ही

 अनिश्चयता है  ।  हमने  कई
 pak

 जनीतिक  षड्यन्त्रों  के  सम्बन्ध  में  सुना  है  जो  वहां  किये  जा  रहे  हैं  ।  यह  भी
 ie

 ह  rg
 ई

 राजनीतिक  सती  को  सालना  Am  ी  परी  है  ।

 ह  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  निर्णय  करना  चाहिये  कि  उसे  निश्चित
 समय  के

 शासन  गु  करना  चाहिये  ताकि  इससे  राज्य  को  संभल  जाने  के  लिए  समय  x  tim
 राष्ट्रपति

 भी  निर्णय  कर
 रना  चाहिए  कि  वे  वहां  नये  सिरे  से  चुनाव  करायें  जैसा  श्री  wr ि  कित

 zt

 द
 पश्चिमी  बंगाल  एक  सीमावर्ती  राज्य  है  और  सबसे  अधिक  औद्योगिक  पूंजी  वहीं

 तार
 लगी  ई

 है
 ।

 सभी  भारी  उद्योगों  में  अधिष्ठापित  क्षमता  बेकार  पड़ी  हुई  है
 ।

 बेरोजगारी  में  वृद्धि  हुई  है  और

 इस  सम्बन्ध  मे
 कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है  ।  यही  पश्चिमी  बंगाल  में  हिसा  और  ऐसी  f स्थिति  का

 मुख्य  कारण ३
 क्

 है  ।  केन्द्र  द्वारा  राजनीतिक  हस्तक्षेप  के  कारण  स्थिति  और  बिगड़ती  जा  रही  है

 ह

 क  ean  राज्य  रकॉरो ल ह  शक्तियां  थोड़ी-बहुत उसी  तरह  की  जैसा कि z | _ FO Ueat
 के

 सम्बन्ध  में  जिला  परिषदों  की  शक्तियां  हैं
 ।

 केन्द्रीय  सरकार  कठपुतली
 कर  राज्य

 सरकारों
 की  नष्ट

 कर  सकती  जसा  कि  ag  करना  चाहती  है  ।  आज  यह  राजनीतिक
 का  प  है  ।  यदि  समय  रहते  पूंजी  लगाई  गई  होती  और  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  किये  गय

 तो थ
 ं

 वर्तमान  स्थिति
 का

 सामना
 न

 करना  पड़ता ।  दुर्भाग्यवश  परियोजनाओं को  ary  करते
 राजनीतिक  विचारधारा  उपस्थित हो

 जाती
 है  ।  परिणामस्वरूप  बन्दरगाह  को  आ

 महत्ता दी  जाती  है
 और

 हल्दिया  बन्दरगाह की  उपेक्षा  की  जाती है

 आज  पश्चिमी  बंगाल  में  जैसी  राजनीतिक  स्थितियां हैं  वैसी  ही  परिस्थितियां सारे  भार

 हो
 जब  तक  सरकार  अपनी  नीति

 को
 चलाने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  न्याय  का  पालन  ल

 नह
 है  ।  कमन  देखा  है  कि  किस  प्रकार  साधनों  के  आबंटन  में

 शुद्ध
 arin  |

 विचार  धुर  आये हैं

 पेसा

 खां  होना  चाहि
 |

 बढि
 nets

 राज्य
 के

 ~tNe oe Teafta Ty HT 4

 गर
 नस्ली  दिखाती

 उठेगी  ।
 ती

 वी  क अकोर से  कार्य  कर  रहे  हैं  जिससे  आग  औ
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 क
 23  1970)  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  2  विधान  नन

 ल  का  विधेयक

 अन्त म  गर  का  Mala  स
 mira  की  जा  2  तो  ag  विभिन्न

 मंत्रालयों  मेरे  ae  हुई  एक  प्रकार  की  परामर्शदात्री  समिति  न
 हो

 ।  यह
 सरकार  के  बुरे  शासन

 का  ही
 प

 राम  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमारे  पास  इस  वाद-विवाद  के  लिए  केवल  दो  घंटे  3

 tie
 वेदन  करता  हूं  कि  वे  अपने  कथन  को  अत्यन्त  संक्षिप्त  रूप  में  कहें  ।

 मैं  सदस्यों

 श्री  श्र०  क्‌०  सेन  :  यद्यपि  मैं  इस  विधेयक  का  सेन

 र
 रहा

 मुझे  खेद  है  कि  हमें  इन  दो  वर्षों  के  दौरान  दूसरी  बार  राष्ट्रपति  शासन  का  समर्थन  कर
 के  लिए

 कि कहा  गया  है  ।  राष्ट्रपति  शासन  के  चाहे  कितने  ही  लाभ  क्यो ंन  हों  किन्तु एक  बात  निश्चित

 इस  प्रकार  के  शासन  में  जनता  का  वह  सहयोग  न  ं  होता  जो  मतदान  के  अधार  पर  बनी  सरकार

 में  होता  है  ।  यदि कुछ  और  समय  तक  वहां  राष्ट्रपति  शासन  लागू  रहा तो  वहां  जनता  बिल्व

 rae  हो  जायेगी  ।  विभाजन  का  सर्वाधिक  प्रभाव  बंगाल  पर  पड़ा  है  ।  इसका  हमें एवं  है  कि  पश्चि

 ही
 भिन्न  हमारे  यहां  सभी  मुस्लिम  अल्पसंख्यक  वहां  के  वहां  रह  गए  किन्तु  साथ  ही  इससे  राज्य  पर

 भार  भी  बहुत  पड़ा  क्योंकि  पूर्वी  बंगाल  से  लाखों  लोग  खदेड़  दिए  गए  और  यह  क्रम  अब  भी  चल

 राज्य  के  पास  न  तो  पर्याप्त  जमीन  है  और  न  ही  स्कूल  तथा
 रोजगार  के  लिए

 पर्याप्त  साधन  ।  वस्तुतः  यदि  बंगाल  को  डा०  बी०  सी०  राय  जेसे  योग्य  प्रशासन  का  नेतृत्व  न
 से

 ट्

 तो  बंगाल  का  सम्पूर्ण  नागरिक  जीवन  छिन्न-भिन्न  हो  चुका  होता  ।  किन्तु  पिछले  कुछ

 समस्याओं  की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है  |

 जब  मैं  1957 में  इस  सदन  में  आया  था  तो  कलकत्ता  की  हालत  बहुत  खराब  परी अ

 जनसंख्या  के
 60

 लाख  तक  पहुंच  जाने  पर  भी  कोई  सुविधा  नहीं  थी  ।  हमने  तत्कालीन  वित्त

 से  इसे
 अखिल

 भारतीय  स्तर
 की

 समस्या  के  रूप  में  हल  करने  का  अनुरोध  था  ।  मुझ ेर है
 पं०  जवाहर  लाल  नेहरू और  अन्य  लोग  हमेशा  बड़े-बड़े  आश्वासन  देते  रह ेथे  ।  इस  पर  भ ह

 st
 it  क्या

 है
 ?  वहां हो  रही  हिंसा  के  लिए  लोगों  को  दोष  देने  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  क्या  इसी

 निराशा  सभी  सीमाओं  को  पार कर  जाती  है  ।  यह  मानवीय  स्वभाव  है  ।  आप  लोगं
 ः

 शताब्दियों  तक  दबाए  नहीं  रख  सकते  ।  बंगाल  की  बढ़ती  समस्याओं  का  एक  यही  कारण  है
 वास्तविक

 समस्या
 की  ओर

 उचित  ध्यान  नहीं  और  यदि  इसे  दूर  न  किया  गया  तो  बह

 शीघ्र  एक  ऐसी  स्थिति  निर्माण  होगी  जो  समूचे  देश  में  अपना  यथासंभव  प्रभुत्व  जमाएगी  ।

 40
 लाख  लोग  कलकत्ता  में  दूसरी  ओर  से  आए  हैं

 ।
 वे  इधर-उधर  विस्थापित  हुए  gd  हैं

 ret  उचित  आवास  तथा  नागरिक  सुविधाएं  प्राप्त  नहीं  हैं  और  परिणामस्वरूप  सारा
 अब

 खण्डहर  बन  गया  है  ।  इस  तरह  की  राष्ट्रपति  शासन  पद्धति  तभी  अपने  को  उचित  सिद्ध  भ
 ह
 यदि  यह  महानगरीय  क्षेत्र  के  पुरर्विभाग  के  कार्य

 को  आरम्भ
 करने  के  लिए  पहल  करवाने  में  गले

 डो  जाए  जो  अब  कठिनाइयों  को  सहन  करने  वाले  80  लाख  लोगों  का  घर  बन  गया  इन  ं
 डक

 को  किसी  प्रकार

 भी

 जीवन

 की

 सुरक्षा
 प्राप्त  नहीं  है  ।

 क
 इस  का  सामना  करना  ही  होगा  |  धनाभाव  की  दुहाई  देने  से  काम  नहीं  चलेगा

 a
 मन्त्री  महोदया  सरकार

 के
 दूसरे  नेता  और  विरोधी  पक्ष के  नेता  को  मिलकर ब

 ताकि इस  महान  विपत्ति  को  समाप्त करने  के  लिए  काय॑  आरम्भ  किया ज  कि  बंगाल के  लिए
 एक

 दशक
 से

 एक  महान
 बना  हुआ  है  सस्  के

 समाधान  में  अधिक  विलम्ब  सहन  नहीं

 23.21
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 rz  afe
 lan

 किया  जा

 veer

 वश्यक  निधि
 जुटानी  ही  पढ़े  at

 में  बाहरी
 संसार  को

 इस  विजय
 समस्या  को  समाप्त  करने  के  लिए  सहायता गी  अपील  करनी  चाहिये

 कायें
 आरम्भ  करने  के  लिये  उचित  सभी  खण्डों  के  स्तर  फि  va

 i

 वितरण  करने  के
 जो  बेनामी  के  रूप  में  रखी  हुई  है  अथवा  अधिकतम  सीमा से  ऊपर

 a करना  चाहिये  ।  अरे-न्यायिक  अधिकारियों  को  प्रत्येक  खण्ड  में  तुरन्त  नियुक्त  किया  जाना च

 एक  घोषणा  की  जानी  चाहिये  कि  इन  अहं-न्यायिक  अधिकारियों  द्वारा  फालतू  भूमि  का  तुर

 से
 वितरण  किया  जाए  ताकि  भूमिहीन  किसानों  और  भूमिहीन  श्रमिकों  को  भूमि  मिले  ।

 a

 मैं  जानता  हूं  कि  वैधानिक  तरीकों  से  भूमि  बांटने  को  बात  बहुत  लोगों  को  अच्छी

 गी  क्योंकि  कुछ  लोग  यंह  समझते  हैं  कि  वैधानिक
 तरीके  बेकार हैं  और  इसे  बल-प्रयोग

 ष
 ही

 करना  चाहिये  ।  ऐसे  लोग  भी  हैं  जो  लोगों  को  दूसरे  को  भूमि  पर  धरना  देने  के  लिए  उस  @  |

 म ेए  लोगों  को  जानता  हूं  जिनके  पास  स्वयं  कितने  ही  एकड़  भूमि है  और  जिन्होंने  छोटे  सानों

 मि  पर  धरना  दिया  था  ।  लेकिन  मुझे  विश्वास  है  कि  सरकार  इस  समस्या  के  प्रति  जागरूक

 eat  श्री  wera  और  इस  विधेयक  के  प्रस्तुतकर्ता  श्री  शुक्ल रो  अनुरोध  करता  हूं  कि
 त  प्रस्ताव  का  उत्तर  देते  हुये  ये  घोषित  करेंगे  कि  उपर्युक्त  व्यवस्था कर  दी  जाएगी  द

 ्  श्री  ला  गो ०  रग  :  महोदय  हमें  खेद  है  कि  पश्चिम  बंगाल  और
 वहां

 WIS ता  को  पिछले  दो  से  अधिक  वर्षों  से  इतने  उतार-चढ़ाव  का  सामना  करना  पड़  रहा  हमें  इस  an

 का
 भी  खेद

 है
 कि  प्रजातांत्रिक पद्धति  पश्चिम  बंगाल  के  लोगों  को  उनके  रोजगार  तथा  स्वतंत्र

 क  विचरण  न  और  शिक्षा  आदि  की  सुविधा  देने  में  असफल  रही  है  ।  यह  कहा  गया  है  कि  पश्चि

 न
 की  समस्या  को  एक  अखिल  भारतीय  समस्या  समझना  चाहिए  ।  हम  सभी  इसके  पक्ष  में  हैं

 भी  कहा  गया  है  कि  हमें  वही  कार्य  करना  चाहिए  जो  हम  पश्चिमी  बंगाल  की  जनता  विशेषकर

 क
 राशियों  के  सामाजिक  उत्थान  के  लिए

 कर
 सकते  हैं

 ।
 सत्तारूढ़  दल

 20
 वर्ष  से  इस  देश  पर  शासन

 रहा  है
 और

 इसके  बावजूद  ये  समस्याएं  खड़ी  हो  गई  हैं  ।  वहाँ  जीवन  की  सुरक्षा  नहीं  रोजगार

 :  पर्याप्त  साधन  नहीं  शिक्षा  की  सुविधा  नहीं  है  ।  इन  सभी  वर्षों  में  पश्चिमी  बंगाल  में  राजनीतिक

 हद  हुई  है
 ।  और

 अब  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया  जा  रहा  है  ।  मेरे  मित्र  को  इस  पर  खेद  है  किन्तु

 सामान्य  लोकतंत्रीय
 प्रणाली  के  बार-बार  असफल  होने  पर  राष्ट्रपति  शासन  को  लागू  करना  अवश्यंभावी

 ।
 गया

 था  ।
 राष्ट्रपति  शासन  बहुत  पहले  लागू  करना  चाहिए  था  ।  पश्चिमी  बंगाल  की  जनता  पर  1

 महीनों  तक  इतना  भीषण
 और

 कठोर  शासन  करने  की  आवश्यकता नहीं  थी  ।  कांग्रेसी  प्रवक्ता
 अ

 दी  कहा  है  कि  यह  सरकार  की  राजनीति  है  अन्यथा  वहां  राष्ट्रपति  शासन  पहले  ही  लाग

 re

 म

 ता । इससे |  इससे  वहां  की  जनता  की  स्थिरता  के  लिए  तथा  सभी  प्रकार  की  सुरक्षा  के  लिए  पर iba ल
 जाता

 |
 इसके  वावजूद  सरकार  इस  सुझाव  को  प्रस्तुत

 कर  रही  है  क्योंकि  वहू  उन  दलों
 पर  निर्भर  है  ।

 प

 ह
 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  पश्चिम  बंगाल  में  राजनीतिक

 rot  हुई  है  ह
 मैं  इसकी न्र

 डा०  बी०  पी०  रार  भर
 रता  रहा  हूं

 ।  पश्चि
 है  ताओं को  रिश्वत

 देकर  प्रशासन चलाया  गया है  और  sa  DTA  कॉंग्रेस  अतिरिक्त

 क

 समय
 zat  मे

 भी  भाग  लिया है
 और

 इस  प्रकार  पश्चिम  बंगाल
 के

 राजनीतिक  जीवन  को  अनैतिक  बना  दिया  है  ।

 1  02



 oe

 यर

 3  1892  |
 क  बंगाल  राज्य  शक्तियों

 क
 विधेयक

 an
 दल  का  कार्य  न  करना  कोई  आश्चर्य  की  वात  नहीं है  ।  वहां  के  लोग  हैं  कि

 ह्म  मात  और  समाजवादियों  के  द्वारा  बतलाई  गई  तथा  रूस  और  चीन  में  विद्यमान  स्व

 को  अपनायेंगे  ।  इन  लोगों  ने  उनके  कान  अपने  प्रचार  से  इतने  भर  रखे  कि  उन्हें  कितना  भी  स

 मनाया
 के  रूस और  चीन  में  बोलने तक  की  स्वतंत्रता नहीं  है  वे  मानने  को

 तैयार  नहीं
 ।  इतना

 र
 होते  हुए  भी  मेरे  कांग्रेसी

 तथा  अन्य
 मित्रों  ने  इसे  रोकने  के  लिए  कुछ  नहीं

 किया  और  वहां की
 ज

 ग

 पगी

 wet
 मैं  एक-दो  सुझाव  रखना  चाहूंगा |  मुझे  प्रसन्नता  है

 द र  परामर्शदात्री  समिति  के  सदस्यों  की  संख्या  बढ़ाने  जा  रही  है  ताकि  इस  सभा  में  ्य  स

 सदस्यों  की  संख्या
 के

 अतिरिक्त  पश्चिमी  बंगाल  से  निर्वाचित संसद्‌  सदस्यों  को  शामिल  किया  जा
 लीग

 यह  मनोनीत  समिति  नहीं  होगी  ।  यह  एक  ऐसी  समिति  होगी  जो  सभी  राजनीतिक द दल

 सहम
 त  ह  बनाई  जायेगी  और  निस्सन्देह  अध्यक्ष  महोदय  इसमें  सदस्यों  को  नामजद  करेंगे  ।

 ह ली

 मुझे  समितियों  का  कुछ  अनुभव है
 ।

 मैं  अपने  माननीय  मित्रों  को  सावधान कर  रहा हूं

 लए

 क  पिए  ग

 न  विधेयकों पर  विचार  करने  के  लिए  केवल एक  या  दो  दिन  का  समय  देती  है  ।  हमें  उन  प

 कुछ  गिरियां  देने  के  लिए  कहा  जाता है  किन्तु  अंतिम  निर्णय  वे  अपनी  इच्छा  से  ही  ने  इस

 प्रति ्र ट  में  परिवर्तन  लाना है  ।  सरकार  को  इन  सलाहकार  समितियों  को  अधिक  समय दे  चाहिए

 ताकि
 उन

 पर
 विस्तार

 के
 साथ

 विचार
 किया

 जा  सके
 ।  पश्चिम  बंगाल  भी  अपना एक

 tt अस्तित्व  है  पश्चिम  बंगाल  की  समस्याएं  विशेष  सावधानी  और  विचार  के  साथ  और  राजेश

 मत्ता  तथा  दूरदर्शिता  के  साथ  निपटायी  जानी  चाहिए  |

 सरकार को  वर्तमान  राज्यपाल  को  बदल  देना  चाहिए ।  यह  जितना  जल्दी
 किया  जाएगा

 afer  3 बंगाल  की  सरकार  के  लिए  उतना  अच्छा  होगा  |  सरकार  को  प्रयत्न  करके  यह

 क
 कि  प्रशासन  पुलिस  राज्यपाल  का  भवन  और  पश्चिमी  बंगाल

 का
 समूचा  वातावरण  दलग लगत  राजनीति

 और  विचारधारा  सम्बन्धी  पक्षपात  से  मुक्त  किया  जाए  और  पश्चिम  बंगाल  को  एक

 और  सच्ची  सरकार  प्रदान  की  जाए  ।

 a
 ह  च०  कण  भट्टाचार्य  :

 उपाध्यक्ष  जब  श्री  अजय
 मुखर्जी  ने  अपन॑

 re  को  असभ्य  तथा
 किशोर

 कहा
 था  तब  प्रत्येक  व्यक्ति ने  यह  समझ  लिया था  कि  इ बी

 ,  आज  यदि  सरकार  गिर  गई  है  सारी  जिम्मेदारी
 उसकी  है  जिसने

 सरकार  बनायी

 थी  ही  सके  लिए  गृह-मन्त्री  अथवा  श्रीमती  इन्दिय  घी  अथवा  कांग्रेस  उत्त  राय  नहीं
 है

 हम  इस  विधेयक  का  सेन  करते  जिससे  राष्ट्रपति  शासन  के  अन्तर्गत  लोगों  क
 जीवन

 cad  हो  सके  ।  सभी  जानते  हैं  कि  गत  सरकार
 के  समय  कानून

 और
 व्यवस्था  बिल्कुल

 सम

 माणा होग
 ए

 ्
 ः

 राज्य  में  शिक्षा  सम्बन्धी  वातावरण  इतना  अधिक  दूषित  हो  ढांचा
 और  छात्र उ

 हो
 गया  है  कि  समूचा छ

 ि

 गवन
 अस्तव्यस्त  हो  गया

 |
 अतः  ait  ठीक  स्थिति  में  लाना  है  ।

 जादवपुर  और os कलकत्ता

 विश्वविद्यालयों  में  बस्तर घर  कता  ही t  प्रसारित  करती  el  लोगों
 का

 बौद्धिक  जीवन  इस  सीमा  तक
 विनष्ट  हो  चुका  है  कि  इसका

 आधार
 पर

 पुर्नवास  करने  के  पर्याप्त समय और  देखभाल
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 Vaishak  892
 2  (Saka) West  ह  ite  Lagislature  (Deles gation  0

 f
 Powers)  Bill

 =

 की  आवश्यकता
 है  ।  पश्चिम  बंगाल  की  शिक्षा  संस्थाओं सें  जो  कुछ  भी  किया  गया  है  किसी

 ं  ।  माक्सवादी  साम्यवादी  दल  मन्त्री  ने  जिनके  कार्यभार  में  शिक्षा-विभाग  था  यह  सुन्नी  तत

 की  कोशिश  की  थी  कि  स्वयं  उनके  लोग  प्राथमिक  शिक्षा  से  लेकर  विश्वविद्यालय  स्तर
 तक

 य  पदों  पर  रखें  जायं  ।  माध्यमिक  स्कूलों  की  अधिक  से  अधिक  300  प्रबन्ध  समितियां  समाप्त

 गई  थीं  और  उनका  प्रशासन  अपने  अधिकार  में  ले  लिया  गया  था  ।  समाचार पत्रों  में  देखा
 ra कि  नरकालंडगा  में  एक  विद्यालय  की  प्रबन्ध  समिति  के  चुनाव  के  बारे  में  माक्सवादी  साम्यवादी

 था  संयुक्त  मोर्चा  के  एक  घटक  के  बीच  झगड़े  में  एक  हत्या  हुई  है  ।  राष्ट्रपति  शासन
 के

 अधीन  भी

 हो  रहा  है  क्योंकि  पक्की  आदत  कठिनता  से  छूटती
 बंगाल

 में
 शैक्षिक  वातावरण

 को  ठीक

 रने  के  लिए  कार्यवाही की  जानी  चाहिए  ।
 ः

 राष्ट्रपति  शासन  को  लागू  करने के  बाद  राज्य  में  नक्सल पंथियों की  गतिविधियों में  नि

 ग  त्तरी  हुई  है  ।  मुझे  सन्देह  है  कि  इन  गतिविधियों  की  आड़  में  कई  लोग  अन्य  स्वार्थों की  पूति  कर

 हैं  जिससे  कि  राष्ट्रपति  शासन  सफल  न  हो  सके ।  सरकार  इस  मामले की  जांच  कि

 पा  राष्ट्रपति  शासन  के  लागू  होने  के  पश्चात्‌  नक्सल पंथियों  की  गतिविधियों  में  बढ़ोतरी  कहों
 हत  स्वार्थों  की  पूर्ति  के  लिए  तो  नहीं  है  ।

 ड
 श्री  ज्योतिर्मय बसु  के  केन्द्रीय  गुप्तचर  विभाग के  उल्लेख  से  मुझे  यह  बात  याद

 आ  ग

 के  माक्सवादी  साम्यवादी दल  ने  अपने  आदमियों को  पुलिस  विभाग  के  हर  sage  पर fr  त
 कर  रने

 में  विशेष  सावधानी  से  काम  लिया  है  ।  इसी  के  फलस्वरूप तो  द
 परश ताग  a

 स्त्री

 तथा  राज्य  के  अन्य  लोगों  को  क्षति  पहुचाने के  विशेष  प्रयोजन  के  लिए  प्रयोग में  लाया ग
 ।  मैं

 के  अन्य  उदाहरण रा  नहीं  देना  चाहता  क्योंकि  इस  तथ्य  से  तो  meter  afer  (a eae
 &  a

 पू लिस मैनों  ने  किस  प्रकार  विधान  सभा  पर  धावा  बोल  दिया
 |

 अध्यक्ष  का  पीछा  किया  और

 sare  से  कहने  के  लिए  वाध्य  कर  दिया  |

 द
 श्री  ज्योति  बसु  के  प्रशासन  काल  में  ही  पुलिस  कर्मचारी  समिति  बनाई  गई

 ।
 जब  इस  लस

 समिति  ने
 देखा  कि  संयुक्त  मोर्चा  सरकार  का  शासन  समाप्त  होने  वाला  है  तो  उन्होंने कहा  कि  सत्ता

 उ  स
 अन्य  सरकार

 के  हाथ  जायेगी  तो  उसे  भी  हम  शासन  नहीं  करने  देंगे  ।  पुलिस  के  इन  4(  00

 हजार  कर्मचारियों  ने  कहा  कि  हम  केवल  दर्शक  बनकर  चुपचाप  यह  सब  नहीं  देखते  रहेंगे  ।

 मेरा  विचार है  कि  राष्ट्रपति  शासनकाल में  शिक्षा  पद्धति  को  ga:  स्थापित  किया

 ड
 गये  ।  प्रशासन में  सुधार  काय  के  साथ-साथ  विकास  काय  भी  आरम्भ किया  जाना  चाहिये  |

 गत  cain

 ae

 वही  हारा
 दे

 यो  दह
 उद  है  इसके फलस्वरूਂ

 दह  | के
 कर्मचारियों  के  परिवारों  पर  कुप्रभाव  पड़  रहा  है

 ।
 इन  कारखानों  को  फिर  से  चालू  Usa BIC- Hay

 चाहिये  |  za  अतिरिक्त  अन्य  बिकास  कार्यों  के  साथ  लोगों  को  रोजगार  आदि  देने  की  व्यक्त
 की

 जानी  चाहिये  ।

 ह
 मेरे  विचार  से  उत्तरी  बंगाल  में  सुधार  कार्य  के  लिए  एक  केन्द्रीय  विकास  बोर्ड  होना  चाहिये

 a  |
 स

 प्रकार  के  बोर्ड
 का

 एक  सुभाव  योजना  आयोग  gry  पहले a  पारित  किया  जा  चुका
 बज  त  है

 और

 में  इसके  लिये  व्यवस्था  भी
 की

 जा  चूकी  है
 हँ

 ।
 इसके  साथ ee

 ही  रास्ता  महानदी  सिचाई
 योजना

 आरम्भ  किया  जाना
 चाहिये

 और  जो s  भुले  भटके  लोग
 roy  ऊ  उनको  राष्ट  समाज  सेवा पद्धति fe  धीन  पाला  जाना  चाहिये

 ही व्यवस्थ  इस
 सीमा तक  र  न  नो  मकर

 गया का  बहुत
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 23  19  पश्चिमी  बंगाल  राज्य
 विधान  मण्डल

 का  प्राय  विधेयक
 -  ee

 त्री  बलराज  मधोक
 :  पश्चिम  बंगाल  में  राष्ट्रपति  शासन कए

 बाद  जो  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  है  उसका  विरोध  करने  का  अब  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |  मुझे

 तो  इस
 सम्बन्ध  में  केवल  इतना  ही  कहना  है  कि  राष्ट्रपति की  सहायता  के  लिये  समिति  बनाई

 जा  रही  है  उसका  कोई  विशेष  लाभ  नहीं  होगा  ।  यह  तो  केवल  परामर्श  समिति  होगी

 द बैठक
 छः  महीनों  में  एक  बार  होती  है  ।  यदि  इस  समिति  को  आप  एक  वास्तविक  समिति

 चाहते  हैं  तो  इसमें  पश्चिमी  बंगाल  के  सभी  निर्वाचित  सदस्य  और  कुछ  अन्य  सदस्य  होने
 चाहियें

 दूसरे  इस  समिति  की  बैठक  अक्सर  होती  रहनी  चाहिये  ताकि  जो  कार्यभार  इसे  सौंपा  जाये  उसे

 लीभांति पूर्ण  कर  सकें  ।

 हि  दुर्भाग्य  का  विषय  है  कि  राज्यपाल  जिसे  राष्ट्रपति  की  ओर  से  बंगाल का  शासन

 वलाना है  बहुत  विवादास्पद  बन  गया  है  ।  मुझे  व्यक्तिगत रूप  से  श्री  धवन  के  बारे  में  कुह  हीं

 हना  है  ।  वह  बहुत  ही  सज्जन  पुरुष  हैं  ।  परन्तु  न  जाने  राजनीतिक दलों  के  साथ  उन्होंने
 अपन  सम्बन्ध

 क

 े
 gat

 बढ़ा  लिये  हैं  ।  अगर  इस  स्थिति  में  कोई  परिवर्तन  न  हुआ  तो  समस्या  गार
 गम्भीर  रूप

 कर  लेगी  ।  अगर  अब  वहां  से  राज्यपाल  का  स्थानान्तरण  कर  दिया  जाये  तो  यह  जयपाल

 हि हित  में  होगा  ।  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  निवेदन  करूंगा  वह  वहाँ  एक  ऐसे  व्यक्ति  को  नियुक्त  करें

 जिसका  किसी  राजनीतिक  दल  से  सम्बन्ध

 न

 हो

 ।

 केन्द्रीय  सरकार

 को

 इसके  बारे  तुरत
 ही

 रि

 ma

 रना  चाहिये  ।

 पश्चिमी  बंगाल  में  बहुत  से  ऐसे  तत्व  हैं  जो  भारत
 में  चीन

 जैसी  क्रान्ति  लाकर  वहां
 साम्यवाद

 की
 स्थापना  करना  चाहते  हैं

 ।
 यह

 बात  आज  किसी से  छिपी  नहीं है  ।  यह  लोग मो  को

 अपना  नेता  स्वीकार  कर  चुके  हैं  और  भारत
 को  चीन

 के
 साथ

 जोड़ना  चाहते
 हैं

 ।
 अत
 ty अब  समय

 या  है  जब  कि  न  केवल  सरकार  ay  सभी  राष्ट्रवादी  राजनीतिक  दलों  को  यह
 '

 t  श्रेय
 करना

 कि  कया  वह  इस  प्रकार  के  तत्वों  को  पनपने  देना  चाहते  हैं  या  हम  अपनी  र  दीनता
 र  लोकतन्त्र  की  रक्षा  करना  चाहते  हैं  या  नहीं  ।

 आज  कच्छ  ag  संविधान  द्वारा  दिये  गये  स्वतन्त्रता  के  अधिकार  से  लाभ  उठाकर  संविधान

 समाप्त  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  माक्सवादी  नेता  श्री  ज्योति  बसु तो  पहले  ही
 की  बातें  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  इतना  सब  कुछ  स्पष्ट  होगे  पर  भी  सरकार  उनके  दल  पर  कोई  प्री

 नहीं  लगाना  चाहती
 ।

 वह  केवल  अपीलों  द्वारा  इस  समस्या
 को  aa  चाहती है  परन्तु ह

 यह  विश्वास  हैं  कि  उसका  यह  रवैया  समस्या  सुलझाने  में  सहायक  नहीं  हो  सकता |  सरकार  को

 at  के  साथ  कड़ाई  और  सख्ती  से  निपटना  चाहिये  और  नक्सलवादियों तथा  उनसे  सम्बद्ध  अन्य  सभी

 तत्वों के  साथ  जिनकी  विदेशों के  प्रति  निष्ठा  जो  भारतीय  लोकतन्त्र  तथा  स्वतन्त्र ं

 माप्त  करना  चाहते  कड़ाई  से  पेश  आना चाहिये ।  हमारा  सरकार के  साथ  कितना  भी
 म

 परों  न  हो  हम  अपने  देश  की  लोकतन्त्र  और  संविधान  के  लिये  सदा  उसका  साथ  दे

 रहते हैं  ।

 xT To F —  y weqaeas WZ Waaen  ald
 उठाया

 ary ७  |

 तरह  जनसंख्या  का  तबादला 1.0
 at  कि  1947

 में  पूर्वी  बंगाल

 और  पश्चिमी  पंजाब  |  Eek
 al  को  चाहिये

 किल  जर  करती है  उसका  अन्त  तक
 दृष्टि  से  निर्वाह भी  करे  ।  इस  बात  को

 16 5
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 तो  हमा  fa  निर्माता  डा०  अम्बेदकर  ने  भी  स्वीकार  किया  है  कि  यदि  आपने  fast —

 जनसंख्या  के  तबादले  को  भी  स्वीकार  करना ही  चाहिये  ।  परन्तु  प अनस।ा' दुर्भाग्य या पर  कि  उस

 मानों के सम  गाल  में  यह  विचारने  वाले  नेता  नहीं  थे  ।  कांग्रेस  ने  यह  सोचा  कि  चलो  हमें
 म

 ।  परन्तु  आज  यही  वोट  जब  कांग्रेस  की  साम्यवादियों  को  जाने  लर
 हैं  तो

 इस  पर  विचार  शुरू  कर  दिया  है  ।  मैं  किसी  के  भी  विरुद्ध नहीं  हूं  ।  मुस्लमान

 मेरे  त्र  हैं  भाई  और  इस  देश  के  वासी  हैं  परन्तु यदि  वह  भारत में  रहना  चाहते
 हैं

 भारतवासियों  की  तरह  आचरना  करना  चाहिये  ।

 ह  परन्तु  आज  मुस्लिमों  के  साथ  साम्यवादियों  का  पाकिस्तान  समेत  गठबंधन  कोई  ret

 ox

 ।  le  1945,  1946  और  1947  में  भी  था
 कौर  अब  फिरी

 हो  गया  है  ।  सरकार  को

 विधान  रहने  की  आवश्यकता है  ।  सह  गठबंधन के
 ay  T  अर्ली

 क  ५  i
 ही  सीमित

 समस्या स सा नहीं है, इसर्क  समूचे  भारत  होने  की  भी  केंट  आ  सकती

 सभी  राष्ट्रवादी  शक्तियों  का  यह  कांस्य  है  कि  वे  इस  गठबंधन  को  परास्त  करने अतः
 इस  सभ

 की ड
 के  लिए  f

 लकर  कुछ  कार्प  करें  ताकि  देश  की  एकता  अखण्डता  और  लोकतन्त्र

 जा  सके

 = तम  में  यह  कहना  चाहता  के  बंगाल
 के

 समक्ष  अपनी  समस्यायें  वा

 शरण  gy  की  संख्या  ही  लगभग  एक  लाख  जनसंख्या  बहुत  अधिक है  और  यह  भी  दु  य  है

 कि  अ
 गल  में

 को जनसंघ  की  स्थिति  कमजोर  है  ।  यदि  हमारी  स्थिति  वहां  सुदृढ़  होती  हम  ज

 राष्ट  धी  तत्वों  के  हाथ  पड़ने  से  बचा  लेते  ।  सरकार  को  राष्ट्रविरोधी  तत्वों  के  | ह

 काय  करने  के  साथ-साथ  जनता  की  स्थिति  सुधारने  की  ओर  भी  ध्यान  देना  चाहिये

 थक राष्ट्रीय  भावना  का  निर्माण  करके  ही  किया  जा  सकता  है  ।  इसके  लिये  सरकार  ऐसे आ

 पतत्र
 उठा  सकती  है  जिनके  द्वारा  समुचित  रूप  से  पुनर्वास  हो  सके  और  हमें  पाकिस्तान  के  प्रति

 संख्या  के  आदान-प्रदान  के  लिए  प्रभावशाली  नीति  अपनानी  चाहिये  ।  यदि  हम  ऐसा  करेंगे  तो  भ

 और  अधिक  विस्थापितों के  आने  की  सम्भावना  कम  हो  जायेगी  ।

 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  :  दो  वर्षों के  थोड़े  से  समय  में  ही  बंगाल  में  दो  बार

 त
 शासन  लागू  हुआ  और  बंगाल  की  जनता  ने  लोकप्रिय  सरकार  की  समाप्ति पर  जो  संतोष

 व्य
 किया  है  उससे  स्पष्ट  है  कि  बंगाल

 की
 जनता  कितने  बुरे  समय  से  गुजर रही  है  safer

 दि
 अपने  शासन  के  बारे  में  कुछ  भी  क्यों  न  कहते  रहे  ।

 आज  से  तीन  वर्ष  gg  नक्सलवाड़ी  में  तीन  ad  gd  जो  आज  एक  छोटी  सी  घटना
 के  रू

 भड़की
 आज  वह  देशव्यापी बन  गई  है  और  हमारे  देश  में  ही  कोई  ऐसा  राज्य

 हां  इसकी  लपटें  न  पहुंची  हां  इसके  सीमा औ

 तदा

 से

 Teter

 ह

 fae  ।  अब न

 हो  कैन्द्री य याधि  सरकार

 ने  जो

 कार्यवाही

 अब  की  qe  उसे  बहुत  पहले  करनी  चाहिये
 इस  ध  की  जड़ें  बहुत  गहरी  चली  गई  हैं  और  किसी  एक  दल  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  इसका

 समाधान  भव  नहीं  है  ।  इन  तत्वों  का  उ  ब्य  हिंसात्मक  ढंग  से  हमारी  जीवन  पद्धति  प

 है  तथा  उस  ead तरता को  समाप्त
 प्त  करना  है

 ज र
 को  बदलना +  संविधान  द्वारा  eT

 गर
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 a
 वि  थ

 3
 1  2  )  पश्चिमी

 बंगाल  राज्य  fag  न  का  विधेयक
 द

 wr

 आज  के  आफ  इण्डिया  को  ही  देखिये  ।  श्री  ज्योति  बसु  ने  कह  देश

 होनी  खून  की  नदियां  बहनी  चाहिये  ।'  इंस  प्रकार  के  समाजविरोधी  और

 भाषणों  पर  पाबन्दी  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  कौन  रोकता  है
 ?

 वह  क्यों  ऐसा

 रही  ?  आज  यह  समस्या  इतना  गम्भीर  रूप  धारण  कर  चुकी  है  कि  यह  न
 केवल  गृह-मन्त्रालय

 या  T:
 मंत्री  ay  प्रतिरक्षा  मंत्रियों  के  साथ-साथ  प्रधानमंत्री  के  लिये  भी  चिता  का

 इसका
 चरण  यह  है  कि  देश  के  सभी  प्रमुख  उद्योग  जेसे  चाय  और  इं  री

 माल  के  उ  ant  इसी  राज्य  में  स्थित  देश  के  कुल  निर्यात  कां  लगभग  आधा  भाग  कलक
 roa

 गाह  से  a  है  ।  इसीलिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  समस्या  सर्वोच्च  महत्व  feat  जाना

 चाहिये
 ।

 द  के ०  एन०  तिवारी  पोठासीन

 (Shri  K.  N.  Tiwary  in  the  Chair
 द

 आज  &  wi  पता  में  जो  कुछ  भी  हो  रहा  है  वह  विदेशी  शस्त्रों  औ  की  सहायता  से  किया

 जा  रहा  वह  लोग  केवल  विदेशी  विचारों  को  देश  में  लाने  के  लिए  भूमि  तयार  नहीं  कर  रहे

 वर्ण वह  ar  त्रीय  ढांचे  और  भारतीय  जीवन के  सूत्र  को  पूरी  तरह से  छि  करने  के  लिए

 माग  तें  कर  रहे  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  राज्यपाल  ने  जब  प्रशासन  अपने  हाथ  में  लिया तो  a

 की  गई  rr जनता  को  उसके  जीवन  की  सुरक्षा  के  मूलभूत  अधिकार  की  रक्षा  और
 द

 में  व्या  पार  की
 सुरक्षा  के  लिए  विश्वास  जागृत  करने  के  लिए  भरसक  प्रयत्न  किये  जायेंगे  ।  जनता  में

 जो डर  व  भावना  है  उससे  उसे  मुक्त  कर  पुलिस  के  आतंक  को  भी  कम  करने  का  प्रयत्न  किया male

 जायेगा  |  क

 गत  वर्ष  मूझे  बंगाल  में  चार-पांच  जाने  का  अवसर  प्राप्त  हुआ  तथा  मैं  वहां  व्यापारी  पों  से

 तो  मिली  प्रतीत  हुआ  है  कि  उन  लोगों  में  विश्वास  को  कमी है
 |  व्यापारिक  समुदाय  में  उस  विश्वास पवार

 को  प्  से  लाना  है  ।  पश्चिमी  बंगाल  में  लोगों  की  सुरक्षा  करने  वाली  पुलिस  में  साम्यवादी  तत्त्वों  की

 घुसपैठ  हो  गई  है  ।  आज  हम  वहां  पर  न  केवल  सचिवालय  भवन  पर  बम  गाड़ियों  तथा

 जनिक  सम्पत्ति का  जलना  ही  देख  रहे  हैं  परन्तु  श्री  ज्योति  बसु  जो  भविष्य  में  हमारे  लोकतन्त्रीय

 जीवन  पर  भो  प्रहार  करना  चाहते  हैं  उसे  भी  देख  रहे  हैं  ।  इसी  अधार  पर  मैं  सदन  के  सभी  दलों  से

 अनुरोध  करती  हूं  कि  सदन  के  सभी  बुद्धिमान  वर्ग  इसमें  सहयोग  करें  जो
 कि  एक  आवश्यक

 का  fa  य  है  |

 | ....  हैं
 इसके

 बारे  में
 व्यक्तिगत  रुप

 से
 महसूस

 करती  हूं  कि
 इसके  तीन  स्वरूप  eat

 स्वरूप  जनता  को  आतंरिक  पुलिस  का  नैतिक  पतन  तथा  व्यापारिक  समुदाय  के  नैतिक  पतन
 ना  दूसरा  स्वरूप  गुरिल्लों  की  घुसपैठ  का  है  ।  तोड़-फोड़  करने  वाले  किसी  ए

 करते हैं  तथा  किसी  स्थान  पर  गुप्तचर  विभाग  को  इससे  पहले  उन र
 लगो

 में  हम  सक्रिय  यह  गुरिल्ला  हथकंडे  किसी  अन्य  देश से  आये  हैं  ।

 तीसरा
 अध्ययन

 स्थान

 क  सामान्य
 तका  हथकंडों  का  है

 ।
 हमारी  विद्या

 की
 वेदि

 911 ्य  लय  Troe ञ eu  ं  पर  आक्रमण के सल  lcm
 हैं

 वादों  कया  जाता है
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 ननसार  =  3,  1892  (Saka)

 —

 ही  लोगों  के  मस्तिष्क  पर  =  ससे  एक  मनोवैज्ञानिक  प्रभाव  पड़ता  है  ।  यह  सब  प्रजातन्त्र  को

 कुचले  गड़बड़  पैदा  करने  तथा  विध्वंस  करने  के  लिये  किया जा  रहा  है
 ।

 क्या  मैं
 आशा

 करूं
 कि

 राष्ट्रपति के  लिए  कायें  करते  वाले  राज्यपाल  अपना  कत्तव्य  गंभीरतापूर्वक  पुरा  करेंगे ?  af  i

 के  राज्यपाल  को  ऐसे  अधिकार  सौंपे  जाने  चाहियें  जिनसे  वह  वहां के  नागरिकों  के

 ware की  सुरक्षा  कर  सकें  चाहे  वहां  सैनिक  शासन  ही  लागू  कयों  न  हो  तथा  समाजविरोधी  औ

 ष्ट्रविरोधी  तत्त्वों  को  अनुबद्ध  समय  में  निकाल  दें  तथा  प्रत्येक  वर्ग  में  विश्वास  जागृत  करें  ।
 द

 इसके  बाद  विस्थापितों  की  समस्या  है  जिसने  अत्यंत  गंभीर  रूप  धारण  कर  लिया  है  ह  छ

 सम  पहले  विस्थापितों  की  संख्या  60  लाख  थी  परन्तु  अब  वह  1
 करोड़  हो  गयी  है  ।  विस्थापित

 इस  नई  पीड़ी  को  जिनकी  संख्या  बहुत  बढ़  गई  है  और  उन्हें  कोई  भी  सामाजिक  या  नैतिक  देन  नहीं

 मिल्

 "  1964
 में  भारत  सरकार  ने  यह  निर्णय  किया  कि  जो  मुसलमान  पाकिस्तान  गये  उ  ४ द्वारा

 छोड़ी  गई  समस्त  सम्पत्तियों  को  पश्चिम  पाकिस्तान  से  आये  विस्थापितों  को  जाये
 1.0  यह

 सुविधा
 पूर्वी  बंगाल  से  आये  विस्थापितों  को  भी  क्यों  नहीं  दी

 गयी
 ?  यदि  सरकार  ऐसा  कर

 सकत  उन्हें  किसी  और  रूप  में  इन  विस्थापितों  को  सहायता  देनी  यह  सहायता  नकद  या

 रोजगार  वा  किसी और  अन्य  रूप  में  दी  जा  सकती  है  ।
 |  ं

 xr  हू  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  संविधान  के  अन्तर्गत  दिये  गये  आ  थका  रों  को  संरक्षण  मिल
 i

 रहा  है  अथवा  नहीं  तथा  बंगाल  के  नागरिकों  को  जिस  सुरक्षा  की  आवश्य  हाथ  |

 जाती  है  अथवा  नहीं  ।  ः
 riot  were द

 वैयक्तिक  स्पष्टीकरण  के  बारे  में  ्

 POINT  OF  PERSONAL  EXPLANATION  ्

 क
 देशिक  व्यापार  मंत्री  ्र  रा०  :

 मेरा  वैयक्तिक  स्पष्टीकरण  का
 Es हाल  ही  में  मेरे  दो  श्री  जाज  फर्नान्डिज  तथा  श्री  मधु  का  संदेश  प्रा  ish

 हुआ

 ह  हर ह. 1्ग्ठ
 ्य

 ने  बताया
 कि

 लाठी  चार्ज  से  घायल  हुये  माननीय  सदस्यों  में  से  श्री  फर्नान्डिज से
 i  तथा  श्री  लिमये  से  उनके  घर  पर  जब  मैं  मिला  उन्होंने  कहा  कि  मैंने  उनसे  यह

 _
 था

 कि  इसमें  कोई  षडयन्त्र  था  |  यह  सिंधी  मिथ्या
 है  तथा  मैं  इससे  इन्कार  करता हूं  ।  मुझे  अफसोस

 था है  कि  इतने  प्रतिष्ठित  संसद्‌  सदस्यों  ने  कैसे  यह  मिथ्या  धारणा  बना  ली  ।  यदि  उन्हें  मुझे  कोई  बात

 कहती  थी  तो  संसदीय  कार्यवाही  के  अनुसार  कहनी  चाहिये  थी  ।  मैं  एक  बार  कहता  हूं  कि
 सदस्यों  ने  जैसा  कहा  है  वैसी  कोई  बात  नहीं  कोई  षडयन्त्र  नहीं  था  ।

 क
 भी  एस०  कडप्पा  :  अध्यक्ष  बंगाल  की  समस्या  अधिक  भयावह  हो  गई

 गौर  इसका  समाधान  नहीं  खोजा  जा  सका
 संयुक्त  मोरचे  को  पश्चिमी  बंगाल  में  भारी  धक्का

 लगा  है  क्योंकि
 1967

 के  के  बाद  जनता
 और

 1  अपने  प्रजातांत्रिक  अधिकारों को  समझने  लगी  है ह
 20  वर्ष  से  चल  रहे  कांग्रेसी  राज्य  से  ऊब  चुकी  है  और  चाहती  है  कि  किसी  और  दल  को

 सत्ता  प्राप्त  हो  |  |  ि
 es

 न

 यह  स्थिति

 !

 मेरे  बिचार  में

 यह

 प्रवृत्ति  कार

 ह  फिर  भी  हमारा
 तिल

 त

 पेचा
 हैकि
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 23  1970  वैयक्तिक  स्पष्ट  करणा  के  बारे में

 सल
 on

 =  ae  विवाद  दल  पर  यह  आक्षेप  लगाया है  कि  यह  दल  भा

 एवं  पाकिस्तान  के  प्रादुर्भाव  के  लिए  उत्तरदायी  है  ।  परन्तु  ऐसे  arta  कंबल  उग्रवादी  विच

 लगाए  रहें  |  मैं  यह  तो  नहीं  कहता  कि  दलगत  विचार  में  वैभिन्य  नहीं  होना  चाहिए
 ब

 म  आ  गया  है  जब  हमको  मिली-जुली  सरकार  और  संयुक्त  मोरचा  सरकार  बनाकर  रहना  प

 ं  बड़े  ही  खेद  की  बात  है  कि  घटक  दलों  के  मतभेद  के  कारण  बंगाल  में  संयुक्त  मोरचा f

 नहीं  रह  सका  ।  हम  जनता को  विधि  शासन  का  प्रजातांत्रिक qa  अधिकार  नहीं  दे  पाते जब
 v4 az

 वादी  देशों  में  किसी  न  किसी  रूप  में  विधि  शासन  कायम  है  ।  यदि  हम  विधि  शासन  का

 का  प्रदान  नहीं  कर  सकते  तो  मुझे  भय  है  कि  जनता  साम्यवादी  दल  के  are

 जाएगी  |  बंगाल  में  बेकारी  और  गरीबी  की  समस्या  का  कारण  है--संयुक्त  मोरचे  का  टूटना | a
 तक

 na
 प्रवृत्ति  का  अन्त  नहीं  किया  जाता  तब  तक  समस्याओं  का  समाधान  नहीं  हो  सकता

 राष्ट्रपति  शासन  के  दौरान  बंगाल  की  समस्याओं  को  किस  प्रकार  सुलझाया  जा  सकता

 रे  में
 ठोस  सुभाव  प्राप्त  नहीं  हुए  ।  सरकार  को  यह  ध्यान  रखना  चाहिए  कि

 क  FT a = arfn

 मो
 रचे

 at

 after मं  काफी  प्रगतिशील  रही  हैं  ।  उदाहरणार्थ  भूमि  भूमिहीन  मजदूरों  को  र्भः  fear

 का  सराहनीय  है  ।  क्या  सरकार  ऐसी  प्रवृतियों  की  सराहना  करेगी  जो  [
 संयुक्त

 मोरचे  के  शासन  काल  में  पनपी  हैं  और  क्या  सरकार  जातिगत  समस्याओं  को  सुलझाने  ध्यान

 ay  सरकार  को  प्रगतिवादी  नीतियों  को  क्रियान्वित  करना  चाहिए  |

 परामशंदाधित्री  समितियों  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  समितियों  को  आ  सत्ता

 प्रदान  गी  जानी  चाहिए  ।  उन्हें  अधिक  से  अधिक  बैठकें  बुलानी  चाहिएं  और  उन्हें  गम्भीर
 atte

 काय  करना  चाहिए  ।  उन्हें  बिना  राजनीति  में  पड़े  खुली  चर्चा  करनी  चाहिए  ।  अगर  पश्चिमी  बंगाल

 की ए बेकारी  और  गरीबी  की  समस्या  को  दूर  नहीं  किया  जा  सकता  तो  कम  से  कम  उसे  कम  का

 उपाय  तो  किए ही  जा  सकते हैं  ।  सरकार  को  प्रगतिशील  नीतियों  को  क्रियान्वित  करना
 चाहि

 ्

 आज  बंगाल  की  जनता  का  जीवन  दोषपूर्ण  हो  गया  जब  उन्हें  यह  पता  लगेगा
 वीं

 कल क
 वहां

 से
 उ  at

 केन्द्र  भी  हटाए  जा  रहे  हैं  तो  निश्चित  है  कि  उनकी  क्षुद्रता  और  भी  बढ़  जाएगी  वे

 it  भी  राजनीतिक  विचारधारा  के  मानने  वाले  क्यों  न  इस  बात का  विरोध  करेंगे  ।  समिति

 फो  राजनीति  से  हटकर  स्थिति  का  अध्ययन  करना  चाहिए  और  समस्याओं को  सुलभाने का प्रा का  प्रस
 थ

 करना  चाहिए  |

 श्री  ही०  ato  मुकर्जी  (  कलकत्ता-उत्तर-पुर्व  )  :  पश्चिमी  जो  इस  समय

 के  अधीन  है  बहुत  ही  विकट  परिस्थितियों  से  गुजर  रहा  है  माननीय सदस्यों  ने  संयु

 गरचे  की  निन्दा  की  है  और  इसे  ठग बाजी  कहा  है  ।  मैं  ऐसे  सदस्यों  को  are  हाथों

 कता  हूं  और  इनके  द्वारा  लगाए  गए  आक्षेपो ंका  उत्तर  दे  सकता  हूं  परन्तु  मैं  ऐसा  नहीं  करू  =

 इसमें  रत्ती  भर  भी  सन्देह  नहीं  हो  सकता  कि  केवल  संयुक्त मोरचा  ही  पश्चिमी  बंगाल की  al

 aa  at

 करने
 में  समर्थ  इसमें कोई  सन्देह  नहीं  कि  थोड़े  समय  के  लिए  सं  युक्त  मोर

 शास  असफल
 रहा  है  फिर  भो  उसकी  कट  आलोचना  नहीं  की

 जा
 सकती  ।  हम  फिर से  पश्चिमी

 बंगाल  ं
 संयुक्त  मोरचे  को  मजबूत  बनाने  का  भरसक  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  यदि इस  प्रयत्

 तत में
 लता न  मि  तो

 हमारी  है  कि  परिणति  बंगाल  में  मध्यावधि  नाव  हौर विवि
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 क्  a

 तगर  सान

 केवल  वांछित समय  तक  ही  लाग ुर रखा  जाए  ।.  संयुक्त  मोरचे  के
 श

 के

 किसान  सरकारी  कर्मचारी  अध्यापक  वर्गों  को  काफी  लाभ  हुए  हैं  ।  राष्ट्रपति  शासन
 कार्य

 कर  रहे  अन्तरिम  शासन  को  यह  ध्यान  में  रखना  चाहिए  कि  उनको  उन  लाभों से
 न  किया  जाए ।  कानून के  नाम  जो  भूमि  किसानों  को दे  दी  गई

 दर
 दारों  को  वापिस  न  दी  जाए  क्योंकि  यही  जोरदार  पीढ़ियों  से  किसान-वंग॑  का  शोषण  कर

 रहे  अगर  सरकार  जनता  से  उन  लाभों  को  छीनेगी  पिया सतो उसको  दा  व  nh  बकाया  उसे

 ia
 जागृति आ  गई  है  ।  यदि  जनता  को  वे  अधिकार  प्राप्त  हो  जाएं जो  दिन  काल से

 भ
 नहीं  किए  गए  तो  सरकार  को  ऐसी  कारवाही  करनी  पड़ेगी  जो  जनता  की  प्रजातांत्रिक  इ

 लगया चच्द्ु
 farce  होगी  |

 द

 नक्सलवादी  तोड़-फोड़  की  कार्यवाहियां  कर  रहे  हैं  ।  भ्रष्टाचार  तथा  छल-कपट  का इ
 ना

 बोर  बाला है  कि  युवा  पीढ़ी  यह  चाहने  लगी  है  कि  एक  बार  देश  को  क्षत  विक्षत  कर  उसके

 नव  जीवन  का  अंकुर  फूटेगा
 ।

 हमें  फिलहाल उस  क्षति  की  पूर्ति  करनी  होगी  और  तरिम

 प्रकार  न
 अभिकरणों  को  भी  इस  ओर  प्रयत्न  करना  होगा  ।  विदेशी आय  का  आधे  से  अधिक  भाग

 कलकत्ता  उपाजित  करता है  ।  आज  वही  राज्य  बेकारी  की  समस्या  से  ग्रसित है  ।  ऐसी fey  तिक

 बावजूद  भी  बिरला ey
 कलकत्ता

 से
 अपने  उद्योगों को  हटा  रहे  हैं  ।  अतः  मैं  सरकार से  ore

 करता  हूं  कि  उनको  कलकत्ता  में  होने  वाली  क्षति  के  लिए  जिम्मेदार  ठहराया  जाए  और  उन्हें

 को  हटाने  से  रोका  जाए
 ।

 जिस  परामर्शदात्री  समिति  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  किया  जा  रहा  उसके  सम्बन्ध  में

 ह
 चाहता  कि

 यह  समिति  पहले  बनाई  गई  समितियों से  भिन्न  होनी  चाहिए  ।  इस  समि

 अधिक
 से  अधिक toa  बुलानी  चाहिए  ।

 हम  यह  परिवर्तन  इसलिए  चाहते  हैं  ताकि  इसके  सदर

 पश्चिमी  बंगाल  की  समस्याओं  को  ठीक  प्रकार  से  सुलझाने  कों  अवसर  मिल  सके  |
 यदि  ये

 सदस्य
 gage  अपना  कर्तव्य  निभाएं  तो  पश्चिमी  बंगाल  की  समस्याएं दूर  हो  सकती  हैं  ।  पश्चिमी

 पाल  को  इस  समय
 राष्ट्रपति  शासन  की  आवश्यकता  नहीं  ।  उन्हें  आवश्यकता  है  निर्वाचित of  |  की

 जियों  की  और  इसीलिए  हम  संयुक्त  मोरचे  के  पुनर्गठन  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  यदि  हम  इस

 pa
 सके  तो  मध्यावधि  चुनाव के  आदेश  दिए  जाने  चाहिए  ताकि  पश्चिमी  गाल  की

 ता  अपनी  राय  को  at  के  द्वारा  अभिव्यक्त  कर  सके

 रे
 बेतन  आयोग के  संगठन से  सम्बन्धित  संकल्प  at  एक  प्रति  सभा  पटल

 प
 रखी

 Resolution  Re :  Third  Pay  Commission  (Laid  on  the  table)
 अध्यक्ष  महोदय :  श्री  प्र ०  चे  सेठी  अब  वक्तव्य  देंगे  ।

 श्री  to  Ato  मनजोत  )  :  मेरा  व्यवस्था

 वा
 द

 dais  हो
 रहा  होता  है  तो

 कोई  माननीय  सदस्य  बीच  में  बोल  उठता  है  | ् _  श
 त  मंत्रालय

 में
 राज्य  मन्त्री  प्र०  चं०  :  मैं  सदन

 इन  के  सूचनार्थ  केन्द्रीय  सरकार
 के

 कर्मचारी
 कें  लिए

 तीसरे  वेतन  आयोग  के  संगठन  से  स

 एक  प्रति  सभा
 ह  1970  के  संकल्प  की

 थ
 sit  स०  to aa बन जॉ  (<  :

 क  लगर  मेरा  व्यवस्था का  प्रश्न  है  ।
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 )
 ee

 प

 भनक
 श्री  समर  प

 (
 का  t  उठाया था  |

 श्र  होदय  :  आपका  कौन  सा  अवस्था  का 5

 श्री
 समर  गृह  :  सरकार  उलटे-सीधे  दांव-पे

 कगर

 वाद  मुझे  खेद  है  कि  यदि  वेतन  आयोग  के  बारे  में  कोई
 जाना है  तो  वह

 कल  त या  जा  सकता है  ।

 _  अध्यक्ष  महोदय
 :  इसमें  व्यवस्था का  कोई  प्रश्न न

 स०  Ato  बनर्जी :  मैंने  नियम  377  के  अधीन

 ह

 महोदय  है  कि  रेलवे

 हि

 रता  विभाग  और  डाक  तथा  तार  विभाग  के
 लग  ग  ब  न्द्रीय  सरकार के  कर्मचारी

 + fe)  रहे  हैं  ।  ्

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  प्रश्न  पूछ  |

 श्री  स०  मो ०  बनी :  मेरा  प्रश्न है  कि  क्या  सरकार  एक  महीने  के
 Bre

 केन्द्रीय
 सरकार

 के  क  नारियों  को  अन्तरिम  राहत  प्रदान  करेंगी  मैं  यह  भी  te  कि
 व
 क्या  रेलवे

 चोरियों  था  अन्य  वग  के  कर्मचारियों  को  जो  पिछले  दो  aaa
 सीमा  पर  रुके  हुए

 x
 म-विधि  के  लाभ  प्रदान  करेगी  ?  म  कासार  उरिवतिता

 ह  ।

 खिलवाड़ न श्री  समर  गुह  :  आप  वाद-विवाद  में  ही  बंगाल  की  जनता  के  भाग्य  के

 कर  की
 अनुमति  नहीं

 दी
 जा  सकती  |

 Sa?  उ
 अध्यक्ष  महोदय :  मुझे  बंगाल  की  महत्ता  का  पता

 बेठ  जाइये  |  चंकी यह

 प्रश्न  मैंने  माननीय  मंत्री को  सभा-पटल  पर  पत्र  रखने
 अनुमति  दी

 a
 दे  सकते हैं  । श्री  समर  गृह

 :
 मन्त्री  महोदय  सदन  में  कल

 भी
 तो  वकत

 aa अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसकी  अनुमति

 प्रो  समर  गह  :  मैं  निरन्तर  बाधा  डालता  रहूंगा  ।
 यह मेरा

 क्ष  महोदय  :  जो  कुछ  माननीय  मंत्री  कह  रहे
 तही

 aara  में  सम्मिलित

 नहीं  एगा  |
 ः

 प्र०  ब्र  बेटी  :  मैने  पहले  ही  सभा-पटल  पर  पत्न  रख  दिए  हैं  ।

 दि  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  विधान  मंडल  का  प्रत्यायोजन  रो

 WEST  BENGAL  STATE  LEGISLATURE  (DELEGATION  OF  POWERS)  —Contd

 भी  ज्योतिर्मय  बसु  हावर  20  वर्षों  में  पश्चिमी  बंगाल  र  कांग्रेस दल  ने

 शासन  किया  है  ।  यह  छींपा  नहीं  है  कि  कांग्रेस  राज्य  ने  बंगाल  को  बरबाद  कर  था  है  ।  अब  फिर

 उसी  कां  _  राज्य को
 फिर

 से  सत्तारूढ़  करने  के
 लिए  दांव-पेंच

 लगाए  जा  एक  तरफ

 =
 वाही-वृतान्त

 में
 सम्मिलित  नहीं  किया  गया

 Not  re
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 West  Ben  Vaishakhe  892  (Saka) ate  Lagislature  (Delegation  of  Power)—Bill

 तो  ये  अधिकार-प्रिय लोग  पद  तथा  धन  प्राप्त  करने  के  लिए  कुत्ते  बिल्लियों  की  तरह  झगड़  रहे

 हैं
 ऑ

 इधर  ये  लोग  आई०  ato  एस०  अधिकारियों  के  विशेषाधिकारों  को  कम  करने
 के  लिए  कह

 ।  इस  प्रकार  परामर्श  के  बहाने  परामशंदायित्री  समिति  बहुत  संख्या  में  स्वतंत्र  एव  जनसंघ

 गों  को  शामिल  कर  रही  है  ।  चनावों  में  इन  लोगों  को  जनता  का  समर्थन  प्राप्त  नहीं  है  ।

 लोगों  को  बंगाल  की  जनता की  ओर  से  कुछ  भी  कहने  का  अधिकार  नहीं है  ।  संविधान  में  परामशं

 क

 eee
 कोई  उपबन्ध  नहीं  दिया  गया  |  सरकार को  उनके  भत्ता

 eb |! इ  चाहिए  ।  जनता  द्वारा  निर्वाचित  संसद  सदस्यों  को  राज्यपाल  के  अवैतनिक  परामशे  दाता  के

 युक्त  क्यों  नहीं  किया  जाता  ?  क्या  इसलिए  कि  वे  कांग्रेस  द्वारा  बनाई  गई  योजना  का  श्र

 नहीं  कर  सकते  ?  परामशंदायित्री  समिति  की  गठन  से  पश्चिमी  बंगाल  की  दलगत  स्थिति  प्र लिबि रि

 nn होना  चाहिए  ।  हमें  यह  पता  लगना  चाहिए  कि  समिति  कब-कब  बैठकें  बुलाएगी  और  इसके

 औ  कार
 होंगे

 ।

 छात्र  असन्तोष  के  सम्बन्ध में  काफी  कुछ  कहा  गया  है  ।  पश्चिमी  बंगाल  में  सबसे  अधिक

 बेकार्र  | बेकार  व्यक्तियों  का  जीवन  निराशापूर्ण  और  भविष्य  अन्धकारपूर्ण  हो  गया  है

 ने  जितनी  भी  आधिक  योजनाएं  बनाई  उससे  समस्याएं  कम
 होने

 की  बजाए  और  भी  टिल  हो

 गयी  हैं
 ।

 यही  नहीं  उच्च  तथा  निम्न  वर्ग  में  बीच  की  खाई  और  भी  बढ़ गई  है  ।  जब  तक

 समस्य  मूल  को  खोजकर  उसका  समाधान  नहीं  किया  जाता  तब  तक  स्थिति  में  सुधार

 थि  जब  से  राष्ट्रपति  शासन  लाग ूहुआ  अत्याचार  एवं  दमन  की  घटनाएं  और  भी
 बढ़न ेर

 गी

 कांग्रेसी  जोरदार  भूमि
 को  हथियाने के  लिए  उत्सुक  हो  रहे  हैं  ।  राजस्व बोर्ड  के  एक  स  am  ने

 कुद  विशिष्ट
 जिलों  का  दौरा  लगान ेके  बाद  यह  रिपोर्ट  दी  है  कि  अगर  किसानों  को  दी  ग

 को  व

 ०७ ग्रस  सरकाए
 हथियाना  चाहती  है  तो  यह  उसके  fare  | आ  aa  परं  मारਂ  वाली  बात  होगी

 थ  ही  उनकी  राजनीतिक  प्रगति  भी  जोखिम  में  पड़  जाएगी
 ।  उस  रिपोर्ट

 को
 सभा-पटल  पर

 Cat t aT  ि  न  सर  वर्या  सध
 सप्ताह

 ही
 हुए  हैं  कि  शोषकों  एवं दियों  ने  अपना  सिक्का  जमा  लिया  है  ।  असली  अपार  अपराधियों  का  एक  शक्तिशाली  ae  हू

 हवा  बड़ी  का  कारण हैं  ।

 संविधान में  6  महीने  के  बाद  मध्यावधि  चुनाव  की  व्यवस्था  दी  गई  है  ।  आप  ऐसा

 चाह  क्योंकि  आपको  भय  है  कि  कहीं  जनता  आपको  ate  ही  न  दे  ।  मेरा कथन  है  कि  सावधि

 चुनाव  कराए  जाएं  और  जनता  को  भले-बुरे  लोगों  का  निर्णय  करने  का  अधिकार  दिया  जा

 Shri  Deven  Sen  (Asansol)  West  Bengal  cannot  bear  the  burden  of  Pr  dent’s
 Rul  or  a  long  time  It  cannot  face  the  two  powers  -extreme  Left  and  extreme  Righ  at

 time  So  1  would  request  that  the  President  Rule  should  be  lifted  and  this  wlfl  im
 terest  of  the  people  of  West  Bengal.

 Finan

 The  Economic  position  of  West  Bengal  has  become  more  miserable.  In  e  Fifth
 |  ल  च् West a  very  small  share  has  lgal  All  the

 States  hz  en  provided  with  excessive  $  bu  i}  unning  short
 of  funds  ha  been  given  adequate share.  If  we  want  toਂ  का  situation  we  wil]
 have  to  assist  her  on  8  very  large  scale.
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 पश्चिमी  बंगा

 on  fe  eS

 प
 ल  ९६  प्लव  है  प्रण  ं  का  प्रत्यायोजन

 The  b  ip  लिए लठ मड  URN
 ited  Front  regime  should  not  t  —  away

 As  regard  ie  itation  of  various  interests  in  the  committee  you  prope  form  for

 this  purr  should  be  given  regarding  the  strength  ofeach  pa  in  the

 a

 sembly

 Now  want  to  say  something  about  Refugees.  How  far  it  is  justified
 a es  who  have  come  from  West  Pakistan  are  given  compensation  for  the  props ia

 Refugee have lef is not reé

 left  in  West  Pakistan  but  property  of  the  people  who  have  come  from  East  Pa skistan
 t  recorded  even  what  to  talk  of  giving  compensation.  Hence  I  demand  that  if  Govern-

 1S | me  itis  not  in  a  position  to  give  compensation  to  such  refugees  at  least  arrar  nent

 she  ld  be  made  to  keep  their  property  recorded  so  that  it  may  be  useful  later  on

 श्री  समर  गृह  )  माक्सवादी  लुटेरों  के  विश्वासघात  के  कालरा  पश्चिमी  बंगाल

 लतियर  अ  ी  लना  क  े
 भ

 मारधाड़  से  प्राप्त  माल  पर  किसी  ने  हाथ  लगाया  तो  वे  खून  की  होली  खेलेंगे |  समाचार-प

 न
 तरह  चेतावनी दी  गई  है  कि  यदि  दे  उनका  समर्थन  नहीं  करेंगे  तो  वे  उनको  जला  देंगे  ।  पश्चिमी

 फलें  में  हर  हड़तालें  हो  रही हैं  ।  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  माक्सवादी  दल  के  तीन  Tat
 क

 नता ने काले ने  काले  अण्डों से  स्वागत  किया  ।  इसके  विपरीत अजय  बाबू  का  नायक  के  समान  स्वागत

 HAT  जा  रहा  है  क्योंकि  जनता  उन्हें  अत्याचार  और  नृशंसता  से  रक्षा  करने  वाले  के  रूप  में  सम  भात

 |  मिरे  रहा 1 वे त्र [र  सें  भरि ससी  अगाल  की  जता  के  लिए  me  महतवपूर्ण  अबसर  है  कि  मे  नाम सव  सिं
 के  असली  स्वरूप  को  प्रगट  करें  |  हमको  पिछले  13  महीनों  में  मार्क्सवादियों  द्वारा  उत्पन्न  की  गई

 बड़ी  को  समाप्त  करना है  ।  सचिवालय  में  अदल-बदल  होना  अत्यावश्यक  है  ।  जिन  पुलिस

 द यों  को  मा  कस वादियों  श  अपने  निजी  स्वार्थों  के  लिए  नियुक्त  किया  उसकी  को

 च  ले लेना  चाहिए  और  पश्चिमी  बंगाल  पुलिस  संघ  जिनमें  95  प्रतिशत  fa  गा सप्रा प्त
 दलाएँ तश्वासप्राप

 sf

 wi

 उनको  शीघ्रातिशीघ्र  मान्यता  दी  जाए  ।
 ्

 dren  और  पासपोर्ट  विभाग  सीमा  के  दूसरी  ओर  के  समाज-विरोधी
 चिकित्सकों  को  संरक्षण

 =e  अड्डा बना  हुआ  है  ।  इसका  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ।
 हत्या  आदि  के  मामलों

 र
 त्र  की  जानी  चाहिए  ताकि  लोगों  के  मन  में  विश्वास  उत्पन्न  हो  सके  ।

 क

 माक्सवादी  साम्यवादी  दल  के  सक्रिय  कार्यकर्त्ता  शरणार्थियों  में  से  होते  हैं  क्योंकि

 माक्सेंवाद  निराशा में  पनपता  है  |  यदि  आप  इस  समस्या  को  नहीं  सुलझाने  हैं  तो
 कलकत्ता  में

 गा |  इस
 दिस

 गटक  स्थिति  उत्पन्न  हो  जाएगी  और  भारत  की  अखंडता  बनाए  रखना  कठिन  हो

 भा  में  यह  वचन  दिया  गया  था  कि  गंदी  बस्तियों की  सफाई  कों  प्राथमिकता दी
 जाएगी

 ।
 पी०

 ०  480  का  घन  इस  कायें  के  लिए  दिया  जाना  चाहिए

 मैं  चेतावनी देना  चाहता  हूं  फि
 नौकरशाही  जनता के  साथ

 भलियां
 — तो  इससे  खतरनाक  स्थिति  उत्पन्न हो  जाएगी  ।  दूसरी  समस्या  है  एक  भूमि  सुधार

 आयोग  की  नियुक्ति की  जानो  चाहिए  ।  भूमिहीन  किसानों  ट
 ra  ली  गई  सरकारी  फालतू  भूमि

 को शीघ्र ही

 eee

 जाना  चाहि
 रीव  किसानों  से  भूमि  छीन  ली  गई  है  उनको  वह

 वापिस
 दिलवाया  जानी  र
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 SS

 a

 cit  ar

 ले  tt  ध  i  जम  ९ ग्
 पण  1.0  पगा

 चाहिए  जिनकी  भूमि  अन्य

 ग  ले
 ली

 गई
 है

 अथवा
 जिनकी

 फसलें
 काट

 ली  गई  हैं
 ।  यदि

 संभव
 ह

 पके  तो  पश्चिमी

 मि  की  सीमा  65  बीघा  कर  देनी  चाहिए  और  फालतू  भूमि  को  आदिम  तथा

 दी  जानी  चाहिए  ।
 बंगाल

 ग

 नियत
 कि  पश्चिमी  बंगाल  मत्स्य  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  सहायता  का  उपयोग

 कग

 यह  वहां  की  एक  बड़ी  समस्या  इसका  शीघ्र  ही  विकास  किया  जाना  चाहिए ।

 शिक्षा  तथा  माक्सवादी  परस्पर  विरोधी  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  में  काफी  परिचय  न  लाया

 का  भी
 ry

 इसका  गठन  करना  जिला  परिषदें  मार्क्सवादियों  के  शिकंजे  में  उन

 किया  जाना  इसके  अलावा  स्कूलों  से  निकाले  गये  अध्यापकों  की  ga:  नियुक्ति  करनी

 मद  यदि  हम  पश्चिमी  बंगाल  की  समस्या  को  रचनात्मक  तथा  समाजवादी  ढंग  से  न  wa

 यश
 च्

 के  प्रादेशिक  अखंडता  खतरे  में  पड  मैं  यह  चेतावनी  सरकार  को  हा

 at
 n

 त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  मुझे इस  बात
 का

 अत्यन्त  दुख  है  कि  पश्चिमी
 बंगाल  की  ओ  न  सरकार  ने  और  न  विभिन्न  शासनारूढ़  दलों  ने  ध्यान

 दिया  उन्होंन
 उस  राज्य

 कें  लिए  कुछ  नह
 हीं  किया है  ।

 थ्

 ह
 महोदय  पोठासीन  ......

 द
 क  (Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair ir

 ह

 गे  तितली  श् के वे सत्र वन अ न्न्न्य
 पे कहा था

 ey  ere  ह
 4  दलों  द्वारा  शासन

 चलाना  एक  परीक्षण है  परन्तु  दुर्भाग्यवश  यह  दो  वार  असफल  रहा
 बैसे  घटक  दलों  के

 नेताओं  द्वार  थ  शासन  चलाने  के  प्रयत्न  हो  रहे  हैं  ।

 _
 संयुक्त  मोर्चा  सरकार के  शासनारूढ़  होने से  20  वर्ष  के  कांग्रेस  शासन  पर  a

 म  ा  र
 ogre

 क  ी  es  Gee  on  home

 परन्तु  राष्ट्रपति  शासनावधि  में  वहां  न  कोई  नियम  है  और  न  कोई  प्रशासन  विद्यमान है
 माननीय

 सदस्य  राज्यपाल पर  दोषारोप रा  करते  पर  आपके  अधिकारियों का  रवैया  क्या  है r Hee y 9 1 PS केन्द्रीय
 सरकार  के  निदेशों पर  कार्य  करते  इन  6  सप्ताहों  में  वे  अपने

 N  आदि  के  लिए
 रहे  हैं

 और
 इन्हों  के  हाथों  में  आपने  बंगाल  का  शासन  सौंपा  जैसे  कि  माननीय  सदस्य

 थ समर  गुह  ने  बताया  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  लोकतंत्र  और
 कई  अन्य  बातें  दांव  पर  लगी  हुई  ot

 |
 सबेरे  मैंने  कहा  था  कि

 यदि
 कलकत्ता

 में  कुछ  होता  है  तो  इसका  प्रभाव  समूचे  देश  पर  पड़े
 हां की  जनता  प्रगति के  पथ  पर  चल  पड़ी है  ।  उन्होंने 23  वर्ष  इंतजार  किया  और  यदि

 ल
 meat

 को
 जिम्मेदारी

 और
 रचनात्मक  नेतृत्व  से  नहीं  सुलझाते  हैं  तो  मेरी  भगवान  से  प्रार्थना  है  ta

 हमारी  सहायता  करे  ।  ि

 सभा
 के  प्रत्येक वर्ग  ने  यह  मांग की

 है  कि  इस  सलाहकार  समिति  क

 रहे  पश्चिमी  बंगाल  के  दोनों  सभाओं  के  सदस्य  य
 शामिल  किये  जायें  ताकि  इस  काफी  सीमा  तक

 पश्चिमी  बंगाल  की  जनता  का  staf का  प्रतिनिधित्व  हो  सके  ।  j मैंने  दो  संशोधन  दिये  हैं  जिसमें  कहा
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 3  1892  fea  मॉडल nua

 का —
 क

 a  थ

 गया  है
 कि  इस  समिति  की

 ते  विन  महीने  में  एक  वार  ठुक  करनी  चाहिए  ताकि  इसमें  समस्याओं  पर
 चर्चा

 २  |
 सक  लोर  राष्ट्रपति  तथा  राज्यपाल

 को
 उचित  सलाह दी  जाये  |

 मैं  आपको  सावधान  करना  चाहता हूं  क्योंकि  पहले  ही  निहित  स्वाद  वाले  ों  ने  यह

 सोत

 लि  है

 किये  असने  ps  के  aga

 के  करंे  गांवों  और  देहातों में  बड़े  पिंदार  ;

 दार  नन  को  अपने  हाथों  में  ले  रहे  है ंऔर  यह  समय  क  कर

 ल तो  वहां
 राष्ट्र

 पति  उनकी  सहायता  न  बग  गो  यदि  आप  इस  खतरे  की  ओर ध्यान नहीं  दे

 भा  सकती है  |

 डा०  मैत्रेयी  बसु  इस  सभा  में  कई  बार  नक्सलवादी  आंदोलन  के  बारे

 की  AS  कानून  तथा  व्यवस्था  की  समस्या  नहीं  है  और  इसको  साधारण  तरीकों  से
 नियंत्रण

 नहीं
 '(R @ fant

 का  संकेतों  हैं  |  दसियों  मिलानो  के  आंदोलन  का  नाम  दिया  जाता  है  ।  पर  ऐसा  नहीं

 है  ।  इ
 भ

 आंदोलन  की  जड़  गांवों  में  है  और  यह  गरीब  आदिम  जाति  के  लोंगों  में

 क  गया
 यह  नक्सलवादी  आंदोलन  नक्सलबाड़ी  में  आरम्भ  हुआ  था  जबकि  श्री  कांगड़ी

 aT t

 ।

 में  उस  समय  निकट
 के  गांव  में

 थी  ज्योति  बस ुने  इस
 मामले

 को
 वापिस

 ले  लिया
 था  ।

 क्य  भ r  मामले  को  वापिस  लेकर  इससे  भी  बड़ा  अपराध  हो  सकता  है  ।

 नक्सलवादियों  का  आधार  आदिम  जातियों  के  क्षेत्र हैं  ।  मैं  इसको  सिद्ध
 कर  सकता

 ।  यह

 नक्सलबाड़ी  एक  आदिम  जाति  क्षेत्र  है  ।  इसके  बाद  यह  retin aT arya  में  पेला  जा  दि  एक
 गिरिजन

 है  तथा  एक  आदिमजाति और  बहुत  ही  पिछड़ा  हुआ  इलाका  है  ।  वहां  जमींदार
 और

 साह

 ने  शक्तियों का  दुरुपयोग  कर  रहे हैं
 Ror  SIN  त्त्गिा ताहते हैं  शीत  क

 :

 |  रक्षा  करनी  बंगाल  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  रक्षा की  जानी  चाहिए  ।  आदिमजाति  के
 ले

 रस्त से  अलग  रखने  की  नीति  से  देश  को  नुकसान  हुआ  है  ।  उनकी  संस्कृति
 के

 संरक्षण  देने  हेतु  स

 प्र श  कलरी  गी  ह  er  मनमाने  ढंग

 से  चलें  |  उनको  कृषि  करने  के  आधुनिक  तरीके  बताये

 sty  Hy)  els  ip
 दिया  जाना  चाहिए  और  साथ  ही  साथ  उनकी  रक्षा  की  ओर  भी  समुचित  ध्यान  देने  की ८

 Tat  चाहिये  |

 श्री  बे०  Fo  दास चौधरी
 :

 30  मान  को  पश्चिमी  बंगाल  में  राष्ट्रपति  देश

 पर  चर्चा  करते  समय  मैंने  यह  कहा  था  कि  बर्दवान  त्रिवेणी  तथा  अन्य  स्थानों  पर  न

 ज्यपाल म मांग

 |  हत्याएं  हो हो  रही हैं  अपितु  कूच-बिहार  में
 3

 व्यक्तियों  को  मार  डाला  गया  हैं  ।  मैंने

 र
 गृह-कार्य  मन्त्री

 को  पत्र  लिखा  था  जिसमें  मैंने  इन  हत्याओं  के  मामलों  की  जांच  करने
 क

 थी  ।
 दुःख  का  विषय  हैं

 कि  इस
 पर

 अब
 तक  कोई  कार्यवाही

 नहीं  गई  मेरी  मांग
 र्है

 क  गुह-किये  मंत्री  बतायें  कि  क्या  कूच-बिहार  की  घटनाओं  की  न्यायिक  जांच  की  जाएगी ?

 Shri  Shir  Chandra  Jha  (Madhubani)  At  the  time  of  introduction  of  the  P  sident’s

 ts  representative  character  looses  its  hold.  The  power  comes  in  the  hand  cers

 and  authority  and  corruption  prevails  there  So  we  should  bring  out  -a  medium
 ( throug nth  hich  the  President’s  rule  and  its  representa

 mendment  in  th
 abat  rm  main  infact

 have  given  r  |  है
 The  fo  su  tive  Committee,  in  which  40  members  will  be  from
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 ha  and  20  members  from  Rajya  Sabha,  will  only  become  a  mockery  as  wa

 Bihar.  If  you  want  the  voice  of  those  people  of  West  Bengal  to  be  heard  then  nly
 हा  ers  of  Parliament  of  that  State  may  be  included  in  this  Committee  My  ame

 t  is  this  that  all  M.  Ps.  of  West  Bengal  may  be  in  the  Committee  Talso  support  t

 ndment  of  Shri  Tridip  Kumar  Chaudhuri  relating  to  this  demand  that  more  meetings

 Committee  should  take  place  and  greater  responsibilities  be  entrusted  upon  them.  Dur1

 e  President’s  Rule  all  the  development  works  are  neglected  and  Bureaucracy  prevail
 1ere.  The  President’s  Rule  proves  failure  whereas  it  is  supposed  to  bring  improvements

 n  the  State.  Firstly,  all  the  members  of  the  Committee  must  ‘be  from  West  Bengal  and

 condly,  certain  responsibilities  may  be  entrusted  upon  them.  A  programme  for  the  dev

 pment  work  may  be  formulated  and  it  should  be  completed  within  a  specific  period

 In  spite  of  all  these  steps,  the  representative  character  does  not  come  in  it  A  lor
 an ra  solution  is  needed  for  this.  The  Centre  has  placed  all  the  powers  in  its  hands.

 por  r  has  not  been  decentralized  in  State  level,  district  level  and  the  village  level.  ad

 the  ive wer  been  decentralised  then  its  roots  would  have  been  strong  and  the  represent
 char  er  would  be  there  in  the  President’s  Rule  Since  it  is  not  there  so  the  Comn  ittee

 mus  ment

 work

 ve  Members  of  Parliament  of  that  State  and  power  to  carry  on  the

 aio

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  मैं  श्री  सेठी के  वक्तव्य  पर  एक  प्रश्न  पूछना  चाह
 ता  ह्  ,

 आकाश  णी  में  यह  कहा  गया  है  कि  सभी  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी वेतन  आयोग  के  मो
 हरि

 में अ  इसमें  कर्मचारियों  का  कोई  भी  प्रतिनिधि  नहीं  शामिल  किया

 आप
 समझते  हैं  कि  बिना  इससे  उन्हें  न्याय  दिया  जायेगा  ? स

 आयोग 3  हू  लज्जा  की  बात  है  कि  इस  आयोग  में  कोई  श्रमिक  प्रतिनिधि  नहीं है

 किसी  भी  हालत  में  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  साथ  न्याय  नहीं  कर  सकता  ।...

 ह  गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विद्याचरण  :  यह  =m  है कि

 पश्चि
 बंगाल  में

 चौथी
 आम  चुनाव  के

 बाद  तीन  बार  राष्ट्रपति शासन  लागू  किया  जाना  पड़ा  ॥

 हम  सब  जानते  हैं  कि  राष्ट्रपति  शासन  अल्पकाल  के  लिए  है  ।  फिर  भी  हमें  वहां  के  प्रशासनिक  कार्यों

 रूप  से  चलाने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाना  होगा  |

 अन्य  बातों  पर  विचार  करने  के  पहले  मैं  समिति  के  गठन  के  बारे  में  उठाये  गये  प्रश्नों

 विचार  करूंगा
 ।  जब

 राष्ट्रपति  शासन
 लागू  होता  है  तो  वहांਂ  का  प्रशासन  सदन  का  जवाबदेह

 ता
 समिति

 न
 केवल  कानून  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति

 को
 सलाह  देगी  बल्कि  जन

 समस्याओं  के  बारे
 में  भी  आवश्यक  सुझाव  देगी ।  यह  समिति  सदन  का  प्रतिनि

 cy
 राज्य  विधायिका  को  हम  अपदस्थ  नहीं  कर  सकते  ।  समिति  में  पश्चिम  बंगाल  के  सदस्  के

 तिनिधित्व  का  जहां  तक  सम्बन्ध  है  ।  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  विभिन्न दलों  के  व्यक्तियों  को

 तिनिधित्व  मिलेगा  ।  जब  समिति के  सदस्यों  का  नाम निदेश  किया  यह  बात  माननीय

 क्ष  और  माननीय  सभापति  के  ध्यान  में  रहेगी  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  प्रशासन  कार्य  की  कुछ  सदस्यों  द्वारा  कटु  आलोचना at  गई
 2 है  ।  हम  सब

 जानते हैं  |
 वहां की कल्चरल ड  सरत  पत  सीगे  था

 बीस  सा
 -  +)

 ल  से हुई  समस्या न नहीं  इसके कई
 ऐतिहासिक  कारण  | औ  अ  :  करने  की  कोशिश  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  सत्तारूढ़
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 कारों  ने  की  है  ।  कई  निपुण  मुख्य  मन्त्रियों  ने  इस  राज्य  की  समस्याओं  का  हल wo
 हुई स

 के  प्रयत्न  किया है  ।  डा०  बी०  सी०  राय  का  नाम  विशेष  उल्लेखनीय  shi

 चुनाव  के  उपरांत  इन  समस्याओं  को  हल  करने  की  कोशिश  ही  नहीं  की  गई  ।  बल्कि

 अधिक  संकीर्ण  बना  दिया  गंया  |  इसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  प्रशासन  को  सामान्य  स्तर

 ही ay be  में  और  तंद्वारा  इसे  जनसेवा  का  साधन  बनाने  में  बहुत  अधिक  समय  लगेगा

 जि  म्मेदार  नागरिक  अपने  मन  में  ag  चाहेगा  कि  जो  हालत  बंगाल  में  पैदा  वह  अन्यत्र  कही

 न्  पैदा हो  ।  चौथे  आम  चुनाव  के  बाद  सारा  उपद्रव  वहां  फिर  उठने  लगा  ।

 ड

 पश्चिम  बंगाल  में  जमीन  की  समस्या  बहुत  अधिक  महत्वपूर्ण
 और  संकीर्ण  भी

 है
 ।  हम

 समस्या  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  देते  हैं  ।  मगर  इस  समस्या  को  उस  ढंग  से  हल  नहीं  किय

 ता
 जिस  ढंग  से  वहां  के  कुछ  दल  करना  चाहते  हैं  ।  इंसका  समांधान  संवैधानिक  तरीके  से  ्

 जा

 अ  नात्मक  रीति  से  किया  जायगा  ।  मैं  इससे  पुश्त  सहमत  हुं  कि  इंस  समस्या  का  समाधान
 शीघ्रता

 a : किया  जाना  चाहिये  ।  हमने  वहां  एक  वरिष्ठ  सिविल  अधिकारी  के  अधीन  जिन्हें  इन  an  i

 का  सही  एवं  विस्तृत  ज्ञान  एक  विशेष  कोष्ठ  बनाया  हमारी  नीति  यह  है  कि  जिसे  जमीन  मिलने

 की  अहंता  नहों  भले  ही  उसने  जबरन  जमीन  पर  कब्जा  किया  उसे  निष्कासित
 f  या

 एगा  ।  जो  जमीन  पाने  की  agar  रखता  उसे  शीघ्रता  से  जमीन  उपलब्ध  कराने  का  कदम

 उठाया  जायगा  ।  आशा  है  कि  हमारे  इस  प्रयत्न  में  सारे  दलों  का  सहयोंग  प्राप्त  होगा  और  खा

 उन  सारे  माननीय  सदस्यों  का  जो  संसद्‌  की  परामर्श  समिति  में  रहे  हैं  ।
 =

 हमें  कई  प्रशासन  सम्बन्धों  समस्याओं  का  समाधान  करना  है  ।  ये  समस्यायें  वहां  हू  ई  दो

 घटनाओं  के  परिणामस्वरूप  पैदा  हुई  ।  इस  सम्बन्ध  में  मुझे  माननीय  सदस्यों  से  यह  कहना  है  कि

 ब्  ल  की  समस्याओं  का  समाधान  रातों-रात  नहीं  जा  सकता  ।  कुछ  सदस्यों
 का  यह

 आरोप  कि  वहां  राष्ट्रपति  शासन  के  बाद  प्रशासन  क्षेत्र  बिल्कुल  नाकाम  हो  गया  दुर्गा  पण  है  ।

 हम  जानते  हैं  कि  प्रशासन  वहां  चल  रहा  है  और  उसका  प्रभाव  कुछ  समय  के  बाद ही  लो

 महसूस  होगा  ।
 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  का  यह  कथन  किं  यह  नौकरशाही  प्रशासन  सदन  का  नादर

 करना  है  ।
 इस  प्रशासन  के  लिए  हमीं  सदन  का  जवाबदेह  न  किं  थे  नौकरशाह  |

 at
 ज्योतिर्मय  बसु

 :
 जब  आप  पश्चिम  बंगाल  का  शासन  करने  के  लिए  जनतांत्रिक  सरकार

 को  अपदस्थ  करके  पुराने  सिविल  अधिकारियों/नौकरशाहों  को  भेज  देते  तो  आप  dag

 ते

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल
 :

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  पूछा  कि  राष्ट्रपति  शासन  कब  तक

 ह
 दंगा  |  संविधान

 के  अनुसार  यह  शासन  छः  महीने  तक  है  और  हर  महीने के  बाद  अगर  ६५  | बी
 तो

 हमें  इसकी  अनुमति  के  लिए  संसद  के  सन्मुख  आना  हैं
 ।

 अतः  ससंद  ी  इसके  बार
 लि

 दि
 स

 य
 लेता  है  कि  राष्ट्रपति  शासन  कायम  रखना  है

 या
 नहीं

 ।
 अगर  हमें  महसूस  होता  है  कि  i

 :  स्वस्थ  सरकार
 की

 स्थापना  संभव
 तो

 हमें  चुनाव  कराने  में  खुशी  ही  होगी ।  मग  i
 fa  भी  दल  at  fear  य  आतंक  के  बले  पर  मतदाताओं  कों  धमकाकर  अपने  पक्ष  में  दिन
 कर

 ग ्  प्
 हों  देंगे

 ।
 मैं  सुस्पष्ट  शब्दों  में  कहना  चाहता  हूं  कि  अगर  कोई  दल  इस  प्रकार  ल  i  गों  को

 मजबूर  करता डरा-धमकाकर
 ी

 अन्य
 a  ar

 पक्ष  में  मत  देने का
 =  है

 तो
 हम

 उस  दल  के
 23.23
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 ्  द

 द्ग  ।  पता  वह  म  इसमें  कहां  तक  सफल प्रयत्नों  की
 नाव  मक

 a x
 म  को

 वे  म  ्र  चुनाव  या  आम  चुनाव  अधिकाधिक  शांतिपूर्ण  ढंग  _  चलाने
 और

 र  की  अनुचित  बातों  को  रोकने  की  कोशिश  करेंगे  ।  यह  बड़ी

 चाड  ते
 ein  बंगाल  में  ag

 बात
 ।  मैं यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हालांकि  हम

 vk  rat  at,  फिर  भी  जब  an  राष्ट्रपति  शासन  कायम  रहता  यह हमारा  कर्तव्य

 an
 पश्चिम

 न

 पलाशी
 स  द  र  प्रभावशाली  ढंग  से  चलाया  जाए  ।  आशा  है  कि  सारे

 स्वन वीर  प
 कार्य  में  हमें  सहयोग  देंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  क

 राष्ट्रपति  क्रो  पश्चिमी  बंगाल
 राजी  के

 विधानमंडल  की  fate  ।  बनाने की  शक्ति  प्रदान

 राज्य  सभा  द्वारा  पास ल

 vee

 करे
 गये

 रूप  विचार  किया  जाए
 ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 हत The  motion  साध
 क  p>

 उपाध्यक्ष  महोदय  wa  ढक  जल  ter  at
 '

 |  खण्ड  2  में  कोई  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं

 है  |

 मैं  खण्ड  2  मतदान  लिए  रखता  हं

 खण्ड 2
 का

 अंग  बने  ।''

 द  प्रस्ताव  स्वीकृत  त्
 क  The  motion  wa  d  ed.

 द  सहायक  ee
 Clause  2  was  added  to  the  B

 | महोदय  :  अब  हम  खण्ड
 3

 पर  विचार  करेंगे  |  »  कई  संशोधन  प्रस्तुत  हैं  ।

 थ्री  सेन
 :  मैं  संशोधन  संख्या  3  वस्तुत  करता  हूं

 श्री  चन्द्र  का
 :

 मैं  संशोधन  संख्या  5  प्रस्तुत  करता  हूं  ।
 ait श्र  पप  कुमार  चौधरी  मैं  संशोधन  संख्या  6  पर  मप्र  त  करता हूं

 ध्यक्ष  महोदय  :  मैं  श्री  देवेन  सेन  द्वारा  पेश  की  ग  सधा  के  लिए
 फ्रस्तत  =  |

 संशोधन  मतदान  के  लिए  रखा  गया  और  श्राविका  ।

 The  amendment  was  put  and  negatived  ह

 ri  Shiva  Chandra  Jha  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  my  amendment  seeks
 request that  all  e  M.  P.s  from  West  Be  ngal,  both  from  Lok  Sabha  and  Rajya  Sabha,  ma  y  be  includ-

 ed  in  thi  ८  minittee.  The  Minister  in  his  reply  has  said  that  they  wanted  to  give  it  ational
 characte  would  like  to  know  on  what  basis  40  members  from  Lok  Sabha  and  embers
 from  Sabha  have  been  selected  to  the  Committee  There  is  110  problem  tional
 character  |  |  अ  In  fg  t the  Government  tries  to  play  manouverings  in  this  are  not
 willing  t  it  nation  le  r  }  {  amendment  may  be
 accepted

 Shri  Vi  ukl  Whatever  we  have  done  in  this  regard, it  is  on  the  basis of  our  past  experience
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 ह  ्

 3  1892  पश्चिमी  बंगाल  राज्य
 विधान

 मंडल  का

 व

 संशोधन  संख्या
 5

 पर  लोक-सभा  में  मत  विभाजन  wae  |

 पक्ष  में  7  शौर  विपक्ष  मत
 प्त  हुए  ।

 Ages  7  rs  93  an

 प्रस्ताव  भ्र स्वी कत

 The  Motion  was  ne  itived

 7  मतदान  के  लिए  प्रस्तुत  करता  हूं  । क महोदर
 मैं  अब  संशोधन

 संख्या  6.0
 संघ  मतदान  के  लिए  रखें  गए  दौर  हत  हुए

 The
 ब

 endments  were  put  and  negat
 =

 उपाध्यक्ष  जश्न  यह

 बयक  का  अंग  बने  |
 द  क खण्ड  3  रि

 a  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 ।

 The  motion  was  adopte

 खण्ड  3  विधेयक  से  जोड  दिय

 Clause  3  was  added  to  the  ॥

 खण्ड  अधिनियम  सुत्र  शौर  विधेयक  का  न  quae से  जोड़  दिए  गए

 Cla  the  Enacting  formula  and  the  were  added  to  the  Bill

 श्री  विद्याचरण  शकल  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 विधेय  पारित  किया  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह है

 विधेयक
 पारित  किया  जाए

 क

 प्रस्ताव  स्थित  हुआ  |

 ्
 The  motion  was  adop

 AT  24  अप्रैल  )/4  1892  (  )  के इसके  पश्चात

 ् नीकिटसुता श ग्यारह  जे  लक  के  लिए  थि  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  ourned  till  Elv  of  the  Clock  on  Friday,
 April  24  19  9d  ts  1892  (Saka)

 ह
 Eagle  Offset  Printers,  Allahabad
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 लोप-पा  तगर  ललित  =  ह “ए प्प्प्त
 ग्रन॒त्त्ति  सँग  अण्णा

 ध  ण्  1970  |  3  स्पष्ट  ,  1202  या  दाएं

 (ee  cme  comm  et  re  meee  ree  me  ere  ee  re  ee  rt  ee  rm  ne  rey  ्  ae  te  et  ee  emt  em  nee  ee  me  me  ee  ee  ee  ce  ee  es  ee  ee  es  oe

 पष्  छंगा
 प् ह

 ह  ——_—  re  tee  nem  ee  re  me  em  me  em  en  ae  es  ee  we  ee  wes  te

 (iii  fra  13  डि  * 79200
 *  समान  पर  1200.0  उपकर  |

 (ix)  एल ्  18  पैं
 *

 7198  के  सगन  पर  पड़िये  |

 अ  ह नेतू प्ल ग्सि "त क  नाद  fame
 aq  मादरे  |

 ah
 ba  पुष्टि  न्स्प्णा  Point  of  personal  explamation

 168

 के  नहरे पैं मैं

 a  गा  aa  Shri  B.R.  Bhazat

 el srs  प  पणि  द॒निम्नलिण्ति  पदच्चिये श =

 (xv)  &  पिश्किल  सेठी  Shri  P.c.  Sathi


